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 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर/ 0२७,
 ANSWERS  TO  QUESTIONS

 पीठ *ला०  प्र०  संख्या

 Q.  Nos  विषय  SUBJECT  PAGES

 Ceiling  on  Gold  and  Gold  Or-
 555.  tay  और  स्वर-आभूषण  रखने  कं

 naments  .
 अधिकतम  सीमा

 -3

 Estate  Duty  realised  in  1973-74  4-5 556.  वह  1973-74  में  वसूल  किया  गया

 सम्पदा  शुल्क

 557.  सकट-ग्रस्त  चाय  बागान  Sick  Tea  Gardens  क  5-38

 ota  ory  Rulesfor  Supervisory 558.  te  बेक  आफ  इंडिया  क  पाँवड़ी
 Staff of  SBI  8-12

 कर्मचारियो ंके  लिए त  सांविधिक  नियम

 559.  प्राकृतिक  आपदाओं  का  सामना  करने  Assistance  to  States  to  meet
 Natural  Calamities  12-14,

 के  राज्यों  को  सहायता

 प्रश्नों  के
 लिखित  उत्तर भाप  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 नता०  संख्या

 #5,  Nos

 560.  आयकर  अधिकारियों  द्वारा  छापे  Raids  by  Income
 Tax

 Autho- rities  e  14-15

 Export  of
 Rice  and  Sugar  15-16 561.  चावल  और  चीनीਂ  का  निर्यात

 562.  गांवों  में  लोगों  को  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  Directive  issued  to  Nationalised
 Banks  in  regard  to  Credit

 ऋण
 सुविधायें

 देने
 के

 बारे  में  Facilities
 by  Nationalised

 राष्ट्रीय छत  बैंकों  को  दिये  गये  निदेश  Banks  to  people in
 Villages

 16

 563.  faatant  को  aifafeaa  प्रोत्साहन  Additional  incentives  to  Ex-

 porters  17

 564.  घायल  समिति  का  प्रतिवेदन  Dhawan  Committee  Report  17

 565.  पंजाब  राष्ट्रीयकृत बैंकों  की  शाखायें  Opening  of  Branches  of
 tionalised  Banks  in  FE  >-unjab. खोलना  17-18

 566.  गुजरात  में  छापे  Raids  in  Gujarat  18

 eed

 किसी
 नाम  पर  अंकित  यह  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  प्रश्न  को  सभा  में  उस  सदस्य  ने

 वास्तव  में  पुछा  था  |

 The  Sign  न  matked  above  the  name  of  a  Mcmker  indicated  that  the  Question  wa

 actually  asked  on  the  floor_of  the  House  by  him.

 (1)
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 रनों  के  लिखित  उत्तर--जारी )  /WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 alo  प्र  साया  qe

 fang  JECT  PAGES न्  Nos.

 Pending  Pension  Cases  In 567.  केन्द्रीय  राजस्व  के  महालेखाकार  के
 AGCR

 कार्यालय  में  पेंशन  के  अनिर्णीत  मामले  18-19

 568.  कर  प्रक्रिया  को  युक्तिसंगत  बनाना  Rationalisation  of  Tax  pro-
 cedures  ह  10-20

 568-A  श्राफ  पटल  को  कानूनी  संरक्षण  Alleged
 statement  for  provid-

 प्रदान  करने  संबंधी  कथित  वक्तव्य
 ing  Legal  Protection  to  Shri
 Yusuf  Patel  20-21

 Ex-Gratia 569  शत्रु  सम्पत्तियों  के  लिए  अनुग्रह  पुर्वक  _  for

 मुआवजों
 Enemy  Properties  2I

 570  पटसन  का  राष्टीय करण  Nationalisation  of  Jute  Industry  21-22

 571  Subsidies  to  Organisations  22 संगठनों  को  राजसहायता

 22 572  लौह-अयस्क  के  निर्यात  में  वृद्धि
 Increase  in  Iron  Ore  Export

 Delhi  Citi- 573  दिल्‍ली  ,  को  शुष्क  बंदरगाह  बनाने  के  Representation  from D

 दिल्ली  निवासियों  की  ओर
 zens  for  making  it  a  Port  23

 से  अभ्यावेदन

 574.  आयात  लाइसेंस  देने  और  माल  छोडने  Dela
 द्  inissue

 of
 Import

 Licences
 and  Release  Orders

 के  आदेश  जारी  करने  में  विलंब  23

 अता  प्०  सख्या

 U.Q.  Nos

 5298  aq  1974  में  जाली  मुद्रा  बनाने  संबंधी  Jases  of  making  Fake  Currency

 मामले
 detected  in  1974  न्  23-24

 5  Development  of  Handloom  In-
 मध्य  प्रदेश  में  हथकरघा  उद्योग  का  विकास

 dustry  in  Madhya  Pradesh  °4

 5300  बुनकरों  को  प्रोत्साहन  Incentives  to  Weavers  24-25

 5301  इंजीनियरी  वस्तु  के  निर्यात  को  बढ़ाना  Boosting  of
 Engineering

 Ex-
 port  25

 5302  प्राकृतिक  रबड़  के  मूल्यों  में  गिरावट  Fall  in  Prices  of  Natural  Rub-
 ber  ध

 ०2  5-26

 5303  Raidsin  Shahjahanpur  26
 शाहजहांपुर में  छापे

 5304  मध्य  प्रदेश  में  सीमा  शुल्क  तथा  उत्पादन  Raids  by  Collectors  of  Customs
 and  Excise in

 Madhya
 Pra-

 शुल्क  कलेक्टरों  द्वारा  छापे
 desh  26

 5305  मध्य  प्रदेश  में  विमान  सेवायें  Air  Services in  Pr  a-
 desh  26-27

 5306  राष्टीय कृत  द्वारा  तकनीकी  सवा  Recruitment  of  Techni  cal  Cadre

 के  अधिकारियों  की  भर्ती
 of  Officers

 by
 Nationalised

 Banks  27

 5307  गोलचा  प्रापर्टीज  लिमिटेड  Golcha  Properties  Limited  27-28

 5308  न्य  कोयला  खान  द्वारा  पंजी  Capital  raised  by  New
 Satgram लिया  जाना  Colliery  28

 5309  भारत  की  सप्लाई  किस  गए  उधर  Increase  in  Pri  ccs  fof  fertilizers

 कैदियों  में  विधि  supplied  to  India  28-20

 (11)
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 5310.  गोआ  जाने  वाले  Tourists  visiting  Goa  e  29

 5311.  नारियल  जटा  और  नारियल  जटा के  Export  of  coir  and  coir  goods  9-39
 सामान  का  निर्यात

 5312  विदेशी  कम्पनियों  में  काय  कर  रहे
 Remittances  by  Individuals

 व्यक्तियों  द्वारा  working  in  Foreign  Companies  30-3!
 बाहर  भजा  गई

 धनराशिਂ

 5313  भारतीय  रुई  निगम  के  कुछ  अधिका  रियों
 Misuse  of  Power  and  Funds  by

 Certain  Officials  of  CCI  31 द्वारा  शक्ति  तथा  धन  का  दुरुपयोग

 5314  कापर  क्लब  वायर  का  आयात  Import  of  Copper  Clad  Wire  31

 5315  Slashing  prices  ofcloth  by  na- राष्ट्रीयकरण  कपड़ा  मिलों  कपडे
 tionlised  Textile  Mills

 के  मलय  में  भारी  कमी  32

 5316  ् यनिवसंल  स्टील  एण्ड  अलाय  लिमिटेड  Deposits/unsecured  lean  re-

 द्वारा
 ceived  by  Universal  Steet

 राष्ट्रीयकृत  बका  स  प्राप्त  and  Alloys  Ltd  from  Na-
 जमा  राशि/जमानत  रहित  अग्रिम  राशि  tionalised  Banks  32-33

 5317  विदेशों  से  अखबारी  कागज  का  आयात  Import  of
 newsprint

 from  fo-
 reign  Countries  33

 Pending  cases  of  Income  Tax 5318  आयकर  न  देने  वाले  व्यक्तियों  के
 Defaulters

 विचाराधीन  मामले  33-35

 5319  कम्पनियों  द्वारा  पूंजी  को  बढ़ाना  Raising  of  capital  by  Companies  35

 5320  स्व-नियोजन  योजना  Self-employment  Scheme  35-37

 5321  जाली-करेंसी  नोट  बनाया  जाना  Manufacture  of  fake  currency
 notes  37

 5322  अभिनेताओं  तथा  अभिनेत्रियों  के  Arrears  of  Income  Tax  against

 विरुद्ध  आयकर  की  बकाया
 Film.  Actors  and  Actresses  क  37-38

 §323  ध्वनिਂ  तथा  प्रकाश  संबंधीਂ  कार्यक्रम  Sound  and  Light  Programmes  38

 Assistance 5324  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बंक  by  IDBI  to  U.P

 द्वारा  उत्तर  प्रदेश  तथा  गुजरात  को
 and  Gujarat  ह  च  38-39

 सहायता

 Instalments 5325  सस  स्लोब  wed  कम्पनी  लिमिटेड  paid  to’  depositors
 Co

 द्वारा  जमाकर्ताओं  को  भुगतान  की  by  M/s  Globe  Motor
 Limited  39

 गयी  किश्त

 Sugar  exports  to  E.E.C
 5326  पुर्व  यूरोपीय  देशों  को

 चीनी  का  निर्यात  40

 5327  आयात/निर्यात  व्यापार  नियंत्रण  Amendment  of  Import/Export
 Trade  Control  Act  .  40

 नियम  में  संशोधन

 VIP  treatment  to  a  smugglers 53  केरल  में  पुलिस  हिरासत  में एक
 तस्कर

 के  साथ  महत्वपूर्ण व्यक्ति  जैसा  व्यवहार
 in  Kerala  in  Police  Custody  40

 5329  उपक्रमों  द्वारा  दिये  गये  oyment  provided  by  Public
 Sector  Undertakinys  40-41 गोज  च्

 (111)
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 5330.  भारतीय  ,  पुननिर्माण  निगम  Working  of  Industrial  Units
 Financed  by  Industrial  Re-

 art.  वित्त दोषित
 औद्योगिक  कारखानों  Construction  Corporation  of

 y  कायें  india  41-42

 R331  द्वारा  तस्कर  व्यापार  के  लिय  Use  of  Helicopters  by  smugglers

 हेलीकॉप्टरों  उपयोग
 for  smuggling  purposes

 §332.  दादरा  तथा  नागर हवेली  में  तस्करों  की  Arrest  of  smugglers  in  Dadra
 and  Nagar  Haveli  42-43

 5333  बर्मा  के  व्यापारिक  प्रतिनिधि  मंडल  का  Visit  by  Burmese  T

 gation  .  a
 Dele-

 43 दौरा

 334  लौह  के  मूल्य  में  वृद्धि  जद  ce  |  crease  for  Indian  Iron
 Ore  .  43

 5335  पटसन  उद्योग  के  श्रमिकों  द्वारा  बोनस  Bonus  demand  by  Jute  workers  43-44

 की

 5336  सम्पदा  शल्क  का  निर्धारण  Assessment  of  Estate  Duty  44

 जालान  सर्प  के  कार्यो  की  जांच  Special  cell  to  look  into  the 33

 रक् करने  के  लिए  विशेष
 Affairs  of  Jalan  Group  44

 Fall  in  Price  ol  Cotton  ‘in 5338.  गुजरात  और  महाराष्ट्र  में  रुई  के  मूल्यों
 Gujaratand  Maharashtra

 में  कमी  44-45

 5339  कपड़ा  मिलों  में  स्टाक  का  जमा  हो  जाना  Accumulation  of  Stocks  in
 Textile  Mills  45

 5340.  आंसु का  के  अन्तगंत  गिरफ्तार  तस्कर  Smugglers  arrested  under  MISA  45
 e

 India  D  e- 5341.  आल  इंडिया डिफेंस  एकाउंट्स  एम्प्लाईज  Recognition  to  All

 एसोसियशन  को
 fence  Accounts  Employees
 Association  46

 Insurance  Scheme 5342  कोयम्बटूर  मे  फसल  बोला  Crop  in
 Coimbatore  46-47

 5343.  कम्पनी  की  जमा  राशि  के  बारे  में  रिज  Action  taken  against  Maruti
 Ltd.  for  violation  of  R.B.I

 बैंक  आफ  इंडिया  के  निदेशों  उल्लंघन

 करने  के  कारण  मारुति  लिमिटेड  के
 Directions  in  respect  of  Com-
 pany  Deposits  47-48

 विरुद्ध  कार्यवाही

 5344.  जजों  का  अन्य  देशों  को  निर्यात  Export  of  Shoes  to  other  coun-
 tries

 48

 5345.  सरकारी  उपक्रमों
 Benefits  to  Government  er- के  कार्य  कर  रहें

 vants  working  in  Public  Sec-
 सरकारी  कं  मदारियों  को  लाभ  tor  Undertakings  48-49

 5346  दोहरे  कर  आरोपण  का  रोकने  केलिए  Agreements  for  Avoidance  of
 Double  Taxation  49-50 समझौते

 5347.  वाणिज्य
 मंत्रालय  में  अनुवाद

 sts.  (  Hindi
 Inv  estigators  for
 क

 इस्वेसर्ट
 translation  WOT  kin  Commerce

 लिये  हिन्दी  चयन  cc  डाक्टरों  कें  पद
 Ministry  590

 (iv)
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 VU.  Q.  Nos  विषय  SUBJECT

 arr  PAGE

 5348.  बंगला  देश  को  रेलवे  बैंगनों  का नि  यत Vane ६  Export  of  Railway  \\agons  to

 Bangladesh  5!

 Central  team  to  States  to  assess 5349.  सुखे  की  स्थिति  का  अध्ययन  करने  हेतु
 राज्यों  को  जाने  वाले  केन्द्रीय  दल  drought  situation  .  5!

 Setting  up  -of  Export: 5350.  निर्यात  '  निगमों  की  स्थापना
 tion  |  Gorpora-  5!

 पटना  स्थित  लेखों  के  नियंत्रक  SAS  examinations  in  the  ‘Office
 of  CDA;  Patna  cy  51-52 के  कार्यालय  में  अधघोनस्थ  लेखा  सेवा

 ए०  की  परीक्षाएं

 Seizure  of  cash  and  valuables
 §352.  दिल्‍ली  में  आयकर  अधिकारियों  द्वारा

 मारे  गय  छापों  के  दौरान  पकड़ी  गई
 during  raids  by  .jncome  tax

 authorities  in  Delhi  52-53
 नंग दी  तथा  मूल्यवान  वस्तुएं

 5353.  होकर  वीं०  Who  o
 Offer  from  Fokker  V.F.W.  in-

 ternational  for  setting  up
 नेशनस  द्वारा  भारत  में  अपने  निर्माण

 manufacturing  units  in.  India  53

 एकक  स्थापित  करने  क्रि  पेशकश
 |

 5354.  Khajuraho  Tourist  Centre  53
 खजुराहों  पर्यटक  केन्द्र

 U.N.  Emergency  Opération  of
 5355.  भारत  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  का

 reliefin  India  -  53-54
 काय

 Steps  to  check  incidents  of
 विमान  अपहरण  की  घटनाओं  की

 Hijacking  54-55
 थाम  लिए  उपाय

 नियंत्रक  fra  rs  in  the  Off
 5357.  पटना  स्थित  रक्ता  लेख

 Patna  e
 ce  of

 .  CDA,  535
 कार्यालय  में  स्थानान्तरण

 Purchase  of  Jute  in  Orissa  55-56
 5358  shar  में  पटसन  की  खरीद

 5359.  पांचवीं  के  लिए  राज्यों  को  Central  Assistance  to  States  for
 .  56 Fifth  Plan

 केन्द्रीय  सहायता

 5  360.  आल  इंडिया  न्यूक  आफ  बड़ौदा  एम्प्लाईज  Suspension  of  General  Secre-

 tary  of  All  India  Bank  of  Ba-

 बम्बई  के  महासचिव  का  roda  Employees,  Federation,

 Bombay  56-57
 मुअत्तिल

 किया  जाना

 Financial  Assistance  given  by
 5361  सार्वजनिक  संस्थाओं  और

 Public  Financia}  Institutions

 राष्ट्रीयकृत  बैकों  द्वारा  औद्योगिक  and  Nationalised  Banks.  to’

 Industrial  Units  57-58
 एककों  को  दी  गई  वित्तीय  सहायता

 Import  of  Dry  Fruits  by  STC.  58-59
 5362.  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  wat  का

 आयात
 Lower  Status  of  Technical  Offi

 पंजाब  नेशनल  बेक  द्वारा  भरती  किए  गए  cers  Recruited  by  Punjab 5  363.
 National  Bank  59-60 अधिकारियों  का  दर्जा

 (Vv)
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 3564  राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  अनिर्णीत  Release  Orders  Pending  with
 S.T.O  .  60

 पड़े  निकासी  आदेश

 Co. 365  कलक़त्ता  स्थित  बड  एण्ड  Raids  on  Bird  an  ६.  of  Cal-

 कम्पनी  के  कार्यालय  पर  छापे
 cutta  60-61

 Commodities 5366  भारत
 लाई

 गई  वस्तुओं  Exchang zed  =  for
 61 Goods  smuggled  in  India

 के  अन्य
 वस्तुएं

 भेजना

 Ad-hoc  Licences  issued  to 5:36  qifsad  की  पार्टियों  को  तदर्थ  लाइसेंस  61
 जारी  किया  जाना  Pondicherry  Parties

 5368  रेशम  बनाई  उद्योग  Art  Silk  Weaving  Industry  61

 61-62
 5  राष्टीय कृत  बैंकों  में  जमा  राशि  Deposits  in  Nationalised  Banks

 Barter  deals  between  India  and 5370  भारत  अन्य  देशों  के  बीच  वस्तु  औै  63
 fafa  other  countries

 537  Amount  collected  by  L.  I. C,  ni पूर्वी  क्षेत्र  में  जीवन  बीमा  द्वारा  एकत्रित
 eastern  region  63-64

 गई  धनराशि

 5372  रा  ग  मध्य  प्रदेश  Release  of  Funds  in  Advance

 to  Orissa,  Rajasthan,  Gujatat
 को  अग्रिम  धन  की  मंजूरी  दिया  जाना

 and  Madhya  Pradesh  64-65

 5323,  Criteria  Regarding  Allocation विभिन्न  के  लिए  बाजार  से  ऋण  of  Amounts  for  Market लेन ेके  लिए  धनराशि  का  नियतन  करने  65
 के  बारे  में  मानदंड

 Borrowing  for  different  States

 uinks  between  Sheikh  Abdullah 5374  शेख  अब्दुल्ला  और  हाजी  मस्ताना  क
 .

 बीच  संबंध
 and  11821  Mastan  65

 5375.  Production  of  crimped  yarn  by ata  लान  फिलामेंट  ala  की  कताई  करने
 66

 वाल  व्यक्तियों  द्वारा  farce  ata  का  nylon  filament  yarn  spinners

 उत्पादन

 5376.  ग्लोब  मानस  कम्पनी
 की

 प्रबंध  समिति  Enquiry  into  sources  of  income

 के  सदस्यों  की  आय के  स्रोतों  के  बारे
 ofmembers  ofmanaging  Com-
 mittee  of  Globe  Motors  Co  66

 में  जांच

 5377.  ट्रेड  ala
 का  नवीकरण  कराने  लिए  Applications  from  foreign  com-

 panies  for  renewal  of  trade
 से  आवेदन-पत्र

 marks  67

 5378-  तालाबंदी  के  दौरान  एयर  इंडिया  के  Deductions  made  from  salaries
 and  allowances  of  Air  India पाइलटों  क ेवेतन  और  भर्ती  से  की  गई

 कटौतियां
 Pilots  during  lockout  67

 5379  लद्दाख में  पंथों  की  आकर्षित  करने
 1th

 Efforts  to
 attract  tourists  to

 लए  प्रयास  Ladakh  67-68

 (vi)
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 लिखित  /WRITTEN.  .  2९59 WERS  TO Ban

 अता  To  संख्या

 Q.  Nos  विषय
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 5380.  भारत-ब्रिटिश  अर्थिक  समिति  का  गठन  Setting  up  of  Indo-British
 Eee ‘nomic  Committee  8

 R 5381  ऋण  प्रतिबंधों  में  छट  े  elaxation  ofcredit  curbs  68-69

 5382  स्टार  पेपर  मिल्स  पर  छापे  Raids  onStar  Paper  Mills  G9

 5383  Programme  to  restructure  rural ग्राम्य  बेक
 व्यवस्था

 का  पुनर्गठन  करने

 के  लिए  कार्यक्रम  banking  69-70

 5384  विभिन्न  मिलों  को  आयात  लाइसेंस  जारी  Issue  of  Import  Licences  to

 करना  various  Mills  e  0.0

 5385  उमा  इन्वेस्टमेंट  प्राइवेट  बम्बई  Balance  sheet  of  Uma  Invest-
 ments  Private  Limited,  Bom- का  तुलना पत्र  bay  e  e  7०-71

 5386  लीड  set  के  विशेषाधिकार तथा  दा  यादव  Privileges‘and  responsibilities  of
 lead  banks  e  e  71-72

 5387  ज्यों  का  राजधानियों  का  दिल्‍ली  से  State  Capitals  Air
 Naked

 with
 Delhi  .  72-73 विमान  सकें

 5388  राज्यों  की  अपूर्ण  परियोजनाएं  Incomplete  projects  of  States  73-4

 5389  विदेशों  को  अफीम  की  तस्करी  Smuggling  of  opium  to  ] Foreign
 Countries  74

 5390  निर्यात  ऋण  विषयक  उच्चस्तरीय  High  level  committee  on  Export
 Credit  o  .  74 समिति

 5391  भारत  और  बंगलादेश  के  बीच  वार्षिक  Extension  ot  annual  trade  ¢x-

 changed  between  India  and
 व्यापर  विनिमय  का  विस्तार

 Bangladesh .  74-75

 5392  कर्नाटक  एक्सपोर्ट  लिमिटेड  द्वारा
 Violation

 of  Import  Control
 gulation  by

 Keatnatake
 Ex-

 नियंत्रण  विनियमों  का  उल्लंघन
 ports  Ltd.  75

 5393  Corporation  for  Cashew  culti- काज  की  खती  के  लिए  निगम
 vation  .  75

 Meeting  of  Ore  .
 5394  अयस्क  उत्पादन  देशों की  बैठक  producing

 Countries  76

 Structure  in 5395.  सरकारी  उपक्रमों  के  मजरी  ढांचे  का  Revision  of  age
 Public  Undertakings  76

 पुनरीक्षा

 5396  मध्य  प्रदेश  में  अ।रंभ  किए  गए  राहत
 Relief  works  undertaken.  n

 Madhya  Pradesh  76
 कायें

 Alleged  criticism  of  India  for
 5397  जापान  के  प्रतिमाह-अयस्क  नीति  के  लिए

 Iron  Ore.
 भारत  की  कथितਂ  आलोचना  Policy

 towards

 Japan  77

 उड़ीसा  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्टेट  बंक  Branches  of  S.B.I.  in 5398
 areasof  Orissa  77

 ऑफ  इंडिया  की  शाखाएं

 5399  उड़ीसा  की  यात्रा  करने  वाले  पाठक  Tourists.  visiting  Orissa  .  क  77-78

 (vii)
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 5400.  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक  तथा  Amount  advanced  by  IDBI  to
 Industries  and  Orissa  State

 उड़ीसा  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम
 Industrial

 Development
 Cor-

 द्वारा  उद्योगों  को  दी  गई  धनराशि  poration  78-80

 5401  मध्य  प्रदेश  में  स्टेट  बेक  आफ  इंडिया  Opening  of  new  Branches  of
 SBI  in  Madhya  Pradesh  80

 की  नई  war  खोलना

 5402  मध्य  प्रदेश  में  उत्पादित  तथा  वहां  की  Commodities  produced  and  ex-.
 ported  from

 Madhya
 Pra-

 निर्यात  की  जाने  वाले  वस्तुएं  desh  80

 54  .  .  में  बने  कपड़े  की
 मध्य  प्रदेश  को  Supply  of  Millemade  cloth  to

 80-81
 सप्लाई  Madhya  Pradesh

 5404  मध्य  प्रदेश  में  बरामद  काल  धन  Black.  Money  unearthed  in
 Ma- dhya  Pradesh  81

 5405  पांच  स्टार  होटल  Five  Star  Hotels  क  e  82-83

 5406  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  मकान  बनाने  Amount  of  loan  advanced  by
 LIC  to  Policy  holders  for

 के  लिए  पा लिसी धारियों  को  दिए  गए  e  83-84
 ऋण

 House  Building  Purposes

 5407  पटसन  तथा  रुई के  लिय  समान  ag  Support  pricesfor  Jute  and  Cot-
 ton  थि  e  84

 5408  लातीनी  अमरीका  के  काफी  उत्पादक  देशों  Multinational  Organisation  by

 द्वारा  बह-राष्टीय  संगठन
 Latin  American  Coffee  Pro-

 ducing  Countries  84

 5409.  faq  बंक
 आफ  इंडिया

 के  अधिकारियों  Anomalies  In  salaries  drawn  by

 द्वारा  लिये  गये  वेतनों  में  असमानताएं
 officers  of  R.B.I

 5410  एयर  इंडिया  तथा  इंडियन  एयरलाइंस  Expansion  scheme  of  Air  India
 and  Indian  Airlines  e  85-86 कीं  विस्तार  योजनायें

 5411  समारोह  उत्पादों  का  निर्यात  Export  of  Marine  Products  86-87

 5412  चाय  बागानों  द्वारा  केन्द्रीय  उत्पादन  Evasion  of  Central  Excise  duty

 शल्क  का  अपवंचन  by  Tea  Estates  87

 5413  चाय  कम्पनियों  द्वारा  आयकर  का  Evasion  of  Income  Tax
 by

 Tea
 Companies  88

 अपवचन

 5414  Lifting  of  ban  on  Export  of खंड सारी  के  निर्यात  का  प्रतिबंध  हटाना
 ry  e  88 Khandsari  Sugar

 5415  फायर  एण्ड  जनरल  इंश्योरेंस  कम्पनी  Embezzlement  by  Officers  of
 Delhi  branch  of  Fire  and

 दिल्ली  शाखा  के  अधिकारियों
 General  Insurance  Company  88-89

 द्वारा  किया  गया  गबन

 Export  of  Human  Hair  89 5416.  मानव  केशों  निर्यात

 5417.  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  Amount  advanced  by  IDBI  to

 sa  तथा  राजस्थान  राज्य  stat  Industries
 and  Rajasthan

 State  Indu uStrial istria  Develop-
 विकास  निगम  को  दी  गयी  राशि  ment  Corporation  89-91

 (Viii)
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 Tourists  visiting  Rajasthan  91-92 5418  राजस्थान  की  यात्रा  करने  वाले  पाठक

 x
 5419  गर-सरकारी  कम्पनियों  A  काय  कर  Xe  ANC  ATLL emittanc  es  by  foreigners  work- UII  Sst

 ing  in  private  companies  g2
 विदेशियों  द्वारा  बाहर  भेजी  जाने  वा

 राशि

 5420  विश्व  इस्पात  संघ  का  गठन  Formation  of  World  Stee]  Forum  93

 5421  ImportofElectrode  Wire  .  93
 इलेक्ट्रोड  का  आयात

 entitlements 422  मैसर्स  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  को  Advance  import

 आयात  अधिकार  देना  given  to  M/s  Hindustan
 Lever  Limited  93-94

 54  केन्द्र  द्वारा  मध्य  प्रदेश  को  Grant  by  Central  Government

 अनुदान
 to  Madhya  Pradesh  ्  94

 5424  भारत  के  रिजर्व  बंक  के  निदेशों  का  Action  taken  against  Maruti.

 Ltd,  for
 violating

 the  R.B.I.
 उल्लंघन  करने  «  पर  मारुति  लिमिटेड

 Directians  .  a  94-95
 के  fata  की  गई  कार्यवाही

 5  गुजरात  में  याने  wears  Yarn  Project  in  Gujarat  95
 5

 U.S.  Scheme  to  channelise  sur-
 5426  अधिशेष  तेल  निधियों  के  निवेश  के  बारे

 में  अमरीकी  योजना  plus  oil  funds  शक  5-96

 Possession  and  use  of  Helicopters 5427.  Ponat/aearat  क ेअधिकार

 तथा  प्रयोग  में  हेलीकाप्टर  by  individuals
 [Companies]

 Ins-
 .  6-97 titutions

 5428  Setting  up  of  industries  in  Le- ली बनाना  में  भारतीय  सहयोग  से
 banon  with  Indian

 Collabora- उद्योगों  की  स्थापना
 tion

 5429  होशियारपुर  में  नाइलोन  भाग  के  Setting  up  of  Nylon  Yarn  In-

 dustryin  Hoshiarpur  e  97
 खाने  की  स्थापना  करना

 5430  जलों  में  तस्करों  को  दिया  गया  अति  V.LP.  treatment  given
 to.  heme glersin  Jails  98

 विशिष्ट  व्यवहार

 98 5431  तस्करों  पर  मुकदमा  चलाने  के  लिए  Special  courts  to  try  smugglers

 विशेष  न्यायालय

 543  महाराष्ट्र  में  हथकरघा  उद्योग  का  विकास  Development  of  Handloom  In-

 dustry  in  Maharashtra  98-99

 5433  चम्बल  कमांड  क्षत्र  में  कृषि  विस्तार  Vorld  Bank  Assistance  for

 Agricultural  extension  pro- कार्यक्रमों  के  लिए  विश्व  बक  सहायता
 Com- gramme  in  Chambal

 mand  Area  .  gg-100

 100
 5434.  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  Torn’  ore  exports  b  MMTC

 लौह
 अयस्क  का  निर्यात

 Supply  of  cement  and iron  7005 5435.  नेपाल  को  सीमेंट  और  लोहे  की  ost
 101

 की  सप्लाई
 ‘to  Nepal

 (ix)
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 5436.  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  पटसन  Assurances  given  by  West  Ben-
 gal  Government  to  Jute

 101 श्रमिकों
 को  दिए  गए  आश्वासन

 workers

 5437.  श्रमिकों  के  प्रति  पटसन  के  बड़े-बड़े  Attitude  of  jute  barons  towards
 101

 व्यापारियों  रवैया
 workers

 5438.  प्रयोगशाला  लिपिकों  एवं  एटन्डन्ट्स  Pay  scales  of  Laboratory  clerks
 101-102

 सो  वेतनमान  and  Attendants

 5439.  स्वर्णकारों  की  मांगें  Demands  of  Goldsmiths  102:

 5440.  अखिल  भारतीय  स्वर्णकार  संघ  के  Meeting  of  Representatives  of
 Swarnakar

 प्रतिनिधियों  की  वित्त  मंत्रालय  में  रा  तय
 Akhil  Bharatiya

 ‘Sangh  with  Minister  of  State
 मंत्रीਂ के  साथ  बैठक  in  the  Ministry  of  Finance  103

 5441.  Akhil  Bharatiya  Swarnakar अखिल
 भारतीय  स्वर्णकार  संघ

 Sangh  eo  103-104.

 5442.  अखिल  भारतीय  स्वर्णकार  संघ  की  Resolution  passed  by  Central
 Committee  of  Akhil  Bharatiya

 सेन्ट्रल  द्वारा  पारित  किए  गए  Swarnakar  Sangh  104

 न्
 कप

 Remunerative  Price  for  105 5443.  पटसन  के  लिये  लाभकर  मूल्य  jute

 5444.  सात  होटल  बनाना  Setting
 up  of  cheap  hotels  ि

 105-106

 5445.  1974-75  में  उद्योगों  में  विदेशों कि  दिक  क  Investment 401  of  foreign  capital
 in  Industries  in1974-75  106

 द्वारा  पूंजी  लगाया  जाना

 5446.  हथकरघा  वस्तुओं  के  निर्यात  में  कमी  Set  back  in  handloom  export  106-107

 5447.  पिछड़  क्षेत्रों  में  जीवन  बीमा  निगम  LIC  funds  in  backward  areas  107

 निधि  at  निवेश

 5448.  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  और  वित्तीय  संस्थानों  Loan  advanced  by  Nationalised
 Banks  and  Financial  Insti-

 द्वारा  मारुति  लि०  को  दिया  गया  ऋण  tutions  to  Maruti  Ltd.  108

 5449.  Licences  issued  to  business  houses दमन  और  दाव  के  व्यापार  रहा
 in  Goa,  Daman  and  Dieu  108-109 को  जारी  किये  गये  लाइसेंस

 5450.  चाय  व्यापार  निगम  द्वारा  किया  गया  Total  business  undertaken  by
 Tea  Trading  Corporation  109

 कुल  व्यापार

 5451.  आयात-निर्यात  व्यापार  नियंत्रण  Limiting  of  powersto  deal  with

 नियम  का  उल्लंघन  करने  वालों के
 the  offenders  of  Import/Export
 Trade

 Control
 Act  109-110

 साथ  निपटने  के  लिये  शक्तियां सी  मित
 करना

 5452.  गुजरात  की  पहाड़ियों  को  Development  of  Saputara  Hills

 पर्यटन  केन्द्र  के  रूप  में  विकास
 in  Gujarat  as  a  Tourist  Cen-
 tre  e  cd  110

 (x)
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 5453.  भारतीय  पर्यटन  विक्की  निगम  Publicity  and  information  ma-
 terial  produced  by  ITDC  IIv

 दुबारा  प्रचार  तथा  सुचना  गैलरियों

 का  प्रकाशन

 5454.  टाई स्टार  ala  बसें  TriStar  Air  buses  Il!

 म  कपास  उस्तादों  .  को  Difficulties  faced  by  Cotton  Gro- 5455.  गुजरात
 II!

 होनेवाली  कठिनाइयां
 wersin  Gujarat

 5456  अतिरिक्त  परि लब्धि यां  New  Accounts  opened  under  the

 additional  emoluments  (Com=
 जमा  )  योजना  के  अंतगंत  खोले  IlI-13

 मये  नये  खाते
 pulsory  Deposit)  Scheme

 Accord  on  overflights  and  Air 5457.  भारत  और  पाकिस्तान के  बीच  एक
 links  with  Pakistan  113

 दसर  दश  के  उपर  से  विमानों  की

 उडान  तथा  विमान  सेवा  आरंभ  करने

 के  बारे  में  समझौता

 outlook  of  Cotton 5458.  सूती  कपड़ा  उद्योग  को
 शोचनीय

 Gloomy

 स्थिति  Textile  Industry  11g

 In  different  treatment  by  Public 5459  सरकारी  aa  के  gal  द्वारा  कृषि
 Sector  Banks  to

 Agricultural
 aa  के  प्रति  उदासीन  व्यवहार  1144. Sector

 114-15 5460.  मिलों  की  पटसन  कीਂ  आवश्यकता  Requirements:  of  Jute -  by  Mills

 5461.  इंडियन  एयरलाइन्स  सेवाओं  Steps  to  improve  Se  rvices  oe

 Indian  Airlines  116

 को  सुधारने  के  far  कार्यवाही

 5462.  अखिल  भारतीय  श्रमिक  वंग  म  All  India  working  class  price

 सूचकांक  और  केन्द्रीय  सरकार  क
 Index  and  payment  of  D.

 A. to  Centra.  Government.  m-
 कर्मचारियों  को  महंगाई  ployees  117-18

 5463.  इलेक्टोलिटिक  कापर  का  आबंटन ा  हू add  Allotment  of
 Electrolyte,  Cop- per  118

 5464.  aa  में  जमा  राशियां  Bank  Deposits  11g

 शिकार  खलने  की  सुविधाओं  वाल  Tourist 54  spots  with  hunting

 पीटने  केन्द्र  facilities  11g

 5466.  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  Night  entertainment  provided
 12

 पर्यटकों  को  उपलब्ध  करवाये  for  Tourists  by  FITDC

 गये  सान्ध्यकालीन  मनोरंजन

 Canvassing  for
 5467  आई  सो ०

 Hlgo md  आई०
 JALANS  by

 110
 के  अध्यक्ष  द्वारा  sala  के  सेन  -CGha  ivan nof.  ICICI.
 ल

 प्रचार  करना

 5468.  बिहार  में  रोष्टोकृतਂ  न्3 बंकों  की  Employment  given  to  Branches
 of  Nationalised  Banksin  Bihar  120-2

 शाखाओं में में  दिया  गया  रोजगार

 (xi)



 seat  के  {wRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS—contd

 क्षमता  प्र०  साया  पृष्ठ

 U.  Q.  Nos  विषय  SUBJECT  PAGES

 5469  राज्यों  के  केन्द्रीय  सहायता  के  बारे  New.  Policyin  regard  to  Central

 में  नई  नीति  Assistance  to  States  *  ह  121

 53470  तस्करों की  सम्पत्ति  जब्त  Attachment  of  Properties  of

 जाना  Smugglers  121-22

 53471  अशोक  होटल  कर्मचारी  संघ  की  Memorandum  from  Ashoka
 122

 ओर  से  ज्ञापन  Hotel  Employees  Union

 5472  भारतीय  रुई  द्वारा  कुछ
 Allotment  of  Indian  Cotton  to

 Few  Selected  Mills  by  CCI  12k-23 चना दा  मिलों  को  भारतीय  रुई

 का  ऑआबटन

 5473.  समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात  कमी  Decline  in  export  of
 Marine

 Pro-
 ‘ducts  क  124

 5474.  स्टेट  बक  आफ  इंडिया  के  अधीनस्थ  Subsidiary  Banks
 of  State  Bank

 बैंक
 of  India  124

 5475.  इंडियन  एयरलाइन्स  के  अल
 ा
 भीका  ते  Uneconomic  Routes  of  Indian

 Airlines  124-25
 माग

 125 5476  रुपए  का  मलय  Value  of  Rupee

 Recruitment  in  CDA,  Patna  126-27 5477  रक्षा  लखा  नियंत्रक  के  पटना  स्थित

 कार्यालय  में  भर्ती

 5478  पटना  स्थित  रक्षा  लेखा  fran  Introduction  of  Central  Govern-
 ment  Health  Scheme  in

 कार्यालय  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य
 CDA,  Patna  127

 योजना  का  लाग  किया  जानों

 54179  कम्पनियों  दवारा  विदशी  मुद्रा  Violation  of  Foreign  Exchange
 Regulations  by  Concerns  127-28

 विनियमों  का  उल्लंघन

 Branchesof  Public  Sector  Banks 5480  आन्ध्र  प्रदश  में  सरकारी  aa  के  बैंकों
 128

 की  शाखाएं
 in  Andhra  Pradesh

 54  चेकोस्लोवाकिया  संयुक्त  समिति  Indo-Czechoslovak  Joint  Com-
 mittee  Meeting  128

 कां  बठक

 Arrears  of  Taxes  against  Bajaj 5482  बजाज  ग्रुप  आफ  Asters
 129

 बकाया  कर  राशि  Group  of  Industries

 548  अहमदाबाद  और  ्  Air  link  between  Ahmedabad
 and  various  cities  of  -Rajas-

 विभिन्न  नगरों  के  बीच  विमान  than  129
 सके

 5484  राजस्थान  में  फर्मों पर  आयकर  की  Arrears  of  Income  Tax.  against
 Firms  in  Rajasthan  129-30

 बकाया  राशि

 130 §485  रेयान  भाग  का  निर्यात  Export  of  Ra  yon  Yarn

 Difficulties
 faced:  by  Polyester 5486  पास  और  उन  के  आयात  के  कारण

 पोस्टर  एककों  को  कठिन
 units  due  to  import  of  cotton

 130 und  wool

 5487  जीवन  Incentives
 to  Agents  at  EEC  131 बीमा  निगम  के  एजेंटों  को

 प्रोत्साहन

 (X11)



 प्र  रनों  के  लिखित  उत्तर--जारी  )  /WRITTEN  ANSWERS  TO

 अता ०  प्र०  संख्या

 विषय  SUBJECT VIE  PAGES U.  Q.  Nos.

 5488.  इस्टेट  टी  का  उत्पादन  करने  के  लिए  Right  of  patent  by  Tea  Board
 for  Tea

 चाय  बोड़ें  को  पेटेंट  का  अधिकार  producing  Instant  131-32

 499.  मध्य  प्रदेश  को  पर्यटन  सुविधायें  देने  Central  Assistance  to  Madhya
 Pradesh  for  providing  Tou-

 के  लिए  केन्द्रीय  सहायत  rist  facilities  e  132

 Conversion  of  Handloom  Board £490.  हृथकरछਂ  ate  को  सांविधिक  बोर्ड  में
 .

 दलन  intoaStatutory  Board  .  132-33

 5491  जीवन  बी मां  निगम  द्वारा  धनराशि  Amount  put  into  suspense  ac-

 का  उचंत  खाते  में  डाला  जाना
 count  by  IIC  च  ह  135

 Income  tax  outstanding  against 5492  श्री  राम  कोटा  के  भागीदारों
 Partners  of  Shree  Ram  Ra-

 पर  आयकर  की  बकाया  राशि  . yons,  Kota  133-34

 5493  हिन्दी  far  के  विरुद्ध  Charges  against
 ‘Avantika’  Daily  134

 आरोप
 Evasion  of  Taxes  by  M;s. 5494  मैसेज  छगनलाल  इंदौर

 In-
 द्वारा  करों  की  चोरी  Chhaganlal  Panchulal,

 ह dore  134

 5495  Fall  in  production  of  Rubber  134-35 रबड़  के  उत्पादन  में  कमी

 5496  Fallin  pricesofRawJute  .  135 कच्चे  पटसन  के  मूल्यों  में  गिरावट

 5497.  आंसु का  के  अधीन  गिरफ्तार  किए  Release  of  smugglers  detained
 under  MISA  135

 गए  तस्कर

 Statement  correcting  AMswer दिनांक  1-12-1972  के  अतासंकित  प्रश्न

 संख्या  2603  के  उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला
 to  USQ  No.

 2803  ह
 dated

 1-12-1972  ह  36
 विवरण

 Question  of  privilege  against श्री  आर०  एन०  गो  संसद  सदस्य  के  विरुद्घ
 Shri  R.  N.  Goenka,  M.P.

 विशेषाधिकार  का  प्रश्न  137-38

 आकाशवाणी  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  Question  of  Privilege  against
 A.LR.  138-40

 कलकत्ता  के  जगवन्ती  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  Question  of  Privilege  against

 [: 7 |  प्रश्न
 न्  the  Jugantar  of

 Calcutta
 140-41

 आयात  लाइसेंस  के  मामलें  के  बार  में  Re.  Import  Licence  Case  1411-52,  158

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र  Papers  Laid  on  the  Table  .  152-58

 राज्य  सभा  से  प्राप्त  संदेश  Messages  from  Rajya  Sabha  153

 TT-ATHTT  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  Committee  on  Private  Mem-

 संबंधी  afafa—
 bers  Bill  ancl  Resolution—

 कार्यवाही  सारांश  Minutes.  नक  क  e  159

 Joint  Committee  on  Offices  of लाभ  के  पदों  संबंधी  संघ क्त  afafa——

 प्रतिवेदन  Eleventh  Report  e  .159

 प्राक्कलन  Estimates  Committee—

 प्रतिवेदन  Sixty-ninth  Report  159

 (xiii)



 पीठ

 विषय  SUBJECT  PAGES

 अधीनस्थ  विधान  स  च्यप्यूा बंधी  Committee  on  Subordinate  Le-
 gislation—

 14  वां  प्रतिवेदन  Fourteenth  Report  e  थि  159

 Railway  Convention  Commit-
 ta  अभिसमय  सम्  tee—

 चौथा  और  पांचवां  प्रतिवेदन  Fourthand  Fifth  Reports  159

 Committee  on  Welfare  of  Sche- अनसचित  जातियों  तथा  अनस  चित  जनजा  तियों
 के  कल्याण  संबंधी  समिति--अध्ययन  दौरों

 duled  Castes  and  Scheduled

 Tribes—Reports  of  Study
 के  प्रतिवेदन  Tours  ग्  क  .  160

 Petition  Re  danger  to  marine कार्रवाई  में  कास्टिक  सोडा  प्लॉट
 a  प्रदूषण

 दारा  समुद्री  प्राणियों  को  खतर  के  बार  में
 life  by  pollution  from  Caustic
 Soda  Plant  at.  Karwar  160

 याचिका

 श्री  भोगेन्द्र  .  संसद  सदस्य  के  निवास  पर  Statement  Re:  Alleged  bomb
 Incident  atthe  Residence  of

 कथित  बम  देना  के  बार  में
 M.P.— Shri  Bhogendra  Jha

 श्री  ओम  मेहता
 Shri  Om  Mehta  *  ह  न  100

 केन्द्रीय  सरकारो
 मच

 को  अतिरिकत  Statement  Re  Grant  of  Addi-
 tional  Dearness  Allowance  to

 महंगाई  भत्ता  दिये  जाने  संबंधी  वक्तव्य  Central  Government  Em-

 ployees—

 श्री  सी०  सुब्रहमण्यम
 Shri  Subramaniam  ह  e  161-62

 दिल्लो  विश्वविद्यालय  अधिनियम  a  कथित  Statement  Re:  Reported  Amend-

 संशोधन  के  बार  में
 ment  of  Delhi  University  Act—

 Prof.  Nurul  Hasan  162 प्रो ०  एस०  नरूला  हसन

 Statement  Re  Delhi  Dramatic
 दिल्ली  नाटय  प्रदर्शन  विधायक  के  बार  वक्तव्य

 performances  Bill

 प्रो०  एस०  नरूला  हसन
 Prof.  Nurul  Hasan  163

 Re:  reinstate- इडियन  gta  एण्ड  फार्मास्य  टिकट
 Statement

 ment  of  Employees  of  Anti-
 के  एंटीबायोटिक्स  प्लांट  के  biotics  Plantof  Indian  Drugs

 चोरियों  की  बहाली  के  बार  and  Pharmaceuticals  Ltd.,
 Rishikesh—

 श्री  के०  आग  गणेश  Shri K.  R.  Ganesh  se  os  163-64.

 Statement  Re  NDMC  Dues  to नगर  निगम  को  नई  दिल्ली  नगरपालिका

 दवारा  दय  राशि  के  बार  सें
 Delhi  Municipal  Corporation—

 श्री ओम  मेहता
 Shri  Om  Mehta  e  e  ७  5

 दत्तक  विधायक  Adoption  of  Children  Bill  क  165

 समिति  के  लिये  एक  सदस्य  की  नियुक्ति
 Concurrence  in  recommendation

 of  Rajya  Sabha  to  appoint संबंधी  राज्य  सभा  को  सिफारिश  से  सहमति  a  Member  to  Joint  Committec

 Central  Societies केन्द्रीय  तथा  अन्य  सोसायटियां  )
 and  other

 fata —
 (Regulation)  Bill—

 aaa  समिति  के  लिए  एक  सदस्य  Concurrence  in  recommenda-
 tion  of  Rajya  Sabha  to  ap- कौ  नीय  क्ति  संबंधी  राज्य  सभा  को
 point  Member  to  Joint

 रिश a  सहमति  Committee  कि  *  e  166

 (xiv)



 पृष्ठ

 विषय  SUBJECT  PAGES

 tat  लिपि  के  लिय  बोरों  आदिम  जातियों  की  Statement  Re:  Demands  of  Bo-

 के  are सें
 dosfor  Roman  Script—

 e  166-67 श्री ०  के
 रघुराज  मैया

 Shri  K.  Raghu  Ramaiah

 श्वारतीय  टेरिफ
 )  चिघेयक--प्र:स्थापित

 Indian  Tariff  (Amendment)
 Bill—Introduced  167

 विभिन्न  मामलों  के  बार  में  कई  सदस्यों  दवारा
 Submission  by  Members  on

 विचार  व्यक्त  किय  जाना
 various  Matters  .  च  1607-76

 Statement  Re: दो  शी  प्रगामी  नौकाओं  की  कथित  तोड़फोड़  के  Reported  sa-

 बारे  में  botage  of  two  speed  Boats—

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी
 Shri  Pranab  Kumar  Mukherjee

 अनुदानों  की  अनुकरण  मांगें  19  74-  Supplementary.  Demands  for
 Grants  (Gujarat)

 श्री  data  भट्ूटाचायें  Shri  Dinen  Bhattacharyya  177

 श्री  झारखण्ड  राय  Shri  Jharkhande  Rai  e  178-79

 श्री  भारत  fag  चौहान  Shri  Bharat  Singh  Chowhan:  179

 at  इराज्मुद  निकला  Shri  Erasme  de  Sequeira  e  179-80

 श्री  डी०  पी०  जडेजा  180 Shri  10,  P.  Jadeja

 श्री  Shri  P.  M.  Mehta  ी  181 प्रसन्न  भाई

 श्री  पी०  जो०  मावलंकर  Shri  P.  G.  Mavalankar  e  181-82

 श्री  Shri  Pranab  Kumar  Mukherjee  182 प्रणब  कुमार  मुखर्जी

 श्री  एच०  एम०  पटेल  Shri  M.  H.  Patel  e  182

 जर-सरकारी  सदस्यों  के  निधघेयकों  तथ  "  ° THe है  प  सगे  पो  Committee  on  Private  Mem-
 bers’

 संबंधी
 Bill  and  Resolutions—

 49  वां  प्रतिवेदन  Forty-ninth  report  e  चक  180

 गुजरात  5)  19  7  4--  Gujarat  Appropriation  (No.  5)
 Bill,

 a |
 ata  झख  Introduced  and  |Passed,  as

 पुरःस्थापित  तथा  संशोधित  रूप  नश्ल  ४  कै  दि  amended  .  185-86

 for
 अनप्रक  अनुदानों  कहीं  मांगें  (vifeazt)  Supplementary  demands

 Grants  (Pondicherry)  1974-

 श्री  नूरुल  हुडा
 Shri  Nurul  Huda  चक  186-87

 श्रीमतीਂ  पावती  कृष्णन  Shrimati  Parvathi  Krishnan  ,  187-88

 188 डा०  हेनरी  आस्टिनਂ  Dr.  Henry  Austin  e

 श्री  इराज्मुद  सै केरा  Shri  Erasme  de  Sequeira  e  189

 श्री  के०  मधयातिवर  Shri  K.  Mayathevar  ,  चके  189-90

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी
 Shri  Pranab  Kumar  Mukhejree  190-92

 (xv)



 पीठ

 विषय  SUBJECT  PAGES

 पांडिचेरी  विनियोजन  3)  विधेयक  Pondicherry  Appropriation  (No..

 1974--पर:स्थापित  तथा  संशोधित  रुप  में  3)  Bill  1974--Introduced  and
 passed,  as  amended  192-93

 ca
 पारित  हुआ

 Salaries  and  Allowances  of संसद  सदस्यों  के  वेतन  तथा  भत्ते
 Members  of  Parliament
 (Amendment)  Bill—

 विचार  का  Motion  to  consider—

 aT}  के ०  रघरामय  Shri  K.  Raghu  Ramaiah  194

 श्री  इराज्मद  सकेगा  Shri  Erasme  de  Sequeira  194

 हों  एस०  एम०  बनर्जी  Shri  5.  M.  Banerjee  194-95

 e को  दोनों  भटटाचार्य  Shri  Dinen  Bhattacharya  195

 Shrimati  Subhandra  Joshi श्रोतों  सुभद्रा  जोशो  195.

 श्री  बो ०  वी०  नायक  Shri  Naik  थक  195

 को  नवल  किशोर  fa  Shr  Nawal  Kishore  Sinh  196

 सरदार  स्वणसिह  सोख  Sardar  Swaran  Singh  Sokhi  196

 चपल दु  भटटाचाय  Shri  Chapalendu  Bhatta-
 charyyia  196

 श्री  पन्नालाल  बारुपाल  Shri  Panna  Lal  Barupal  197

 Dr.  Kailas  e डा०  केलाश  197

 Shri  D.  Basumatari  e  e श्री  डी०  बसुमतारी  197

 श्री  छे ७  गोपाल  Shri  Gopal  .  .  198

 न  पी०  जो०  मावलंकर  Shri  P.  G.  Mavalankar  o  198

 os
 ककरनलपाਂ

 प्रसाद  मिल  Shri  Yamun  sad  Mandal  198

 श्रीमती  सहोदरा बाई  राय  Shrimati  Sahodrabai  Rai  *  198

 खण्ड  2  तथा 1
 Clauses  2  and  1  न  199-201

 Motion  to  Pass— पास  करन  का  प्रस्ताव ——

 श्री  ज्योति  बसु  Shri  Jyotirmoy  Bosu  200

 e  201 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  Shri  S.  M.  Banerjee

 जगन्नाथ  राव  जोशी  Shri  Jagannathrao  Joshi  e  201

 श्री  Fo  रघरामया  Shri  Raghu  Ramaiah  e  200:

 Aotion  Re:  Report  of  the  Com- नेताजी  सुभाषचन्द्र  बोस  के  लापता  होने  संबंधी  into  the जांच  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में
 mission  of  Inquiry
 disappearance  of  Netaji  Su-
 bhas  Chandra  Bose—

 श्री  समर  गह  Shri  Samar  Guha  202-9  04.

 (xvi)



 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनूदित

 (LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 20  1974/29  1896

 Friday,  December  20,  1974  /  Agrahayana  2  1896  (Saka)

 लॉक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 [  अध्यक्ष  महोदय  हुए
 MK.  SPEAKER  in  the  Chair

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 स्वर  और  स्थूण-अभाषण  रखने  की  अधिकतम  सीमा

 555.  गोमती  साबित्री  श्याम

 श्री  कार  लाल  बरवा

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 vat  किसी  भी  व्यक्ति  अथवा  परिवार  के  स्वर्ण  अथवा  स्वर्ण-आभूषण  रखने  की

 कोई  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  है  ;  और

 यह  योजना  कब  और  किस  प्रकार  प्रभावी  होगी
 ?

 वित्त
 मंत्रालय में  राज्य  मंत्री

 (at

 प्रणब  कुमार  :
 से

 सरकार
 at  इसी

 आशय  का  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  कि  निजी  रूप  से  स्वरण  आभूषणों  तथाਂ
 वस्तुओं  को को

 रखने  की

 उच्चतम  सीमा  निर्धारित
 at

 जाय
 ।  परन्तु  ऐसी  उच्चतम  सीमा  निर्धारित  करने  में  संवैधानिक

 तथा  प्रशासनिक  कठिनाइयां  मामला  सरकार  के  विचाराधीन

 Shrimati  Savitri  Shyam:  Mr.  Speaker,  Sir,  the  hon.  Minister  has  given  a  very

 simple  answer  to  my  question.  He  has,  no  doubt,  admitted  that  proposal  is
 under

 con-
 a  rt  of (04  my  qu  estion

 in  which sideration  of  the  Government  but  he  has  not  replied  to  the  (b) p

 wanted  to  know  the  salient  features  of  the  eeling.

 Mr.  Speaker
 ;  What  is  your  question  ?
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 Shrimati  Savitri  Shyam  . e  I  am  coming  to  that.  I  would  like  to  know  the  quantit
 ty of  the  total  gold  or  money  kept  in  the  lockers  without  any  productive  action  and  dividen

 How  much  all  of it  is  purchased  on  the  black  money.  How  much is  smuggled  gold  and  how
 much is  purchased  by  fair  means.  What is  the  per  capita  possession  of  gold in  the  country

 Mr.  eaker  :  How  does  it  arise  out  of  the  question  ?  Originally  you  have  asked
 whether  ceiling  will  be  imposed  or  not

 It  is  well  known  to  all  of  us  that  the  black  marketeers Shrimati  Savitri  Shyam
 are  spending  their  money  on  the  construction  of  huge  buildings,  and  they  are  not  diclosing
 the  amount  of  their  money  to  the  Government.  May  I  know  from  the  hon.  Minister  the
 amount  of  such  money  ?

 को  प्रणब  कुमार  मुखों
 :  माननीय

 सदस्य  ने  सुझाव
 दिया

 है
 कि  स्वर्ण  तथा  स्वर्णाभूषण

 रखने  पर  कोई  अधिकतम  सीमा  लगाई  जाये  ।  मैंने  अपने  उत्तर  में  ae  कहा  fe  यह  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन  किन्तु  साथ  ही  यह  भी  कहा  कि  एसी  सीमा  निर्धारित  करने  में

 प्रशासनिक  तथा  संवैधानिक  कठिनाइयां  इन  सभी
 मामलों

 का  सरकार  विचार
 कर  रही

 जहाँ  तकਂ  उस  प्रश्न  का  संबंध
 है

 कि  कितना  स्वर  कालेधन  से  खरीदा  मे  नहीं  जानता

 कि  इसका  मूल  प्रश्न  से  कोई  संबंध  या  नहीं
 ।

 Shrimati  Savitri  Shyam ;  When  the  control  was  made  effectivein  this  country
 a  ceiling  was  imposed  under  the  said  measure.  nder  the  provisions  of  the  Actan  individual
 was  entitled  to  possess  2,000  grams  of  gold  and  a  family  to  possess  4,000  grams  of  gold.  More
 than  this  quantity  of  gold  was  to  be  declared  by  the  individuals  or  the  families.  I  would  like
 to  know  as  to  how  many  persons,  after  the  enforcement  of  Gold  Control  Act,  made  declarations
 and  how  many  persons  did  not  make  such  declaration.  May  know  the  action  taken  by
 the  Government  against  the  person  who  did  not  make  such  declaration  ?

 प्रणब  कुमार  मुखर्जी :  1966  में
 अधिक

 तम  सीमा  प्रतिव्यक्ति  2,000  ग्राम  तथा  प्रति

 परिवार  4,000  ग्राम  थी
 _  यहँ  eat  के  बारे  में  नहीं  अपितु  स्वर्ण

 आभूषणों
 के  बारें  में  थी

 किन्तु  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देने  के  लिये  कि  कितने  व्यक्तियों  ने  विवरण  aa  नोटिस

 Shri  Hukumchand  Kachwai  Sir,  the  statements  given  by  the  Governement  from
 time  to  time  and  the  waving  policy  of  the  Government  regarding  gold  have  created  a  sence
 of  uncertainty  amongest  the  people.  May  I  know  the  time  by  which  the  Government  will
 take  a  final  decision  on  the  proposal  under  their  consideration  ?  Are  they  thinking  to
 have  a  stable  policy  in  the  matter  ?

 प्रणब  कुमार  मुखर्जी :  किसी  प्रकार  का  आतंक  फैलाने  का  नहीं  यह  साफ

 साफ  कहा  गया  है  कि
 सरकार  के

 समक्ष  यह  प्रस्तावਂ  आया  था  fara  इस  सम्बन्ध  में  कछ

 कठिनाइयां  इस  बारे  में  अपने  मूल  उत्तर  में  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai :  By  what  time  it  would  be  finalised?  Will  you
 take  one  year  of  two  years  ?

 Mr.  Speaker  :  The  hon.  Minister  should  satisfy  him.

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  :  कोई  निश्चित  समय  बताना  कठिन  है  ।

 amt  राम  सहाय  पिंड :
 स्वर  को  अधिकतम  सोमा  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  ने  बहुत

 ण  प्रशन  किया  था ।  मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि  कया  श्री

 मोहन  धारिया  ने
 कभी  ae  विचार  व्यक्त

 या  था  कि  प्रति  परिवार  के  लिये  cat  की  अधिकतम  सीमा  io  तोला  निर्धारित  की  जाये
 तथा  कया  उक्त  अधिकतम  सीमा  को  लागू  करने  के  लिये  तथा  सभा  में  इस  आशय  का  विधेयक
 ata  के  लिये  कोई  कायंवाही की

 2
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 जी श्री  प्रणब  कुमारी  मुखर्जी  :  माननीय  सदस्य  ने  श्री  मोहन  मारिया  के  सुझाव  का  उल्लेख  किया

 मैने  कहा  है  कि  इस  प्रश्न  पर  तथा  उनके  अन्य
 प्रस्तावों

 भी  सरकार  विचार  कर  रही
 उस प्रस्ताव को  क्रियान्वित  करन  में  कुछ  कठिनाइयां  इसलिये  इस  पर  विस्तृत  रूप  में  विचार

 जा  रहा

 वित्त  मंत्रो  (att  ato
 सुब्र हू  मण्यम्‌ ) ्  :  मेँ  इतना

 और  कहना  चाहता  हूं  कि
 स्वयं  आभूषणों के

 बार  में  महिलाओं  को  विशेष  रुचि  होती  है  ।  मझे  प्रसन्नता
 है

 fe  इस  बार  में  माननीय  सदस्य  न

 तथाकथित  प्रगतिशील  विचार  व्यक्त  किया  है  किन्तु  इस  बार  में  विशेषकर  महिला  वर्ग  की  और

 से  बहुत  आपत्ति
 उठाई

 गई
 है

 ।
 )

 अधिकतम  सोमा
 निर्धारित

 करने  कके  बारे  में  कोई

 अंतिम  निर्णय  करन  से  पब ८»  हमें  इस  बात  को  भी  ध्यान  में  रखना  पड़ेगा

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  सिंधी :  जब  देश  में  पहली  बार  स्वर्ण
 नियंत्रण  अधिनियम  लागू  किया  गया  था

 तो  क्या  उस  समय  rH व्यक्तियों  द्वारा  केवल  5-5  तोला  स्वयं  अपने  पास  रखा  जा  सकता  था  तथा
 शेष  सरकार

 कौ
 सौंपा  जाता

 था
 ?  क्या  उस व्यवस्था  की  रद  कर  दिया  wat

 श्री  सी
 :  आज

 भी  कोई
 व्यक्ति

 अपने  पास  5
 तोला  शुद्ध  स्वर्ण  नहीं  रख

 सकताः 2
 5  तोला  स्वर्ण  रखने  पर  भो  प्रः a  ad  स्वर्ग  आभूषणों  के  बार  में

 तथा
 उसको  घोषणा  के  बार

 में  मेरे  माननीय  सहयोगी  ने  स्थिति  स्पष्ट  कर  दो  यद्यपि  cag  आभूषणों  के  बारे में  कोई

 afanan  सीमा  निर्धारित  नहीं  हैं  तथापि  कुछ  मात्रा  के  बाद  इसकी  घोषणा  करनी  अनिवार्य

 हैं  ।

 Sto  मधु  मंत्री  महोदय  ने  अपने  मूल  उत्तर  में  ae  कहा  है  कि  सरकार  के  समक्ष

 स्वर्ण  की  अधिकतम  सीमा  के  बारे  में  एक  प्रस्ताव  था  किन्तु  कुछ  बाटा  lap  कठिनाइयों  के  कारण

 सरकार  उस  प्रस्ताव  को
 क्रियान्वित  नहीं

 कर  कया  यह  सच  नहीं है  कि
 जिनके  पास

 धन  है  वे  उससे  cag  खरोद  रहे  ह  तथा  इस  प्रस्ताव  को  क्रियान्वित  किये  जाने में  एक  कठिनाई

 यह  है  कि  सरकार  उन व्यक्तियों  को  जिनके  पास  काला  धन  असंतुष्ट  नहीं  करना  चाहती ?

 at  ato  सुन्नत  मध्यम :  जहां  तक
 स्व्णं  आभूषण  रखने  का  संबंध  है  यदि  इस

 बात
 का  पता

 लगाया  जा  सके  कि  किसके
 पास  कितना

 स्वर्ण  है  तथा  कितने  स्वर्ण  आभूषण है  तब  उन  हैं यह  बयानों

 पड़ेगा  कि  उन्होंने  कहां
 से  खरीदे

 |
 अतः  तस्करों  के  बारे  में  हम  रियायत  नहीं  बरतते  |

 |

 सरकार  ए  से  व्यक्तियों  के  साथ  कोई  पक्षपात  नहीं  करती  किन्तु  ज्ञात  नहीं  कि
 उनकी  सहयता

 कौन तथा  किस
 प्रकार  करता  हम  उन  सभी  व्यक्तियों  के

 faa
 आवश्यक  कार्यवाही  करेंगे  जो  स्वर्ण

 की  तस्करी  करते हैं  या  किसी  अन्य  सम्पत्ति  की  तस्करी  करते  हँ  ।

 Shimati  Sahadiabai  Ram  :  The  hon.  Minister  bas  said  that  there  is  a  good  deal
 of  opposition  from  the  women  Section  with  regard  to  the  ceiling.  I  think  only  urban  ladie®
 and  not  rural  ladies  would  have  opposed  this  matter.  The  women  living in  rural  areas

 require
 more  gold  because  they  sellitat  the  time  ofneed  and  meet  their  requirements.  In

 view  of  this  rural  women  should  be  allowed  to  keep  with  them  more  gold  or  ornaments.  What
 does  the  hon.  Minister  think  in  this  matter  ?

 Mr.  Speaker
 :  What  a  _  good  suggestion  ?

 श्री  प्रणब
 कुसर  मुखर्जी  :  हम  इसको  ध्यान  में  रखेंगे  ।

 शो  मुरासोली  :
 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  स्वयं  और

 स्वर्ण  आभूषणों  के  बारे  में  अधिकतम

 सीमा  fasta  करने  का  प्रस्ताव  क्या  इसका  अथ  है  कि  सरकार  द्वारा  ही  प्लटिनम

 तथा  अन्य  बहुमूल्य  धातुओं  के  बारे  में  सीमा  निर्धारित
 नहीं

 की  जा  रही  -

 Mr.  Speaker  This  question  relates  to  gold.  He  may  ask  about  Diamond  and

 platinum  seperately.
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 Estate  Duty  Realised
 in  1973-74

 *556.  Shri  Bibhuti  Mishra  ;  Willthe  Minister  of  Finance  be  pleased  to.state  ;

 (a)  the  amount  of  Estate  Dvty  assessed  for  1973-74  and  the  amount  actually  realised  ;

 (b)  whether  in  the  matter  of  assessment  of  Estate  Duty,  various  parties  go  to
 courts

 as  aresult  of  which  delay  is  caused  in  realising  the  amount  ;  and

 (c)  if  so,  the  measures  being  taken
 to  simplify  the

 procedure
 ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  :  जीवों  1973-74  में  जारी

 की  गई  सम्पदा  शुल्क  की  मांग  11.42  करोड़  रु०  की  चालान  मांग  में  a  वर्ष  के  दौरान  हुई

 वसूली  2.  06  करोड़  रुपये  की  थी  ।

 और  सम्पदा  शुल्क  1953  विभिन्न  अपीलीय  जेसे

 सम्पदा  शुल्क  का  अपीलीय  आयकर  अपीलीय  उच्च  न्यायालय  और  सर्वोच्च

 न्यायालय  के  समक्ष  अपील  करने  की  व्यवस्था  ये  उपबंध  अन्य  प्रत्यक्ष  कर  अधिनियमों  के  उपबन्धों

 जसे  ही  हैं  और  इन  उपबन्धों  का  sew  विवाद  ग्रस्त  पार्टियों  को  मामला  सिद्ध
 करने  का

 अवसर  प्रदान  करना है  ।

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  Mr.  Speaker,  Sir,  out  of  Rs.  11.42  crores  the  Government
 have  realised  only  Rs.  2.06  crores  that  is  only  17  or  18  per  cent.  May  I  know  wither
 the  Government  have  tried  to  find  out  the  reasons  for  less  recovery  of  demand  ?  If  the
 reasons  are  found  out  are  they  prepared  to  take  any  steps  to  remove  those  defects,  and

 if  so,  do  they  propose  to  amend  the  Act  of  1953  ?

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी :
 सम्पदा  शुल्क  निर्धारित  किये  जाने  पश्चात  भी  इसे  वसूल  किये

 जाने  में  कुछ  कानूनी  बाधाएं  ह  तथा  माननीय  संदर्भ  ने  ठीक  ही  कहा  है  कि  11.

 रुपये  के  सम्पदा  शुल्क  में  से  2.  06  करोड़  रुपया  ही  वसूल  किया  गया  यदि  माननीय

 सदस्य  ने
 आंकड़ों  को  ध्यान  से  देखा  हो  तो  ज्ञात  होगा  कि  11.42  करोड़  रुपयों  की

 मांग  में
 से  लगभग  6.44  करोड़  रुपयों  की  मांग  के  बारे  में  विवाद  इस  प्रकार  निर्विवाद  वसूल  को

 जाने  वाली  राशि  4.  98  करोड़  रुपया  रह  जाती  जिसमें  से  2.06  करोड़  रुपये  वसूल  किये  गय

 जहां  तक  सम्पदा  शुल्क  के  निर्धारण  और  उसकी  वसूली  का  संबंध है  इस  बार  में  प्रक्रिया में
 कई  जटिलताएं  प्रक्रिया  को  सुचारु  बनाने  के  बारे  में  मैने  कहा  है  कि  यह  मामला  सरकार

 के  विचाराधीन  है  तथा  हम  इसे  अन्य  प्रत्यक्ष  करों  संबंधी  प्रक्रियाओं  के  समकक्ष  लान  के  लिये

 इसमें  कुछ  संशोधन  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  ह्

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  Sir,  You  are  also  a  farmer.  Even  after  the  death  of  grand-
 father  and  great  grandfather  and  even  after  the  partition  of  joint  property  the  holding  is
 being  shown  in  the  name  of  one  member  of  thefamily.  When  officers  goto  assess  the  estate
 duty  they  demand  certain  amount  from  the  farmers.  But  why  should  they  give  any  amount
 to  them  when  the  land  is  shown  in  the  name  of  other  person.  Farmers  are  also  facing
 difficulties  on  account  of  the  facts  that  it  is  not  takem  into  account  whether  the  land  is  it
 a  submerged  area  or  in  dry  area  and  that  how  many  persons  live  in  a  house.  May  Iknow  in

 the  farmers  are  saved  from  the  undue  harassment  ?
 this  context,  the  steps  proposed  to  be  taken  by  the  Government  to  amend  this  Act  so  that

 Do  they  propose  to  find  outthrough
 the  B.D.  Os  whether  the  assessment  notices  ate  given  to  the  farmers  correctly  ?

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी :
 निर्धारण  एवं  निर्धारण  के  पश्चात  वास्तविक  उगाही  में  भी

 कुछ  कठिनाइयां  माननीय  सदस्य  ने  सुझाव  देते  समय  स्वयं  स्वीकार  किया  है  कि  प्रक्रिया  संबंधी
 कठिनाइयों  के  कारण  वास्तविक  मांग  की  अपेक्षा  उगाही  कम  हम  इंस  विचार  कर  रहे
 हैं  ।
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 Shri  Panna  Lal  Bampal  :  When  Shri  Murarrji  Bhai  was  Finance  Minister  he
 announced  that  a  person  who  gives  clues  of  such.  persons  who  side  estate  duty  tax  or  Death
 Duty  would  be  rewarded.  In  his  regard  we  cited  a  case  of  Rajmani  Palu  of  Bikaner  in
 which  one  crore  of  rupees  was  in  volve.  The  case  is  going  on  form  the  last  18  years
 The  Prime  Minister  then  imnzdiately  called  the  Chairman  Shri  Maoo.  The  State  Govern-
 ment  worked  out  the  duty  at  R.s.  25  lakhs  which  they  cor  Id  not  realized  and  told  that
 only  the  centre  can  do  it.  Waat  is  the  difficulty  in  realising  it  ?

 Mr.  Speaker  :  You  have  said  about  a  spécific  case.
 nature.

 The
 question

 was  of  a  general

 at  प्रणब  कुनार  मुखर्जी  :  यदि  विशिष्ट  प्रश्न  पूछा  जाता  है  तो  मैँ  उसका  उत्तर  दे  दूगा  |

 > को  श्रीकृष्ण  हाल दर  :  मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  बताया  ए  कि  सम्पदा  कर  के  लिए
 11.42  करोड़  रुपय  निर्धारित  किये  गये  बेशक  करदाताओं  पर  4  करोड़  रुपए  से  अधिक

 ् 2 बकाया  केबल  करोड़  रुपये  की  अदायगी  की  गई  शेष  दो  करोड़  रुपये  को  क्या  स्थिति

 उसकी  उगाही  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  ऐसे  करदाताओं
 के  नाम  क्या  है  और

 उनकी  ओर  से  कितनी  राशियां  केन्द्रीय  सरकार  को
 देय है

 ?

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  :  जहां  तक  शेष  सम्पदा  शुल्क  की  उगाही  की  व्यवस्था का  प्रश्न  हैं
 उसके  लिए  कानून  के  सभी  उपबंधों  का  उपयोग  किया  ar  रहा  वर्ष  1972-73 के  लिए  कर
 निर्धाताओं  को  संख्या  में  बता  सकता  ह  यह  संख्या  28225  इस  28225  में  से  कितनों मे
 अदायगी  कर  दो  है  तथा  कितनों ने  नहीं  को  है  इस  के  आंकड़े  मेरे  पास  नहीं

 श्री  डी०  एन०  तिवारी :  वंश गत  सम्पत्ति  अर्जित  आय  आय  पर  अजित  आय

 की  तुलना  में  अधिक  आय  कट्टू  दना  पड़ता  वंश गत  एक  प्रकार  से  अर्जित  आय  st

 कया  सरकार  इसे  अर्जित  आय  मानते  हुए  इस  पर  नियमानुसार  आयकर  लगायेगी  ?

 क ह faa  मंत्री  सो  सुब्र डू  सत्यम  )  आयकर  सम्पदा  शुल्क  से  भिन्न  ag  सम्पत्ति

 न  आया सम्पत्ति  से  होते  वालो  Ha |  पर  आयकर  है  ।  जब  सम्पत्ति के  एक  हाथों  से

 दूसर  हाथों  में  जाती  है  तब  उसपर  सम्पदा  शुल्क  लगता  है  जिस्में  कि  बढ़ती  हुई  सम्पति  के

 अनुसार  निरंतर  वृद्धि  की  जा  रही  इसलिए  मेँ  समझता  कि  वंश गत  सम्पत्ति  पर  लगने  वाली

 आयकर  के  सभो  सिद्धान्तों  में  समग्र  रू  से  airdaa  किया  जाये  ।

 संकट  ग्रस्त  चाय  बागान

 *  557.  श्री  दूना  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  पूर्वोत्तर  प्रदेश  में

 बन्द  पड़े  चाय  बागानों  को  खोलने  और  संकटग्रस्त  चाय  बागानों  के  कार्यों  को  नियमित  करने

 के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  शीघ्र  कार्यवाही  की  जा  रही

 वाणिज्य  मंत्री  (sito  डी०  पो०  :  बन्द  तथा  संकटग्रस्त  चाय
 बागानों

 के  प्रबन्ध

 को  अपने  हाथ  में  लेने  तथा  उन्हें  सामान्य  स्थिति  में  लाने  के  उद्देश्य  से  उनका  समुचित

 करणों  माध्यम  से  प्रबन्ध  करने  के  संबंध  में  चाय  अधिनियम  में  संशोधन  करनें  की  प्रस्थापनाओं

 पर  सरकार  विचार  कर  रही

 Shri  Tuna  Oraon  :  By  when  the  Government  would.  take  over.the  sick  tea  estate

 as  it  has  done  in  the  case  ofsick  textiles  mills  by  taking  over  them  and  running  them.  Would

 the  Government  take  immédiate  steps  in  that  regard  ?

 Sto  डी०  चट्टोपाध्याय  :  यहं  मामला
 o>ern

 |  य  रूप  से  विचाराधीन  संक्षेप  में  हम  इस
 नक्

 समय  यही  सोच  रहे  हूँ
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 Shri  Tuna  Oraon  :  The  Scheduled  castes  and  scheduled  tribes  labourers  working
 in  tea  estates  have  no  other  means  of  livilihood.  At  present  these  tea  gardens  are  closed

 May  I  know  how  many  laborurers  of  these
 would  arrange  for  their  livilihood  ?

 classes  are  idle  and  whether  the
 Government

 प्रो ०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय  :  जब  चाय  बागान  के  अधिकार  में  लिए  जाने  के  मामले

 पर  विचार  किया  गया  तब  बागान  अथवा  निकटवर्ती  क्षेत्र  में  श्रमिकों  को  उपलब्धि  का  एक  मामला

 भी  विचाराधीन  था  ।  अन्य  बातों  क  साथ  यह  भी  सिफारिश  की  गई  है  कि  जब  इन  बागाओं  को

 चालू  किया  जाता  है  तब  इन  श्रमिकों  को  प्राथमिकता  ay  जाये निश्चय  ही  बागान  में  पुनः  काय

 आरम्भ  होने  पर  उनके  मामले  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  किया  जायगा  |

 Shri  Tune  Oraon  :  I  had  enquired  whether  the  Government  would  arrange  for

 belong the  livelihood  of  these  persons  who  have  become  jobless  ?  All  these  labowers
 to  scheduled  castes  and  scheduled  tribes.  Itis  the

 resposibility
 of  the  Government  to  provide

 them  with  jobs.

 प्रो ०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय :  में  पहले  ही  बता  चुका  हूं  fe  सरकार  उनकी  समस्या से
 भली  प्रकार  से  परिचित  सरकार  का  रवैया  सहानुभूति  पूर्ण  इसलिए  बांगान  के  दुबारा

 चालू  किये  जाने  के  मामले  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  परन्तु  बहुत  से  बागाने

 10  से  15  वर्ष  तक  बन्द  पड़े  रह  जांच  करने  पर  उनमें  से  अधिकांश  दोबारा  चालू  करने

 के  लिए  अनुपयुक्त  पाय  गय  इंस  प्रकार  ऐसे  बगानके  श्रमिकों  को  जो  10-15  वर्ष  से  बन्द  पड़े
 उसी  प्रकार  बेरोजगार  नहीं  माना  जा  सकता  जसे  अभी  अभी  बन्द  होने  वाले  बागान  अथवा

 औद्योगिक  कारखानों  के  बेरोजगार  होने  वाले  तमंचा  रियों  को  समझा  जाता  है  ।  उनमे ंसे  अधिकांश

 ने  अन्यत्र  रोजगार  ले  लिया  होगा  मैँ  पिछले  एक  दशक  में  बेरोजगार  हुए  श्रमिकों  संख्या

 नहीं  बता  सकता
 ।  परन्तु  मैँ  माननीय  सदस्य  को  दिला  सकता  हूं  कि  एक  बार  चाय

 बागान
 चालू  हो  जाते  हैं  उनके  रोजगार

 श्रमिक
 गों  को  पहले  वै[पस ले  जायेगा  ?

 श्री  ज्योतिष  बसु  क्या  यह  संच  है  अथवा  नहीं  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  बार  बार

 प्रार्थना  की  है  तथा  उन्होंने  चाय  बागान  के  अधिकार  में  लियें  जाने  उसका  रफप्ट्र.यकरण  के  लिए  एक
 प्रकार  को  निगम  भी  बना  लिया  है  और  यहं  प्रक्रिया  पिछले  लगभग  11/2  वर्ष  से  चल  रहें

 क्या  यह  भी  सच  नहीं  है  कि  चाय  रोड  का  दल  मत  है  कि  संकटग्रस्त  बागान  को

 अघिकार  में  लिया  जाये  और  क्या  यह  भी  सच  नहीं  है  कि  के  एक  ar  य  फर्म  डक्कन

 ब्रदर्स  जिसके  प्रमुख  श्री  आर०  पी०  श्री  के०  पी०  गोयनका  आदि  के  हस्तक्षेप  के  कारण

 राष्ट्रीयकरण  की  प्रक्रिया  को  विलम्बित  अथवा  समाप्त  कर  दिया ?

 प्रो०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय  :  किसी  समय  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  एक  दो  चाय  बागान
 को  भारत  रक्षा  नियम  के  अधीन  अधिकार  में  लने  की  बात  सोची  थी  ।  परन्तु  यह  भली  प्रकार

 विदित  है  कि  जब  तक  चाय  बागान  के  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  में  लिए  जाने  की

 नीति  निर्धारित  नहीं  की  जाती  तब  तक  किसी  भी  राज्य  के  लिए  उन्हें  अधिकार  में  लेना  बहुत
 कठिन  होगा  ।  जहां  जब  प्रबन्ध  का  प्रश्न  आसाम  सरकार  ने  कुछ  चाय  बागान  का  प्रबन्ध  अपने
 अधिकार  में  लिया  tt  यदि  कोई  राज्य  भले  ही  ag  पश्चिम  बंगाल  हो  अथवा  कोई  और
 ars  अपना  ही  निगम  बना  कर  संचालन  और  प्रबंध  की  जिम्मेदारी  ल  लेती  तो  हमें  कोई
 आपत्ति  नहीं  परन्तु  इन  सभी  पहलुओं  पर  हमें  अखिल  भारतीय  दृष्टि  से  विचार  करना है

 दूसरा प्रश्न  यह  है  कि  क्या  चाय  ate  अधिकार में  लिए  जाने  के  पक्ष  में  चाय  ae
 को  पता  है  माननीय  सदस्य  को  भी  पता  है  क्योंकि  उनका  ate  &  frac  का  संबंध  है  कि  हाथ
 अधिनियम  तथा  अन्य  कानूनों  में  संशोधन  किये  अधिकार  में  लेना  सम्भव  नहीं  अतः
 माननीय  सदस्य  द्वारा  उल्लिखित  इस

 सभा  द्वारा अथवा  अन्य  सदन  द्वारा  विलम्बित तथा  समाप्त
 किए  जाने  की  बात  करना  बहुत  दुःखद  तथा  अनुचित

 8



 मौखिक 29  1896

 थ्रो  ज्योतिमंथ  में  अपने  आप  को  चाय  बोर्ड  में  पूरी  तरह  विवश  पाता  है  क्योंकि  चाय

 ate
 के  पास  कोई  शक्ति  नहीं  इसे  सांविधिक  निकाय

 समझा  जाता  और  बोड़ें

 में
 एकमत  है  कि  संकटग्रस्त  चाय  बागान  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाये  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  भी

 एसा  करना  चाहती  परन्तु  प्रो०  चट्टोपाध्याय  तथा  अ अन्य  लोग  इसमें  बाधा  रह  हैं

 at  दिनेश  चन्द्र  में  समझता  हूं  कि  मंत्रो  महोदयਂ  सहमत  होंगे  कि  संकटग्रस्त  चाय

 बागान  के  अधिकार  में
 लिए

 जानें
 से  समस्या का

 वास्तविक  समाघान  नहीं  होगा  क्योंकि  जब  उक्त

 बागान  सुचारु  रूप  से  काय  करने  लगेंगे  तो  उन्हें  मालिकों  को  वापस
 मंत्री

 ने  कई  बार  कहा  है  कि  वह  चायਂ  अधिनियम  में  उचित  संशोधन  करने  की  चेष्टा  करेंगे  ताकि

 राज्य  सरकारों  को  चायਂ  बागान  को  .  अधिकार  में  लिय  जाने  को  शाक्ति  सिले  |

 क्या  जान  सकता  हूं  कि  चाय  अधिनियम  में  परिवर्तन  करने  के  लिये  क्या
 वाही

 की

 गई  है  ताकि  राज्य  सरकारों  को  यह  शाक्ति  मिल  जाय
 कि

 यदि  वे  आवश्यक  समझत  हँ  तो  चाय

 बागानों  को  अधिकार  में  लिए  जाने  को  कार्यवाही  कर  aa

 ato
 Sto  पो०  चट्टोपाध्याय  :  अधिनियम

 में
 संशोधन  करने  में  कोई  कानूनी  बाघा  नहों है  ।

 जैसा मैने  कहा  हम  इसी  बात पर  विचार  कर  रहे  है  faqa  केन्द्रीय  सरकार  को  बागान

 राष्ट्रीयकरण  को  तथा  संकटग्रस्त  बागान  के  दायित्व  तथा  बस्तियों  को  जांच  की  शक्ति

 समाचार  यह  है  कि  इससे  qa  कि  हम  कोई  निश्चित  fear  लाय  कुछ  महत्व पण  जानकारी  बहुत
 आवश्यक  है  अर्थात हाथ  में  लिये  जाने  वाले  बागान  के  दायित्व  तथा  उनकी  atfecrat  के  बारे  में

 अंब  यह  जॉच
 पडताल

 समाप्त  हों  चुकी  विधान  लानेके  प्रदान  पर  सक्रिय  रूप
 से

 विचार  किया

 जा  रहा  है  और  हमें  आशा  है  कि  हम  निकट  भविष्य  में  आवश्यक  विधान  ला  सकेंगे  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गीत  माननीय  मंत्री  ने  अभी  अभी  हा  है  कि  प्रारम्भिक  art  पड़ताल

 राशि  बताय
 ग

 कि  क्या  सरकार  के  विचार  में  संकटग्रस्त  चायਂ  बागान समाप्त
 हो  चुको  है  क्या  वह

 केवल  वहां  बागान  है  जो  बन्द  हो  चुक  ह  अथवा  वह  इस  में  उन  बागान  को  भो
 शामिल

 करते

 हूं जिनके  आधे  आघार  अर्थात  द. नि ह वित्तोयਂ  पर्याप्त  रूप  से  पत  x qe  लगाने  में  असफल

 रहने  अथवा  दूसर  दाब्दों  में  प्रबन्धकों  को  गलतियां  आदि  के
 कारण

 भों
 बन्द  होने  को  बका

 यह  प्रात  का  पहला  भाग  है  कि  क्या  संकटग्रस्त  बागान  का  अथ  केवल  उन्हं  बागानों  से  है  जो  are
 पग

 हो  चक  अथवा  क्या  इन  में  वे  भो  शामिल  है  जिनके  प्रबन्धकों  को  गलतियां  के  कारण  बन्द

 होने  को  शका  है
 ?

 सारे  क्या  aa = नट  में  बता  सकते  हू ंकि  भारत के  पूर्वोत्तर  चाय  में  एस  कितने  बागान  है  जोकि

 पहले  ही  बन्द  हो  चुकें  है  अथवा  जिनकी  स्थिति  खराब  ह  ।

 No  डी०  पो०  चट्टोपाध्याय  :  संकटग्रस्त  कीਂ  पहल  |  दी  जा  चुकी  हैं  ।

 थ्रो  ज्योतिर्मय  जसा  कि  पटसन  उत्पादकों  के  बार  में  आपका  रिया
 है

 |

 प्रो०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय  :  यदि  कोई  बागान  गत  पांच  में  से  फोन  वब  तक  घाटा  उठाता

 इसके  अतिरिक्त  दूसर  कसौटी  यह  है  कि  यदि  किसा  बागानों  का  उत्पादन  var  जिल ेके  अन्य

 चाय  बागान  के  औसतन उ  उत्पादन  का  25  से  भा  कम  है  और  तोसर  यदि  कोई  बागान

 संविधिक  दायित्व  पूरा  नहीं  करता  तो  उसे  संकटग्रस्त  समझा  जाता  है  ।

 इत  कसौटियों
 के

 आधार  पर  43  बागान  को  संकटग्रस्त  पाया  गया  और  जांच
 पड़ताल

 करने  पर

 इनमें
 से  13  को

 एसो
 स्थिति  में  पाया

 गया
 जोकि  ठोक  नहीं  हो  ara  और  शेष  30  को  हम

 अपने  tat  में  लेने  पर  बिचार  कर  रहे  सरकार  को  इसके
 _

 लिए  8
 से

 10
 करोड़  रुपये

 व्यय करने
 होंगे

 और  हम  कुछ  बागान  को  शोघ  तथा  कुछ  को  बाद  में  अपने  हाथों  में  लेने  पर

 विचार  कर बद  भ्  आरम्भ  में  हम  2  से  करोड़  रुपयों  की  आवश्यकता होगी  ।
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 श्री  बोझ  के०  दास चौधरी  :  माननीयਂ  सदस्यਂ  द्वारा  किया  गया  प्रश्न  तथा  माननीय  मंत्रो  द्वारों

 दिया  गया  उत्तर  बिलकूल  स्पष्ट  माननीय  मंत्री  ने  संकटग्रस्त  तथा  बन्द  पड़े  कुछ  बागानों  के

 आँकड़े  दिये
 जो  कि

 लगभग
 43

 है
 और

 इनमें  से  कुछ  अनेक  वर्षों  से  बन्ध  पड़े  क्या  यह  सच
 नहीं  है

 कि  यदि  समूचे  भारत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  चाय  बागान  की  स्थिति  को
 देखे

 तो  at

 पता  लगेगा  कि  अलाभप्रद  बागान  अनेक  है  जिन  पर  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  जोर  दिया  था  में  जानना

 चाहूंगा  कि  सरकार ने  अलाभप्रद  चाय  बागान  को  क्या  परिभाषा  रखो  देश  में  अलाभप्रद  चाय

 बागान  को  संख्या  लगभग  10  प्रतिशत  यदि  यह  ठोक  है  तो  क्या  सरकार  प्रा  बागान  के

 साथ  साथ  इन  अलाभप्रद  बागानमें  सुधार  के  लिय  कुछ  कायनातों  करने  पर  विचार  कर  रहो  है
 ?

 दूसर
 लगभग  9

 महीनें  एवं  कामिक  दल
 )

 ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  feat

 था  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  सरदार  अधिनियम  के  संशोधन  में  असाधारण  रूप  से  इतना

 अधिक  समय  क्यों  ले
 रही

 शमी  डी०  पो०  चट्टोपाध्याय :  जेसा  मेने  श्री
 इन्द्रजीत

 त  गुप्त के  प्रीत  के  उत्तर  में  बताया  फक

 कामिक  दल
 )  द्वारा  संकटग्रस्त  बागान  के  लिए  क्या  काँटों  स्वीकार  की  गई  श्री

 चोरों  ने  अलाभप्रद  बागान  का
 उल्लेख

 किया  चाय  बोड़े  पर  एक  परिपत्र  अथवा  प्रश्नावली

 जारी  की  जिसमें  चाय  बागान  से  उनकी  आर्थिक  स्थितिके  बार  में  जानकारी  मांगी  गयी  थी

 अनेक  चाय  बागान  ने  जिनका  कुल  क्षेत्रफल  23,033  हैक्टर  अर्थात्‌  कुल
 बागान  का  8  प्रतिदिन

 अलाभप्रद  होने  का  दावा  किया  उन्होंने  कुछ  वित्तीय  लाभ  उठाने  के
 लिए

 स्वयं  को

 प्रद  बताया  और  इन्होंने
 अपने  दावे  ०५ ७५ भज  परन्तु  हम  उन्हें  अलाभप्रद  नहीं  समझते  और  हम  मामले  की

 जांच  कर  रहें  ह

 ag  ठोक  है  कि  कार्मिक  दल  ने  अपना  प्रतिवेदन  8  अथवा  9  महीनें  Ta  प्रस्तुत  कर
 दिया

 था
 |

 इस  मामल  की  जांच  कर  रहे  है  और  एक  फोन  सदस्यों  समिति  मामलें  के  सभो  पहलुओं  पर

 विचार
 कर  रही  आई०  आर०  सी०

 आई० में  कुछ  धन  प्राप्त  करने
 का  प्रयास

 कर

 रहें  हूं  ताकि  इन  बागान  को  कुछ  सहायता
 का

 सके  त  एसा  नहीं  है  कि  हम  मामले  पर  सो

 रह  हम  मामल  पर  सक्रिय  wag  विचार  कर  रहे  ह्

 zz  बक  आफ इ  के पपंवेक्षी  कर्मचारियों  के  fan
 कि क  सांविधिक  नियम

 *558.  श्री  वसन्त  साठ  :

 श्री  धारणकर

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि

 क्या  स्टेट  बैंक  ऑफ
 अधोवस्त्र

 बेक  अधिनियम  में  प्रावधान
 होने

 के  बीजद द
 स्टेट  बक  आफ  इंडिया के  अवोनस्थ  dat  के  पांवड़े  कमंचारियों  को  सेवा  की दात  को  विनियमित

 करने के  लिये  कोई  सांविधिक  नियम  नहीं  बनाये  गय  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हूँ  ;

 क्या  पथंवेक्षो  कर्मचारियों  को  सेवा  को
 सुरक्षा

 से  वंचित  करने  के  लिए  निर्देशक  ae

 ने  अधिनियम  को  उपबन्ध  को  थो  ;  और

 on  का

 हि

 उत्पाद  कर्मचारियों  के  हितों  को  सुरक्षा  के  लिए  क्या  कायंवाही

 गई



 मौखिक  उत्तर त

 20.0
 1974

 a

 चित  मंत्री  ato
 सुब्ह  मध्यम  )  :  से  अनुबंधों  बैंकों

 के  पयंवेक्षो कमं चा रियों की
 वा  रियों  की

 सेवा  को  दत  भारतीय  स्टेट  बर्क  अधिनियम  1959  की  घारा  50(1)  के  साथ

 कि  चूकिये पठित  11(1)  द्वारा  विनियमित  होतो  go  भारतीय  tre  बैंक  ने  सूचित  किया

 शर्तें  सभो  अन J  जंगी  बैंकों  में  एक  समान  नहीं  है  इसलिए  वह  अनुषंगी  बैंकों
 के

 '
 अखिल  भाष् तत ोय

 अधिकारी  संघ  साथ  विचार  विमल  कर  रहा  है  ताकि  भारतीय  स्टेट  बेक  मनुष़्य  बंक )
 अधिनियम  1959  को  धारा  63  के  aaa  एक  समान  विनियम  बनाए  जा  सकें

 भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  अनुबंधों  बैंकों  में
 पये  वक्ष

 कर्मचारियों  के  लिए

 जो  अनुशासनात्मक  क्रियाविधियां  हूँ  वे  नैतिक  न्याय  के  सिद्धान्तों  के  अनुरुप

 थ्रो  बसंत  साठे :  जैसा  कि  माननोय  मंत्रो  जानते  है  स्टेंट  बैंक  आफ  इंडिया  सबंसीडियरोज  |

 1959  की  घारा  63  के  अन्तर्गत  एक  उपबन्ध  है  कि  स्टेट  बैंक  रिज  बैंक  को  स्वीकृति  से

 सहायक  बैंकों  के  लिए  अधिनियम  के  अनुरूप  नियम  बनाने  चाहिये  और  इस  प्रकार  बनाये

 गये  नियमों  में  सभो  मामलों  के  लिए  व्यवस्था  होनी  चाहिये  जिनके  लिए  व्यवस्था  करता  आवश्यक

 है  अथवा  जो  इस  अधिनियम  के  seis
 उपबन्धों

 को  प्रभावों  बनाने  के  उद्देश्य  से  आवश्यक  हो  ।

 इस  अधिनियम  जोकि  1959  में  पास  हुआ  14  वर्ष  हो  चुक  हैं  स्टेट  बुक  के  सहायक

 बैंकों  अथवा  स्टेट  बैंक  अब  बीकानेर  और  जयपुर  इत्यादि  बैंकों  के  पर्यवेक्षक  कर्मचारियों  की  सेवा

 शर्तों  अर्थात्‌  नौकरी  में  निकाला  बर्खास्त  अनुशासन
 का  कार्यवाही

 इत्यादि  के  लिए  कोई  नियम  अथवा  विनियम  नहीं  बनाये  गये  हँ  ।  अतः  इस  समय  प्रबन्धकों

 की  इच्छा  पर  कोई  अनुशासनिक  कार्यवाही  को  जातों  है  तो  यह  पता  लगाने  का  कोई  तरीका  नहीं  है

 कि  इस  मामले  में  किलो  नियम  प्रार्थना  विनियम  का  पालन  किया  गया  है  अथवा  नहीं  ।  वे  केवल

 नियम  11  के  अन्तत  दिये गय
 प्रशासनिक  अनुदेश  का  हो  हवाला  देते  यह

 भी
 नहीं  नियम  जोकि  आदेशात्मक  और  सांविधिक  न  बनाये  जाने  के  क्या  कारण

 श्री  सो ०  हमण्यम  :  मै  आपसे  सहमत  हु  धारा  63  के  अंतगर्त  सेवा  शर्तों  के  अतिरिक्त

 विभिन्न  मामलों  के  लिए  विनियम  बनाये  गये  अन्य  सभी  मामलों  का  इनमें  लिया  गया

 परन्तु  wet  सेवा  शर्तों  के  बारे  में  है  विशेषकर  इसका  संबंध  स्टेट  बैंक  में  है  वास्तव  में  आठ  यूनिट

 हूँ  ओर  बीकानेर  और  नाथ
 कि  इसमें  सात  हैं  ।  जब  उनका  राष्ट्रिक रन  किया

 गया  तो  वहां  उपलब्धियां  के  बारे  में  दशा  भिन्न  थो  जब  समान  वेतनमान  को  बात  होती  है  तो

 वास्तव  में  मांग  पहले  ऊंचे  वेतनमान  की  होतो  है  और  फिर  उसे  एक  समान  करने  को  यह  वास्तविक

 कठिनाई है  जिससे  प्रशासन  का  व्यय  असाधारण  रूप  से  बढ़  जाता  है  ।  इस  लिए  मामले  को  अब

 लिया  गया  है  और  इसपर  चर्चा  की  गई  है  और  कुछ  ड्राफ्ट  नियम  बनाये  गय  है  जिन्हें  आल

 इण्डिया  असीसते  एसोसिएशन  को  भेजा  गया  इस  पर  चर्चा  हो  रही  है  ।  आशा  हैं  कि  बहुत  जल्दी

 इसको  अंतिम  रूप  में  दिया  जायगा  और  विनियम  पास  कर  दिय  जायेंगे  ।  परन्तु  एसा  नहीं

 कि  इन  सात  यूनिटों  के  लिए  कोई  नियम  और  विनियम  ही  नहीं  है  ।  उनके  पास  उनके  अपने

 मूल  सेवा  विनियम  उनका  पालन
 किया जा  रहा है  tag

 ठोक  है  कि  वे  समान  नहीं  है

 qed  फिर  भो  वे  प्राकृतिक  न्याय  के  सिद्धान्तों  के  अनुरुप  अतः  वे  अपनो  इच्छा  से  कोई

 कायंवाहों  नहीं  कर  सकते
 ।

 विद्यमान  विनियमों
 में  एसो  कुछ  त  है  जिनके  अनुसार  अनुशासनिक

 कायंवाहों
 की  जा  सकती  है  ।

 श्री  वसंत  साठ :  माननीय  मंत्रो  ने  अभी  जो  कहा  कि  यद्यपि  कोई  विशिष्ट  नियम  नहीं है
 तथापि

 प्राकृतिक  न्याय
 के  सिद्धान्तों  का  पालन  किया  जा  रहा  है  इस  के  लिये  में  उनका  घन्यवाद

 करता  मने  पिछले  वित्त  मंत्रो  का  ध्यान  एक  विशिष्ट  मामले  की  और  दिलाया  था  जिस  में

 आरोपपत्र  कोई  जांच  करने  जैसे  उचित  न्याय  सियासतों  का  पालन  नहीं  किया  गया  था  ।  क्या

 निर्देशक  मण्डल  के  अधिनियम  के  उपबन्धों  को  जो  कि  उसने  क्षेत्राधिकार  में  उपेक्षा  को  थी
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 संसद  सदस्य  उचित न्याय  के  सिद्धान्तों  के  उलंघन  का  कोई  विशिष्ट
 मामला  मंत्रो  महोदयਂ

 के  ध्यान  में  लाता  है
 तो

 क्या  उसे  सामूली  प्रमाण  जाना  चाहिए  और  क्या  इसके  स्टेट  बैंक  के  चार

 मैन  को  यह  इससे  उसकी  स्थिति
 खराब  होती  को

 स्वीकार
 किया  जाना  चाहिए  ।  संसद

 सदस्य  को  यह  उत्तर  दिया  गया  हैकि  खद  है  इस  मामले  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जा  सकती

 यद्यपि  राज्य  वित्त  मंत्रो  इस
 में  संतुष्ट  थे

 कि
 इस  मामले  में  उचित  न्याय  के  सिद्धान्तों  का

 उल्लंघन  किया
 गया

 कया  यदि  में  आप  का  इस  बारे  में  fazara  दिलाऊं  तो  आप  इस  मामलें पर
 पन  विचार  करेंग  ?

 att  सो०
 सुब्रहमण्यम

 मर  से  पहले  के  मंत्रो  को  पत्र  लिखा  गया  था
 और  उन्होंने

 सार

 रिका  मंगाया
 था  तथा  उसका  अध्ययन  किया  था  और  इस  ,  निष्कर्ष

 पर  पहुंचे  थे  कि  कोई

 गलत  कायें  नहीं  हुआ
 मेंने  भी  दस्तावेजों  को  पढ़ा  है  और

 में  भी  इसी  निष्कर्ष  पर  पहुंचा

 इसे  लिए  मेंने  माननोय  सदस्य  को  लिखा  है  कि  इस  मामले  में  और  अधिक  कायंवाहो  नहीं
 को  जा  सकता  यदि  हम  माननीय  सदस्य  से  सहमत  नहीं  है  तो  इसका  यह  aa  नहीं  कि

 हमने
 मामले  को  मामूली  तौर  पर

 लिया  और
 यदि  हम  माननीय  सदस्य  से

 सहमत  है  तो  हम  ने  मामले

 को  गंभोर  रूप  से  लिया
 ऐसा

 रिया  नहीं  होना  चाहिये  ।
 हमने

 मामले  के  तथ्यों  को  देखा  है  ।

 इस  प्रदान  का  इस  सभा  में  पहले  भो
 उठाया

 गया
 था

 ।  अतः  यह
 एसा

 meq  नही हैं  जिसको  कि

 करो  तौर  पर  लिया  गया  हमने  इस  मामले  पर  काफी  गम्भीरता  सेਂ  विचार  किया  है  और

 जो
 तथ्य  हमार  पासਂ  उपलब्ध  थे  उन  की  आधार  पर  मेने  माननीय  सदस्य को  लिखा  कि  इस

 मामले  में  और  अधिक  कुछ  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 श्यो  वसंत  ais:  वित्त  राज्य  मंत्रों  को  गणेश  ने  मामल  को  जांच  को  थो  |  उन्हे  एसा  करने

 के  लिए  वित्त  मंत्री ने  कहा  था  और उ  न्होंने  कहा  कि  उचित  न्याय  के
 सिद्धान्तों

 का  उल्लंघन

 हुआ
 अब  माननीय  सदस्य  यह  कसे  कह  सकते ह

 ू
 कि  पिछले  मंत्री  dase  थे  कि  उचित  न्याय

 के  सिद्धान्तों  का  उल्लंघन  नहीं  हुआ

 श्र  ato
 सुब्रहमण्यम :

 मेंने
 भो  कहा

 है  कि  मेने  मामले  के  तथ्यों  को
 रखा

 है  और  मेरा

 निर्णय
 यह  है  कि  मामले  में  हस्तक्षेप  कोई  गुंजाइश  नहीं  है

 और  मेंने  यहाँ  बात  माननीय

 सदस्य
 को  लिखी  हो  सकता  है  वह  मुझे  से  सहमत  न  एसा  उनको  अधिकार

 बंसत  साठ  :  आप  ने  यह  नहीं  कहां  कि  A  आप  को  संतुष्ट  करूंगा  |

 श्वा  स०  सुब्रमण्यम  :  यह  एक  व्यक्तिगत  मामला

 st  वसंत  मे  इस  बात  से  संतुष्ट हूं  कि  मने
 एक

 वास्तविक  मा गमले mc  क  ओर  आपका

 ध्यान  दिलाया है  ।  यदि
 आप  संसद  सदस्य  को  बात  नहीं  सुनते  और  स्टेट  बक  के  चेयरमन  पर

 अधिक  विश्वास  करते  हें  तो  सदस्य  का  क्या  महत्व  है  ?

 श्री
 पहनकर :  स्टेट  बेक  के

 लिए  यह
 बात  बहुत  हो  अनुचित  है

 कि
 उन्होंने

 इस  मामल  को

 लगायें  रखा
 ।  गत  पन्द्रह  वर्षों  के  दौरान  स्टेट  बैंक  ऑफ  इंडिया  के  सहायक  बैंकों  के  cage  कर्मचा  रियों

 को  उनक  आय  पर  छोड़  रखा  है  ।  उनको  उचित  न्याय
 से  वंचित  रखा  कोई  नियम  अथवा

 विनियम  नही ंहै  ।  उचित
 न्याय  के  उल्लंघन

 के  मामले  भो  हुए  है  ।  अनुशासन  बनाएं  नहीं  रखा  गया

 कर्मचारियों
 का

 एक
 स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  बदला  गया  उनको  अवनति  को  गई  है  और  उनक

 विरुद्ध  कार्यवाही  को
 गई

 है

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  विचार  चाहे
 जो  भो

 हों आप  शर्त  पूछिय े|
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 को  स्टेट  बैक  आफ  इण्डिया  आल  इण्डिया  अधिकारी  एसोसिएशन के  साथ  चर्चा  में

 कितना  लेगा  जिसकारण  पयंवेक्षो
 तमंचा  रियों

 को  उच्च  अधिकारियों  को
 दया

 पर  छोड़  रखा

 वहां  कोई  उचित  न्याय  नहीं  मैं  विशिष्ट  प्रकार  चाहता  हूं  कि  स्टेट  आफ
 इण्डिया

 अपन ने

 सहायक  बैंकों  के  लिए  नियमों
 तथा  विनियमों

 को  अन्तिम  रुप  देने  में  कितना  समय  लेगा  ।  इस

 बात  का  स्टेट
 बैक  आफ  इण्डिया के के  चेयरमैन  को  इच्छा  पर  नहीं  छोड़ा  जाना  चाहिए  |

 श्री  सी०  सुब्रहमण्यम :  जैसा  मने  पहले  पत्र  दिया  है  कि  ड्राफ्ट  नियम
 तैयार

 कर  लिये  गये

 हूँ  और  उनको  टिप्पणियों  के  लिए  ऑल
 इण्डिया  आफिस सूं  एसोसिएशन

 के
 पास

 भेजा  गया  है  ।  उनकी

 टिप्पनो  के  आधार
 पर  हो  हम  इन  को

 अन्तिम रूप  मुख्य  प्रश्न  वेतनमान  के  बारे में  है  कि

 क्या  उन्हं  अधिक  वेतनमान  दिया
 जाये  और  यदि  हां  तोक्यो  यह  सभो  सहायक  बैंकों  पर  लागू

 हो  अथवा
 हमें  HO  सोच  का  मागं

 अपनाना  चाहिए  यह  विचाराधीन  है  और
 मुझे

 आशा  है  कि  बहुत

 जलदी  इन्हें  अन्तिम रूप  दिया
 '

 श्री  घाम तकर  विशिष्ट
 रूप  से  जानना  चाहता हूं

 कि  क्या  अगले  बजट  सत्र  से  पूर्व

 इन्हें  अंतिम  रूप  दे  दिया  जायेगा

 पी०  एस०  मेहता  :  कया  ag  सच  है  अथवा  नहीं  कि
 सहायक

 बैंको  के
 प्रेम

 दो  के

 कारी  वेतनमान
 का

 अधिकतम
 वेतन

 लेने
 पर

 और
 जिस  पर  वे

 लगभग
 20  वर्ष  की  सेवा  के

 पश्चात  पहुंचते  _  अपने
 नोचे  काम  करने  वाले  wal  से  कम

 वतन  पाते  है
 और वे  इससे

 भी  कम  वतन  पाते  हैं  जो  उन्हें  तब  मिल
 रहा  होता

 यदि  उन्होंने  ग्रेड  दो  में  पदोन्नति  लेने  से

 इनकार  कर  दिया  होता  और  इस  लिए  स्टेट  बैंक  आफ  सौराष्ट्र  सहायक  बको
 के  ग्रेड  दो

 के
 अधिकारियों

 जिनकी  संख्या  लगभग  3500  शान्तिपूर्ण  काम  में  बिना  बाधा  डाले  सांविधिक

 ढंग  से  और  उपभोक्ताओं  को  असुविधा  पहुंचाए
 बिना  10  दिसम्बर  1974  से  आन्दोलन  आरम्भ

 कर  दिया  है  और  यदि  et  तो  सरकार  स्टेट  बैक  आफ  इण्डिया  के  इस
 सहायक

 बैंक के  ग्रेड  दो  के
 are

 अधिकारियों  की  लम्बी  अवधि  में  चली  आ  रही  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कायें  altel

 करेगी  ?

 श्र  सी०  सुब्रहमण्यम :  यह  एक  विशेष
 बैंक  के  बारे  में  एक  विशिष्ट  प्रश्न  मेँ  एक  विशेष

 बात  के  बार  में
 तुरन्त

 उत्तर  नहीं  दे  सकता ।  उन
 विभिन्न  यूनिटों  के  लिए  पु थक  पृथक  नियम

 तथा  विनियम  निःसन्देह  इनमें  कुछ  विशेषता
 यें  इसलिए  हम  सभी  यूनिटों  पर  लागू  होने  वाले

 समान
 निगम  एवं

 विनियम  बनाकर  उन्हें  नियमित
 करना  चाहते

 हैं  तथा  नियमों  एवं  विनियमों  का

 प्रारुप  पहले  ही  तयार  किया  जा
 चुका  है  और  इस  बार  में

 शोघ  ही  निर्णय  क़र्या
 जायेगा

 |  उस
 x  | आधार  पर  जो  कोई  विषमताएं  जो  कोई  अन्याय  हो  रहे  हूं 2 4  ;  उन्हें  दूर  किया  जायेगा

 थ्रो
 कृ०  पो०  उन्नीकृष्णन  :  कया

 मे
 वित्त  मंत्री

 से
 जान

 सकता हूं  कि
 क्या  उनके  मंत्रालय  ने

 स्टेट  बैक  ऑफ  इंडिया
 और  उसकी  शाखाओं  को  ऐसा

 कोई  परिपत्र  भेजा है  जिसमें  कहां  गया  हों

 कि  संसद
 सदस्य

 अभ्यावेदन  नहीं  भज  सकते हैं  ?  में  इस  क्रिस  fone  के  रूप  में  नहीं  बता

 प्रबन्ध  निद  शक्  और
 रहा  हुं

 ।  मैं  एसे  सेकड़ों  उदाहरण  सकता
 जिनमें

 चेयरमेन  कनिष्ठ
 अधिकारियों

 से  कहते  रहे  है
 आपको  संसद  सदस्य  से

 कोई
 अन्य/वदन

 मिले  तो  उसे  हमारे  पास  भोज ।  उन्हें  परेशान  किया  जा
 रहा  हैं  ।  क्या  हमार  साथ  एसा

 बर्ताव  किया  .  चाहिये
 ?  क्या  मंत्री  और  उनके  मंत्रालय  का  यहीं  बिचार  है  कीਂ

 संसद
 सदस्य  के  साथ  एसा  बर्ताव

 फिया
 जाये? व्य च््थ  wast  मामले

 उनक  ध्यान  में  लाये  सकत  ax
 श  ।

 क्या  उन्होंने  एसे  कोई  अनुदेश  जारी
 far  स्टेट  बैंक  आफ  इण्डिया  और  उसकी  शाखाओं  में

 एसा  क्यो  हो  रहा
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 थ्रो  ato  सुब्रहमण्यम  :  मैं  इस  का  तत्काल॑  उत्तर  नहीं  दे  सकता  कि  क्या  ऐसा  कोई
 पत्न  जारी  किया  गया  है  या  नहीं ?  मैं  इस  मामले  की  आवश्य  जांच  करुंगा  और  यह  सुनिश्चित

 करुंगा  कि  fae  प्रकार  का  परिपत्र  जारी  किया  गया  है  और  क्या  माननीय  सदस्यों  के  साथ  इससे
 कोई  अन्याय  होता  है  ।

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर
 :

 मेंने  इस  प्रश्न  को  सोमवार  16  तारीख  को  विस्तारपूर्वक  उठाया
 था  और  स्टेट  बैंक  आफ  इंडिया  की  सात  शाखाओं  के  इन  अधिकारियों  की  विभिन्न  प्रमुख  समस्याओ
 की  और  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  था  यह  ठीक  है  कि  इन  शाखाओं  के  भिन्न  नियम  और  पृष्ठ
 भूमि  है  परन्तु  तथ्य  यह  है  कि  इन  शाखाओं '  के  लगभग  5000  अधिकारियों  अनेकानेक

 प्रमुख  समस्याएं  मुझे  आश्चर्य  है  कि  सभा में  मेर  द्वारा  मांग  क्य  जाने  के  बावजूद  सोमवार
 स  शुक्रवार  तक  कुछ  नहीं  हुआ है  ।  अब  क्या  मे  पूछ  सकता हूं  क्या  मंत्री  महोदय  को  इस
 बात  को  जानकारो ंहैं  कि  ये  अधिकारी  जो  संख्या  में  लगभगਂ  5000  केवल  एक  साधा  रस्सी  मांग
 के  लिय  ग्राहकों  की  सेव

 में
 विध्न  डाले  बिना  और  बिता  किसी  आन्दोलनकारी  at  हिंसक  दृष्टिकोण

 के
 _

 इस  महीने  की  10  तारीख
 से  शांतिपूर्ण  आन्दोलन  कर  रहे  वे  चाहते  हैं  कि  इन  शाखाओं

 के  चेयरमैन  और  प्रबन्ध  निदेशक  इन  प्रमुख  समस्याओं का  समाधान  करने  की  दृष्टि  से  उनके  साथ
 गंभीर  वार्ता  आरंभ  करें  ।  अधिका  रियों  के  इस  अनुरोध  को  पूरा  करने  सरकार  को  कितना
 समय  लगेगा  ?

 श्र  सो०
 सुब्र  मध्यम  :  यही  प्रश्न  पहले  भी  किया  गया  था  परन्तु  माननीय  सदस्य  ने  यहे  प्रश्न

 अपनी  ही  शेली  में  पूछा  है  और  मैं  इस  बात  पर  सहमत  हुं  कि  ag  शैली  स्वीकार्य  है  ।  में  इस
 विशेष  शाखा  के  बार  में  इंसी  समय  उत्तर  देने  की  स्थिति  में  नहीं हूं  परन्तु  जिस  ढंग  से  उन्होंने  यह
 आन्दोलन  आयोजित  किया  उसकी  में  सराहना  करता  यदि  यह  बात  सही  है  कि

 वह  आन्दोलन
 ग्राहकों  कीਂ  सेवा  में  बिना  किसी  हस्तक्षेप  के  किया  जा  रहा  है  ।  यह  ऐसा  उदाहरण  हो  सकता  हैं
 जिसे  अन्य  मजदूर  संघ  अपनायें  परन्तु  उसके  अतिरिक्त  यदि  कुछ  शिकायतें  तो  मैं  अवश्य  उनकी  जांच
 करुंगा  |  यदि  ऐसा  आन्दोलन  चल

 रहा  है  तो  मैँ  यह  सुनिश्चित  करुंगा  कि  इसमें  कसे  सुधार  किया  जाये
 i

 Shri  Darbara  Singh  :  Sir,  every  hon.  Minister  replies  to  the  letters  written  to  him
 by  the  hon.  Member  of  Parli  ament  but  why  are  the  representations  of  Members  of  Parlia-
 ment  submitted  t  o  the  Offcers  of  banks  are  thrown  into  waste  paper  bakskets  ?

 It  is  con  temp  t,  they  say  that  they  will  not  reply  to  the  representation  of  the  Members  of
 Parliament
 their  kith

 nor  any  rules  and  regulations  are  applicable  to  them.  They  continue  to  recruit
 and  kin,  what  is  all  this  going  on  ?

 थ्रो  पीलू  मोदी  :  उनसे  पूछिये  कि  te  बैक  में  कितने  सुब्रहमण्यम  हैं

 ्रो  Alo  मध्यम g  च्  :  इस  प्रश्न  से  कई  धारणाएं  बनती  हैं  कि  वे  माननीय  सदस्य  के
 बदनों  को  किसी  अवमान  के  रुप  में  लेते  में  समझता  हूं  कि  यह  सच  नद्दी

 श्री
 दरबारा  यह  सच

 at  alo  सुब्रहमण्यम  :  इसके  बारे  में  मैं  कोई  स्पष्ट  बात  इससे  पहले  मुझे  इस  मामले  की

 में  में

 करने
 जहां  तक  दूसर  सुझाव  का  संबंध  माननीय  सदस्यों  के  avataaat  के  संबंध

 स्थिति  की  जांच  करुंगा  फि  क्यां  वित्त  मंत्रालय  में  ऐसा  कोई  परिपत्र  जारी  किया  म

 समूचे  मामले  की  जांच  करुंगा  और  माननीय  सदस्यों  को  जानकारी

 प्राकृतिक  आपदाओं  का  सामना  करने  के  लिए  राज्यों  को  सहायता
 559.  श्री  बी०  के०  दासचौधरी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यों  बाढ़ों  और  सके  के ्  परिणामस्वरूप  मजबूरी  में  बड़े  पैमाने  पर  लोगों  के  गांवों  से  कस्बों
 और  नगरों  में  आने  और  भूख से  हुई  मौतों  के  समाचारों  को  दे  खाते  हुए  सरकार ने  एक  बार  अपवाद
 स्वरूप  छठ  वित्त  आयोग  की  इस  सि  हरीश  को  कार्यान्वित  न  करने  का  फैसला  किया  है  कि  राज्यों
 को  प्राकृतिक  आपदाओं  ated  स्वयं  पूरा  करना  और

 12



 उत्तर 0  1974

 यदि
 तो

 इस  संबंध  में  किन  किन  राज्यों  को  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता

 प्राप्त  हुई  है  तथा  उन्हें  कितनी-कितनी  राशि  प्राप्त  हुई  है
 ?

 faa  मंत्री  ato  सुब्रत  गायब  :  तथ  देवी
 विपत्तियों

 के  कारण  होने  वाल
 आवश्यक  व्यय  के  लिए  राज्यों  कोਂ

 भिन्न
 केन्द्रीय  स्थिति  देने  की  पहलें की  योजना  को  छठे

 वित्त  की  सिफारिशों  के  अनुसार  चालू  वर्ष  से  समाप्त  कर  दिया  ग्या
 मौजुदा

 नीति

 के  जहां  अत्यावश्यक  होगा  वहां  राहत | कार्यों  के  व्यय  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  के  बारे

 में  विचार
 किया  जाएगा  और  यहं  सहायता

 केवल  अग्रिम  आयोजना-गत  सहायता  के  रूप  में
 अथवा

 सूखे  की  सम्भावना  से  ग्रस्त  क्षेत्रों  के  आदिम-जाति  विकास  आयोजना  के  लिए  की  जाने

 वाली  व्यवस्था  आदि  के  अन्तगंत  दी  जाएगी  ।  इस  नीतिਂ  का
 उल्लंघन  किये  जाने  की  सम्भावना

 नहीं  सूखा  तथा
 बाढ़

 से  प्रभावित  राज्यों  को  चालू  वर्ष  में  आयोजना  के  अत्यंत  इस  तरह

 की  अग्रिम  सहायता  देने  के  प्रश्न  पर  संबद्ध  राज्य  सरकारों  की  सलाह  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  बी०  च्े०  दास चौधरी  :  इस  बात  की  ध्यान  में  रखते  हुए  सूखा  और  बाढ़ों  का  प्रतिशत

 बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ता  है  और  यद्यपि  ऐसी  स्थिति  से  के  लिये  मानव  स्वभाव  की  सहज

 क्षमता  है  तथापि  यह  स्थिति  सैद्धान्तिक  प्रतीत  हो  सकती
 है  परन्तु  तथ्य  यह  है  कि  विपत्ति  का  प्रभाव

 अभी
 भी  बना  हुआ  इस

 बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  और  मंत्री  महोदय  हमें

 बतायेंगे  कि  कया  उन्होंने  समूचे देश  में  इस  विपत्ति  की  व्यापकता  का  अनुमान  लगाया  है  और  यदि

 तो  मानव  जीवन  और  अन्य  सम्पत्ति की  कितनी  हानि  हुई  क्या  सरकार  जीवन  और  सम्पत्ति  की

 इन  हानियों  एवं  उनकी  अत्याधिक
 व्यापकता

 को  ध्यान
 में

 रखत  हुए  जहाँ  कहीं
 भी  सहायता  की

 भावश्यकता  सहायता  पहुंचा  कर  os  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  aa  के  अलावा  रोक

 करना  उचित  समझेगी ?

 at  ato
 सुब्रहमण्यम  :

 छठ  वित्त  आयोग  ने  सूखे  भर  बाढ़  की  इस  समस्या  की  जांच
 की  थीਂ

 विशेषकर  कुछ
 ay  पहले  अनुभव

 के  आधार  पर  जब  बाढ़  और  सूखा  कार्यों  पर  करोड़ों  रुपय  खच

 किये  गये  थे  पर  उस  खां  से
 कोई

 अस्तियां  तैयार  नहीं  की  गई  इसलिए  छठे  वित्त  आयोगਂ  ने
 एक

 विशेष
 सिफारिश

 किसी  कि  चाहे  सूखा  राहत  हो  या  बाढ़  राहत  परन्तु  इसे  योजना  में  पहले  से
 जो  कार्यक्रम  हैं  उसके  संदर्भ  में  होना  चाहिये  और  यदि  कोई  आवश्यकता  हो  तो  योजना

 क्रमों  के  क्रियान्वयन  के  अग्रिम  राशि  जा  सकती  योजना
 के  अतिरिक्त

 कुछ  भी  नहीं  किया जाना  हमा  यदि  असाधारण  स्थिति  उत्पन्न  हो  जाती  जहाँ  य  सब

 प्रावधान  पर्याप्तਂ  नहीं  तो  हम  यह  नहीं  कहते  जा  रहे  हैं  कि  चूंकि  छठे  वित्त  आयोगਂ  ने  ~
 सिफारिश  की  इसलिये

 हम
 इस  पर  ध्यान  नहीं  देंगे  चाहे  मानव  संकट  कितना  ही  अधिक  क्यों

 न  हो  ।  इस  वर्ष  इसे  वित्त  आयोग  को  सिफारिशों  में  रखा  जाना  संभव  हो  सकता हैँ  |
 विभिन्न  दलों  ने  सूखा  और  बाढ़  ग्रस्त  राज्यों  का  दौरा  किया  है  और  उन्होंने  प्रतिवेदन  दिये हूँ
 तथा  उन  प्रतिवेदनों  को  राज्य  सरकारों  को  उपलब्ध  करा  दिया  गया  हैं  और  वार्ता  भी  हुई  है

 तथा  इस  महीने  के  अन्त  तक  सिफारिशों  के  आधार  पर .  .  )

 श्री  बी०  कण  दासचौधरी :  मंत्री  महोदय  ने  मेर  प्रश्न  का  उचित  उत्तर
 _  नहीं

 दिया  स्थिति

 की  अत्याधिक
 व्यापकता  तथा  कुछ  राज्यों  में  जो  दवी  प्रकोप  हुआ  उस ेदेखत  हुए  मंत्री  महोदय

 क्या  सहायता  देने  जा  रहे हैं  ?  इस  प्रश्न
 का  उन्होंने  उत्तर  नहीं  feat  क्या  मंत्री  महोदय

 उन  सभी  राज्यों
 और

 जिलों  के  नाम  बतायेंगे  ?  हम  कहते  रहे  हैं  कि  देवी  प्रकोपों  से  बहुत  से

 क्षेत्र  प्रभावित हुए  हैं  ।  पश्चिम  बंगाल  के  कूच-बिहार  जिले  तथा  बहुत  से  अन्य  जिलों  में  बहुत  बुरा
 प्रभाव  पड़ा  यदि  तो  मंत्री  महोदय  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 श्री  ato  सुब्रहमण्यम  :  गत  तथा  चालू  at  के  दौरान  सूखा  तथा  बाढ़  से  अनेक  जिलों  पर

 बुरा  प्रभाव  पड़ा  जिन  राज्यों में  हमने  दल
 भेजे  वे  ये

 जम्म  तथा  मध्य  उत्तर  प्रदेश  और
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 Written  Answers  December  20,  1974
 ——ey

 पश्चिमी  बंगाल  |  केन्द्रीय  दलों  ने  मूल्यांकन  किया  है  और  अपने  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  हैँ  और  राज्य

 सरकारों  के  साथ  विचार-विमश  प्रा  होचुका  है  और  अरब  हमें  सक्रिय
 निर्णय  लेन ेहै  कि

 क्या  इस  स्थिति
 से  निपटने  के  लिये  योजना  नियतन  से  अग्रिम  राशियां  दी  जा  सकती

 att  पीलू  मोदी  :  मुझे  आश्चयं  है  कि  मंत्री  महोदय  समझते  हैं  कि  सूखा  राहत  और  बाढ़

 राहत  को  योजना  कार्यक्रम  का  अंग  होना  चाहिये  और  न  कि  एक  मानव  लोगो  को  जीवित

 रखना  बहुत  कठिन  हो  रक्ष  है  और  इस
 काय  के

 faq  धन  की  आवश्यकता  यदि  मंत्री

 महोदय  अपनी  योजनाओं  को  :  लाग  करना
 चाहते  हैं  तो

 उन्हें
 कोई  नहीं  रहा

 q  उनसे

 सहमत  हूं  कि  उन्हें  योजना  को  लागू  करना  चाहिये  परन्तु  अपेक्षित  राहत  के  लिये  देने  को  घन  कहां

 है  )

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  मर  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  जा  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  इसमें  कुछ  नहीं  किया  जा  सकता

 श्री  सो०  सूरज  स
 :  म  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  वित्तीय  संसाधनों  के  बिना  कोई  काय

 आरंभ  नहीं  किया  जा  सकता  और  वित्तीय  संसाधनों  की  की  जा  रही  है  परन्तु  वित्तीय

 संसाधनों  का  उपयोग  कसे  जायेगा  ?  उसका  उपयोग  केवल  उन्हें  योजना  परियोजनाओं  पर  किया

 जाता  है  जिन्हें  योजना  में  शामिल  किया  गया  है  बस .
 )

 श्री  पील  मोदी  :  इसके  लिय  aa  नहीं

 अ  ल

 प्रश्नों  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 आपका  अधिकारियों  हारा  छापे

 क  560.  श्री  ज्योतिर्मय  ag:  क्या  वित्त  मंत्री  आयकर  अधिकारियों  छापों  के  बारे  में

 30  अगस्त
 1974  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  588  के  उत्तर  संबंध  में  aa  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 उस  सम्पत्ति  तथा  नकद
 राशि

 का  ब्यौरा  क्या  है  जो  कलकत्ता  में  मे  सर्स  जिन्दल

 इंडिया  मुझसे  जिन्दल  पास ;  श्री  डी०  एस०

 श्री  एस०  आर०  बी०  सी०  और  दिल्‍ली
 में

 जिन्दल  ग्रूप  के  भवनों
 पर  मार  गय  छापों  के  दौरान  पकड़ी  गई  थी  ;

 उनमें  से  प्रत्येक  के  विरुद्ध  कय  क्या  विशिष्ट  आरोप  हूँ  ;

 (7)
 और

 संबध  में  यदि  कोई  कायवाही  की  गई  हैं  अथवा  की  जा  रही  है  तो  इसका  ब्यौरा

 क्या

 क्या
 जिन्दल  ग्रुप  के  श्री  बी०  सी०  जिन्दल  मारुति  हरियाणा  के  एक  प्रमुख

 अंशधारी
 >

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 प्रणब

 कुमार  :  से  जून  1974

 में  आय  कर  अधिकारियों  द्वारा  जिन्दल
 के

 मामलों  में  तलाशियां  ली  गयी  थीं  ।  विभिनन

 मामलों में  बहीं  खातों  तथ  a  क े:  मूल्यवान  परि  गयां  पकड़ी  गयी  थीं  ।  जिन
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 29  1896  )
 लिखि  wa

 मामलो  में  मूल्यवान  परिसम्पत्तियों  पकड़ी  गयी  हैं  उन  में
 आवश्यक

 छानबीन
 करने

 के  शायर

 अधिनियम  1961  की  धारा  132(5)  के  अन्तर्गत  आदेश  जारी  किये  गये  जिसमें  बही  खातों

 की  प्रारम्भिक  जांच  अघोषितਂ  आय  का  सरसरी  तौर  से  अनुमान  पकड़ी  गयी

 परिसम्पत्तियों
 में  से  कर-देयता  की  सीमा  तक  की  परिसम्पत्तियों  को  रोकना  जैसी  कार्यवाहियां  भी

 शामिल
 इस  समूह  के  विभिन्न  मामलों  में  पकड़ी  गयी  धारा  132(5)  के

 va  निश्चित  की  गयी  अघोषित  आय  और
 उसके

 परिणाम  स्वरुप  रोक  रखी  परिसम्पत्तियों  का

 ब्यौरा  अन  बन्ध  में  दिया  गया  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  8856/74]

 इस  समूह  के  प्रत्येक  व्यक्ति  के  खिलाफ  विशिष्ट  को
 बताना इस

 स्थिति  में  समयपूर्व

 होगा  |
 प्रथम  इस  समूह

 के  सदस्य  प्राप्तियों  को  कम  लेखाबही य  खर्चा  करने  तथा

 अघोषित  परिसम्पत्तियों  को  कब्जे  में  रखने  में  ग्रस्त  पाये  गये

 नियमित  कर  निर्धारकों  को  पूरा  करने  के  लिए  और  आगे  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  हैं  ।

 प्रभावी  जांच-पड़ताल  सुनिश्चित  करने  के  लिए  इस  समूह  के  मामलो  जिनका  पहले  कर

 निर्घारण  कलकत्ता
 तथा  दिल्‍ली  में  किया  जा  रहा  अब  आयकर  दिल्‍ली  )  के

 अधिकार  क्षेत्र  में  केन्द्रीकृत  कर  feat  गया
 gl

 इस
 समूह  के  अन्य  मामलों को  जो

 फिलहाल  आयकर  पटियाला  के  अधिकार  क्षेत्रਂ  में  दिल्‍ली  में  ही  केन्द्र कृत  किया  जा

 रही

 हरियाणा  में  कम्पनियों  के  रजिस्ट्रार  के  पास  1  जुलाई  1974  तक  दायर  की  गयी

 शियों  के
 अनुसार  श्री  बी०

 ato  जिन्दल  के  पास  मारुति  fao  के  दस  दस  रु०  के  12,500

 जाना  शेयर  हं  ।

 Shri  Madhavrao  Scindia : *561.

 Sari  R.  B
 Sharma

 :

 Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  quantity  of  rice  and  sugar  exported  during  thelast  three  years  respectively
 in  dicating  the  names  of  the  countries  and  therates  at  which

 these
 were  exported  as

 also  the  dates  on
 which

 these
 were  exported  to  each  of  these c countries ;

 (b)
 whether  these  consumer  commodities  arein  short  supply  in  the  country;

 (c)  ifso,  the  extent  to  which  they  are  in  short  supply  and  the  market  price  thereof
 at  present;  and

 (d)  the  justification  for  exporting  these  consumer  commodities  at  cheap  rates?

 The  Minister  of  Commerce  (Prof.  D.  P.  Chattopadhyaya) :  (a)  gDatewise  export
 to  statistics  are  not  maintained.  The  quantities  of  rice  exported  during  1972-73  and

 1973-74
 Were  22,919  and  14,822  tonnes  respectively.  The  provisional  figure  of  exports

 of  rice  during  1974-75  upto  15-18-74  13  22,822  tonnes.  Tne  main  countries  to  which
 these  exports.  were  made  were  the  Gulf  countries,  the  U.K.,  Singapore,  Hongkong
 and  Japan.

 The  exports  of  sugar  during  1972  &  1973  were  0.99  and  1.95  lakh  tonnes  respe-

 ctively.  The  provisional  figure  of  export  during  1974  up  to  15-12-74  is  4.30  lakh

 tonnes.  The  U.S.A.,  U.K.,  Ganada,  Malaysia  and  Gulf  countries,  Bangladesh  and  Iran

 were  the  main  buyers  01  our  sugar.  The  rates  at
 which

 these  export  were  made  wer

 comparable  to  the  international  price  prevalent  at  that  time.
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 a

 b).  to  (d)  Only  superior  quality  of  Basmati  Rice  in  small  quantities  is  exported,  in
 view  of  the  handsome  export  earnings,  Export  of  the  order  of  20/25000  tonnes  does
 not  have  any  impacton  the  availability  or  price  levels  ofrice  in  the  internal  market
 inthe  context  of  our  annual  production  of  over  40  million  tonnes  Export  of  rice  is-

 not  made  at  price  levels  lower  than  the  best  available  international  price

 Exports
 of  sugar  are  made  consistent  with  ensuring  the  availability  of  a  reason-

 ble  minimum  quantity  for  domestic  consumption.  Export  of  sugar  every  year  is  made
 to  earn  the  much  needed  foreign  exchange  and  the  sales  are  made  at  levels  comp-
 arable  to  the  prices  prevalent  in  the  international  sugar  market  from  time  to  time.

 गाँवों  मं लोगों  को  राष्ट्रीयकृत  बैकों  द्वारा  ऋण
 सुविधायें

 देने  क  बार  में  राष्ट्रीयकृत  तबकों

 को  दिये  गय  निदेश

 *562.  श्री  एम०  एस०  पूरी  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करा  कि

 क्या  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  बालकों  को  कोई  निर्देश  जारी

 किय  हैं  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  में  arartaa—ariaa  स्थितियों  में  परिवर्तन  करने  की  दृष्टि  से  गांवों  के

 लोगों  को  ऋण  सुविधाएं  उपलब्ध  हों  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  कया

 वित्त  मंत्री  सो०  सुब्रहमण्यम  )  :  और  ग्रामवासियों  को  बैंक  संबंधी

 सुविधायें  सुलभ  कराने  और  छोटे
 छोटे  खुदरा

 व्यापारियों  आदि
 जसे

 छोटे  ऋण कर्ताओं  को  ऋण  उपलब्ध  कराने  की  से  कम-बैंक-वाले  क्षेत्रों

 में  शाखा
 तंत्र

 को  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  की  अवधि  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैकों  के  मूलभूत

 उद्देश्य  रहे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बैकिंग  उद्योग  की  व्याप्ति  को  व्यापक  बनाने  के  लिए  दीर घं कालीन

 शाखा-विस्तार  कार्यक्रम  के  छोटे  ऋणकर्ताओं  के  अनुकूल  विशिष्ट  योजनाओं  के

 पत्रकों  एवम्‌  प्रणालियों  के  जमानत  विषयक  मानदण्डों  में  गह हन-व्याप्ति  के  लिए

 क्षे  त्रोन्‍न्मुखता  के  बहुसेवा-अभिकरणों  सर्विस-एजेंसीज  ,  षा-विकास-शाखाओं

 जेसे  विशेषज्ञ  अभिकरणों  की
 erat

 काबकें-ऋण  सुलभ  बनाने  के
 द

 योजन  से  आवश्यक

 विधायी  एवम्‌  प्रशासनिक  क्षेत्र  विशेष  के  लिए
 ऋण  आयोजनाओं

 की  रचना  और  राज्य

 सरकारों
 से  प्रभावकारी  सम्पर्क  तथा  सरकारी

 अभिकरणों  दवारा
 बनाये  गये  क्षेत्रीय  विकास  किये  क्रमों

 जेसे  लघु  कृषक  विकास  अभिकरण  फ़ारसी  डेवलपमेंट  एस +  एफ०
 डी०

 सीमान्तिक  कृषक तथा  कृषि  श्रमिक  अभिकरण  फ़ारसी  एण्ड  एग्रीकल्चरल  dad

 एम०  एफ०  To  एल०  लघ  सिंचाई
 योजनाओं  आदि  में  भागीदारी  के  दवारा  ये  लक्ष्य बैंको

 द्वार
 काफो

 तक  पूरे  कर  लिए गए  जनता के  सबसे  गरीब  वग  तक
 पहुंचने

 के  उद्देश्य  से

 274  पिछड़े  हुए  और  एस०  एफ०  डी०  ए० /  एम०  Who  ए०  एल०  ए०  वाले  जिलों  में  एक

 विशेष  ‘faaqey  ब्याजदार  योजना  कार्यान्वित  की  जा  रही

 पिछले  पांच  वर्षों  के  इन  उपायों  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बैंक-सुविधाओं  की  व्याप्ति  और

 वहां  के  लोगों  द्वारा  ऋण-प्राप्ति  में
 उल्लेखनीय  वृद्धि  हुई  है  ।  बैंकों  के  समक्ष

 चमक  एवम्‌  अन्य  समस्याओं  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  awa
 सेवा-समतिया

 जसे  स्थानीय  संस्थानों

 की  स्थापना  और  इस  प्रकार  के  मध्यवर्ती  संस्थानों  के  माध्यम  से  tae  को  बैठ-ऋण  का  सं वितरण

 जरुरी  ताकि
 ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  बैक-सुविधाओं  का  विस्तार  और
 अधिक

 तेजी  से  हो  सके  ।

 इस  दिशा
 में  प्रगति  तेज  करने  के  लिए

 x

 अपेक्षित  कदम  उठाने
 के  वास्ते  सरकार  और  भारतीय

 रिजवी  बैंक  सभी  बैंकों  को  समय-समय  पर  सलाह  देते  रहते  हँ  ।
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 निर्वात  कों rr  a=»
 ि  ताकत  a जोद

 साहन

 *  563.  शी  जो०  वाई०  कृष्णन  कया  वाणिज्य  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यो  सरकार  ने  निर्यातकों  को  अतिरिक्त
 प्रोत्साहन

 दन  संबंधी  कोई  योजना  बनाई है

 मर्कत  किया  जा  सक  और इन  निर्यातकों  को  औद्योगिक  उत्पादन  पर  विद्यमान  दावों  से

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  और  वर्ष  1974-75

 की  रजिस्टर  निर्यातकों  हेतु  आयात  नीति  में
 ए
 एक

 विशिष्ट  उपबन्ध  रखा  गया
 है  जिसके  द्वारा

 एसे

 जो  उन  उत्पादों  का  निर्यात  करते  हैं  जिन
 प्र  आयात  प्रतिपूर्ति  ato  बी०

 लय के  50  प्रतिशत  से  कम  ऐसे  निर्यातों  के  आधार  पर  देय
 सामान्य  आयात  प्रतिपूर्ति  कें

 दस
 प्रो  तहत  के  बराबर  राशि  की  अतिरिक्त

 आयात  प्रतिपूर्ति  की
 मांग

 कर  सकते  हैं  निर्यातक  रजिस्टर

 निर्यातकों  हेत तु  आयात  नीति
 के  अंतगर्त  अपने  लाइसेंसों  , के  मूल्य

 ब  10  प्रतिशत
 तक  मुख्य

 का  उपयोग
 निर्यात  उत्पादन  के  लिए  अपेक्षित  फर्नेस  आयल  के  आबंटन  के  लिए  भी  कर  सकते

 धवन  समिति  का  प्रतिदिन

 *  564.  थ्रो  नरेन्द्र कुमार  सिंधी  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करीब

 कपा  एवरो  विमान  की  कार्यक्षमता  का  मुल्यांकन  करने  के  सिए  1973  में  धवन  समिती

 नियुक्त  की  गई  थी  ;

 (a)  क्या  इस  समिति  के  प्रतिदिन  के  निष्कर्षों  के  वे मिलने  में  विलंब  के  कारण  दश  में  ओवरों

 विमान  का  settled  और  इंडियन  एयरलाइन्स  और  भारतीय  वायुसेना  जसी  विमानन

 सियों  को  इसकी  उपलब्धि  में  भारी  रुकावट  रही  है  ;  और

 प्रतिवेदन  सरकार  को  कब  तक  प्राप्त

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  राज  और  1973  में

 नियुक्त
 की  गयो  डा०  एस०  धवन  वाली

 एक--सदस्यीय  gat  मूल्यांकन  समिति  ने  अभी  अपनी

 रिपोर्ट  प्रस्तुत
 नहीं  की  क्योंकि  मूल्यांकन  में  काफी  सारे  उड़ान  परीक्षण  तथा  विश्लेषण

 लित  समिति  को  अपनी  रिपोर्ट  को  अंतिम  रूप  देने  में  कुछ  समय  लगता  ।  समिति

 रिपोर्ट  को  यथासंभव  शीघ्रता  सेਂ  अंतिम  रूप  प्रदान  करने  के  भरसक  प्रयत्न  कर  रही  है  ।

 हिन्दु दुश् तान  एरनॉटिक्स  द्वारा  इंडियन  एयरलाइन्स  को  सप्लाई  करने

 के  लिए  निर्मित  सात  एच०  एस०  748
 विमानों  के  समने  निर्दिष्ट  निष्पत्ति  की  पूति

 के  संबंध  में  कुछ  समस्याएं  उपस्थित  हुई  धवन  समिति  मूल्यांकन  परीक्षण  ट्र ट्राय ल्म
 कर  रही  है  तथा  इंडियन  एयरलाइन्स  को  किए  जाने  वाले  इन  सात  विमानों  के  वितरण  heer

 में  निर्णय
 इन  परीक्षणों के  आधार  पर  सही-सही  कारणों  के  निर्धारित  किये  जाने  के  पश्चात  ही

 किया  जाएगा  |

 जहां  तक  भारतीय  वायु  का  संबंध  उनके  arent  के  अनुसार  उसे  इस

 विमानों  की  डिलीवरी  की  जा  रही

 पंजाब  मं  राष्ट्रीयकृत  अंकों  को  शाखाय  खोलना

 *  565.  श्री  भान
 सिह  ater:  क्या  वित्त  मंत्री  यहँ  बता

 की
 कपा  करेंगे  कि  पंजाब

 में
 योजना  के  दौरान  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  कितनी  नयी  शाखायें  खोलने  का  विचार  है  ?
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 _  का

 वित्त  मंत्री
 सी०  :

 शाखा  विस्तर
 कार्यक्रमों

 के
 लिए

 वः/णिज्यिक  बैक
 तीन

 वर्षों  की  रोलिंग  योजनाएं  बनाते  भारतीय  रिज बं बेक  ने  सुचित  है  कि
 आजकल  बैक

 1975-77
 की

 तीन
 वर्षों  की  अवधि  के  लिए  शाखा-विस्तार  की  अपनी  योजनाएं  बनाने  में  लगे

 हुए  et  रिजर्व  बैंक  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  1974  के
 अंत

 तक
 पंजाब  में  शाखाएं

 खोल  ने  के  लिए  14  राच्ट्रीयकल  बैंकों  सहित  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  पास  67  लाइसेंस /
 आवंटन  पत्र थ

 गुजरात  म  छाप

 *
 566.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंग  कि

 क्या
 अक्तूबर

 और  1974  में  गुजरात  अहम दाब  तथा  अन्य

 नगरों  में
 व्यक्तियों  और  फर्मों

 के  व्यापारिक  और निवास  स्थानों  पर  आयकर  अधिकारियों

 द्वारा  छापे  मार  गय े;

 उन  व्यक्तियों  फर्मों  के  नतम  क्या  हैं  और  उन  छापों  के  दौरान
 कितनी

 र
 बहुमूल्य

 वस्तुएं जब्त  की  गई  ;  और

 क्या  उक्त  व्यक्तियों  को  दोषी  पाया  गया  है  और  यदि  तो  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है
 ?

 चित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  :  तथा  सितम्बर

 और  1974  के  महीनों  में..गुजरात  में  HTG—AT  अधिकारियों  दवारा  जिन  166

 व्यक्तियों  के  परिसरों  की  तलाशियों  ली
 TH

 उ  नके  नाम  और  इन  तलाशियों  के  कारण  पकड़ी

 गधी  परिसम्पत्तियों  का  एक
 विवरण-पत्र  में  दिया  गया  जिसे  सदन-पटल  पर  रखा  गया

 र  में  रखा  मया  देखिए  संख्या  एवं  zo  8857/74]

 पकड़ी  गयी  सामग्री  की  छानबोन की  जा  रही  चार  मामलों  कुल  19,02,739  रु०

 की  अघोषित  आय  का  अनुमान  लगाने  और  13,47,938  रु०  की
 परिसम्पत्तियों  को  रोक

 रखने
 के

 बारें  में  आय-कर  अधिनियम  1961  की  132 5)  के  अंतगर्त
 आदश  जारी  किये  गये

 जिन  अन्य  मामलों  में  बहुमूल्य  परिसम्पत्तियों
 पकड़ी

 गयी  उनके  बारे  में  आय-कर
 नियम  1961  की  धारा  132(5)  के  अन्तर्गत  आदेश  जारी  करने  के  लिए  आवश्यक  aaa

 शुरू  कर  दी  गधी  है  और  इनके  पकड़े  जाने  के  90  दिन  के  अन्दर
 आढशजारी  कर  दिये  जायेंगे

 जहां  आवश्यक
 _  कानून  के  अंतगर्त  यथा  आगे

 कार्यवाही
 की  जायगी  जिसमें

 दण्ड  लगाना  और  इस्तगासे  की  कार्यवाही  करना  भी  शामिल

 Pending  Pension  Cases  in
 A.  द

 Cc.

 *567.  Shri
 Jagannath

 Rao  Joshi  :

 Shri  R.  V.  Bade  :

 Will  the  Minister  of  Fimance  be  pleased  -to  ata ota  te

 Revenues  ;
 (a)  the  number  of  pension  Cases  pending  tn  the  office  of  Accountant  General  of  Central

 (0)  the  years'to  which  these  cases  pertain  to
 indicating  the

 number  of  cases  pending
 year-w  ise

 (c)  the  number  of  cases  in  which  the  incumbents  died  before  retting  the  pensicn  end
 what  arrangements  have  been  made  for  its  payment  to  their

 _  dependents
 and

 (d)  whether  definite  arransctmen  च्  ar  ट  pr  cposea
 PTH  eNn  tc  to  be.  made:  to  ensure  that  t  he  pen- sioners  start  rec2iving  their  pension  within  three  months  of  their  retirement
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 लिखित  उत्तर 29  1896

 The  Minister  of  State  in  the in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Pranab  Kumar
 Mukherjee):  (a)  Excluding  the  cases  where  revision  of  pension  has  been  necessitated  con-

 sequent
 on  Government’s  orders  liberalising  pension  benefits  on  the  basis  of  THIRD  PAY

 CGOMMISSION’S  recommendations,  33  cases  are  pending  settlement  at  present  out  of
 those  received in  the  office  of  the  Accountant  General  Central  Revenues  upto  15th  No-
 vember,  1974

 b)  1973  2

 974.  31  (24  cases  pertain  to  the  period  January  to  September,  1974
 and  7  to  the  period  October  to  15th  November,  1974)

 (८)  4  (these  81  casesin  which  the  persons  died  whilein  service.  They
 are  being  processed  by  the  Accountant  General  Central  Revenues.

 Payments  will  be  made  to  the  dependents  as  soon  as  these  are

 finalised).

 (d)  Anumber  of
 procedural  improvements  have  been  madein  therules  with  the  object

 of  expediting
 sanction  of  pensipn  ¢.g.  preparation  of  pension  papers

 one  year  in  advance
 of  retirement,  verification  of  service  after  completion  of  25  years’  service,  varification  of
 service  based  on  collateral  evidence,  where  necessary,  in  the  absence  of  relevant  records
 etc  Where,  in  spite  of  these  measures,  some  delay  is  still  anticipated  in  the  sanctioning  of

 pension,  ‘ules  also  provide  for  the  payment  of  provisional  pension  and  three-fourth  of  the
 admissible  gratuity  on  the  basis  of  summary  calculations

 कर  ब्र श्रिया  को  afezdaa  बनाना

 *568.  को  राजीव  fa थ  क्यों  मंत्री  यड़  बतान  की  पा  करेंग  :

 कया  सरकार  का  विचार  कर  arta  कम  से  कम  करने  हेतु  आयं-कर  प्रक्रियाओं

 को  युक्तिसंगत  बनाने  का
 है  ;

 क्या  हमार  देश  में  करदाताओं  की  संख्या
 मुश्किल  a

 5  से  10  प्रतिशत  तक  के  सोच

 और है

 (7)  यदि  हां  तों  आजकल  .  आयकर
 पद्धति

 का  सिद्धान्त  अधिक
 क्रम ओंग

 उतना
 अधिक  केर-अपवंचन  प्रोत्साहन  दत्ता

 faa  मंत्रालय  में  मंत्री  श्री  प्रणब
 कुमार  मुखर्जी )

 :
 विभिन्न

 प्रत्यक्ष  कर

 अधिनियमों  के  अधीन  कानून  और
 कार्यविधियों

 को  युक्तिसंगत  और  गतिशील  बनाने
 ie

 निमित्त

 हाल  ही  में  aga  से  विधायी  उपाय  किये  गये  हैँ  ।  कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय  यें  है

 (i)  कराधान  कानून  1970  के
 आय  कर Harry  के  अधीन

 सरसरी  तौर  पर  कर-निर्धारण  करने  की  कार्यविधि  लागू  ।

 (11)  वेतन-भोगा  et-statal 4 के  मामले  पेशों  पर  पुस्तकों अ fe  पर  व्यय

 के  संबंध  में  आय  कर  alata  की  धारा  16  ada  अलग-अलग  टोटी

 तयों

 के

 थाने  पर  वित्त  1974  दवारा  एक  मर तक  घटौती  प्रतिस्थापित

 (iil)  द्वारा  18,000  to  नजदीक  और  धारा  80  एल  के  अधीन  घटौती  करने

 योग्य  3,000  रु०  सैनिक  आय  वाले  बतन  होंगी  करदाताओं
 Aart!

 के  निर्देशकों

 और  उन
 शेयर धारियों

 से  भिन्न  जिनकी  कम्पनी  में  मतदान  शक्ति  20

 मिलता के  मामले में  स्वच्छ  से  आय  की  विवरणी  दाखिल  करने  की  आवश्यकता े
 i

 छूट  प्रदान
 करना  ।
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 Written  Answers
 eitahayans

 29,  1896(Saka)
 ण  का

 (iv)  HTQ—FL  नियमावली  1973  दवारा  AlY—FR  नियमावली  में

 नियम  46  के  अन् पस् थापन  द  व  ,  अपीलीय  सहायक  आयुक्त  के  समक्ष

 रिक्त  aren  और  तहरीरों  स्वीकारने  का  विनियमन  करना  और  अन्य

 प्रत्यक्ष  कर  अधिनियमनों  के  aaa  में  अनुरूपी  व्यवस्थाएं  करना  ।

 (1)  (il)  और
 के  उपायों  का  आशय  अधिकारियों  को  नेमी  से  मुक्त  करना

 वे  कर  अपवंचन  के  मामलों  पर  ध्यान  केन्द्रित  कर  सकें  ।  dae  की  प्रवर  समिति

 के  समक्ष  कराधान  कानून  )
 1973  में  कार्यविधि

 युक्तिसंगत  बनाने के  व्यवस्थाएं  की  गयी  बजट  स्थायी  खाता  स०  आरम्भ  करना

 निरीक्षण  सहायक  आयुक्त  और  उसके  अधीनस्थ  आयकर  अधिकारियों
 को

 समवर्ती

 क्षेत्र  प्रदान  तथा  निरीक्षण
 सहायक

 आयकर  आयुक्त  को  किसी  मामल  का  रिकार्ड  मंगाने
 और  यथा  आवश्यक  निर्देश  जारी  करने  के  लिए  faa  करना  आदि  ।

 1971  की  जनगणना  के  देश  की
 आबादी

 लगभग  55  करोड़  थी  ।
 वित्त  य

 वह  1971-72  1972-73  और  1973-74  के  अन्त  में  आयकर  विभाग  के  रजिस्टरों  में

 दर्ज  आयकर  निगम-कर  भी  शामिल  दाताओं  की  संख्या  और  देश  की  कुल  जनसंख्या

 के  साथ  इसका  अनुपात  इस  प्रकार  है

 वित्तीय  ag  वित्तीय  ag  के  अन्त  में  कल  संख्या  का  प्रतिशत

 कर  दाताओं  की  संख्या

 1971-72  32,08,516  0.58

 972-73  33,88,259  62

 1973-74  35,31,086  0.63

 on

 आय-कर  और  धन-कर  की  मौजूदा  दर  पद्धति  का  आय  और  धन  की

 विषमताओं  कों  कम  करने  के  उद्देश्य  को  प्राप्त  करना  है  जो  प्रगतिशील  कराधान  का  मूल  सिद्धान्त

 है  ।  प्रत्यक्ष  कर  जांच  समिति  _  ने  यह  मत  व्यक्त  क्या था  कि  करों  की  उच्च  दरों

 का  प्रचलन  कर  अपवंचन  का  प्रमुख  और
 सबसे  पहला  कारण  जो  उपस्थित

 जोखिम
 के  बावजूद

 भी  कर  अपवंचन  को  लाभकारी  और  आकर्षक  बनाता  है  |  समिति  ने  सिफारिश  की

 कि  आय-कर  और  अधिभार  की  सीमांत दर  97.75  प्रतिशतਂ
 से  घटाकर

 75
 प्रतिशत  को  जाय

 जिसके  साथ-साथ  मध्यम  और  निम्नतर  स्तरों  पर  कर  की  में  ।  भी  कमी  की  जाय  ।  सरकार

 ने  यह  सिफारिश
 कुछ  संशोधनों  के

 साथ
 स्वीकार  कर  ली  है  और  वित्त  1974  द्वारा

 कार्यान्वित  की  है  |

 थ्रो  युसुफ  पटल  को  कानूनी  संरक्षण  प्रदान  करने  संबंधी  कथित  वक्तव्य

 *  को  भोगेन्द्र  झा  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  लोक  सभा  के  भूतपूर्व  सदस्य  ने  समाचार-पत्तों  में  एक  सार्वजनिक
 वक्तव्य  में  यह

 कहा  है  कि  जब  वह  चौथी
 लोक-सभा

 का  सदस्य  तब  उसने  युसुफ  पटेल  दवारा  तस्करी  की

 गतिविधियों  को
 जाहिर

 करने  के  बदले  में  युसुफ  पटेल  को  कानूनी  संरक्षण  प्रदानਂ  करने  के  लिए
 प्रधान  मंत्री  से  अनुरोध  किया  था  ;  और

 यदि  तौ  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं
 ?
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 20  1974  लिखित  उत्तर

 a

 वित्त  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  प्रणब
 कुमार  :  (=)  ak  ATA:

 प्रस्तुत  प्रश्न  मतलूब  संसद  सदस्य  श्री  जाएं
 फर्नाडीज द  वारा  आयोजित  एक  प्रेस  सम्मेलन  के  बारे में

 दिनांक  17-10-1974
 के  में  प्रकाशित  समाचार  पर  आधारित  इस  समाचार  को

 सरकार  ने  दख  लिया

 इस
 समाचार

 के  अनुसार  श्री  फर्नाडीज  ने  प्रधान  मंत्री  तथा  अन्य  लोगों  को  लिखा  था  कि

 युसुफ
 जिसका  मस्तान  से  झगड़ा  हो  गया  मुझे  (a

 फर्नाडीज  नई  दिल्‍ली  में

 मिला  था
 और

 उसने  वह  प्रस्ताव  रखा  था  कि  यदि  मस्तान  के  विरुद्ध  उसे  संरक्षण  प्रदान
 किया

 जाय  तो  वह  इश  में  तस्करों  की  गतिविधियों  के  बारे  में  सबकुछ  बता  देगा  ।”

 कार्डों  को  छानबीन  की  गई  है  और  श्री  जाज  फर्नाडीज  के  एस  किसी  पत्न  का  पता  लगाना

 संभव  नहीं  हो  पाया

 श्र  सम्पत्तियों  लिए  अनुग्रह  पुर्वक  मुआवजा

 *  569.  शो  समर  गह  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंग  कि

 क्या  शत्रु  क  लिए  अनुग्रह  पूर्वक  मुआवजा  eq  भूतपूर्व  :
 पश्चिमी  पकिस्तान  के

 प्रवासियों  से  प्राप्त  अधिकांश  आवेदन  पत्तों  को  श  प्रता  से  निपटा  दिया  है

 यदि  तो  भूतपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तान के  प्रवासियों से  प्राप्त  एसे  ही  आवेदन  पत्तों  को  निपटाने

 में  अत्याधिक  विलम्ब  के  क्या  कारण  है  ?

 भूतपूर्व  पश्चिमी  पाकिस्तान  और  पूर्वी  पाकिस्तान  के  सीटों  से
 एसे  अनुग्रह  पूरक  मुआवजों

 के  बारे : में  Ha  कितने
 आवेदन  पत्र

 प्राप्त  निपटाये  और  अभी  भी  विचाराधीन हैँ  ;

 क्या  सरकार  ने
 ways  पूर्वी  पाकिस्तान  के  प्रवासियों  के  सम्बन्ध  में

 ATER
 qa

 ७, बज

 के  मामले  को  अन्तिम  रूप  से  निपटाने  क  लिए  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  की  है  ;

 af  oT @  १  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्यਂ  कया  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय
 में  उपमंत्री

 विश्वनाथ
 प्रताप  )  तथा  भूतपूर्व पूर्वी  पाकिस्तान

 और
 पश्चिमी

 पाकिस्तान
 से

 आय  व्यक्तियों
 में  अनुग्रहपात्र  अनुदान  सम्बन्धी  उनके  आवेदन  पत्न  निपटते

 समय
 कोई

 भद  भाव  नहों  किया  जाता  |

 (7)  अभी
 तक  अनुग्रह पू बंक  अनुदान

 के
 लिए

 लगभग  6000  आवेदन  पत्न
 प्राप्त  हुए  हूं  जिनमें  से

 go  प्रतिशत  दावे  पूर्वी  पाकिस्तान  के  हैं  atte  20
 प्र

 तिरते  पश्चिमी  पाकिस्तान  के  ज ह  इन  समस्त  दावों

 में  से  जिन  882
 दावेदारों

 को  भूगतान  कर  दिए  गए  हँ  उनमें
 से

 452  पूर्वी  प/किस्तान
 के

 तथा  430  पश्चिमी

 पाकिस्तान  के  है  ।

 तथा  जो  नही ं।  अनुग्रहुंपुवंक  अनुदान  के  भुगतान  निपटाने  के  लिए  कोई  समयावधि

 निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।  फिर  दावों  को  यथाशीघ्र  निपटान ेके  लिए  भरसक  प्रयत्न  किया  जा  रहा

 ||

 पटसन  उद्योग  का  TUS TAR TY

 *  570.  Zio  tad  सन

 शो  सी०  कठ  चन्द्रभान

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  पटसन  उद्योग
 का

 राष्ट्रीयकरण  करने  के
 प्रश्न  पर

 विचार  कर

 रही है  ;
 और
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 Written
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 a  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया ती  उ

 वाणिज्य  मंत्री  (  स्वाद तो  ०  डी०  पी०  :  (#)  सरकार  को  इसके  बार  में  कोई  जानकारी

 नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 संगठनों  को  राजसहायता

 De  ath ज *
 571.  श्री  के०  मानना  कया  वित्त  संती  यहं  बता  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  कुछ  संगठनों  को  घाटे  की  पूर्ति  के  लिए दी  जा  रहीं  सारी  राज  सहायता  बन्द

 करने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  जल  तो  क्या  सरकार  ने  इस  बात  पर  भी  विचार  किया  है  कि  राज सट्टा यंता  के  इस  प्रकार

 बन्द  किये  जानें  से  उन  को  राज  सहायता  भीਂ  बन्द  हो  जाएगी  जो  किन्हीं  कार्यवाहियों  में  हानि
 उठाते  हुए  भी  अपनी  समस्त  कार्यवाहियों  पर  लाभ  दिखा  रहे  हैं  ;  और

 यादि
 तो

 इस  बार  में  सरकारी  नीति  की  मुख्य  बातें  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी )
 :  )  से

 वर्तमान  कठिन  आधिक

 स्थिति  को  देखत  हुए  :  सरकार  ने  बचत  के  अनक  उपाय  करने  का  निर्णय  किया  है  ।  30  1974

 को  सरकार  ने  अपने  प्रशासनिक  और  गेर  आयोजना  खं  में  अधिक  से  अधिक  बचत  के  लिए  कुछ

 उपाय  अपनाय  हैं  नहि  उपायो  में  सरकारी  क्षेत्र  के
 उपक्रमों  को  द  जाने  वाली  राज  सहायता  सम्बन्धी

 अनुदेश  शामिल  है  ।  ae  निर्णय  किया  गया  कि  उद्यमों  को  विशिष्ट  प्रकार  की  जिम्मेदारियों

 को  निभाने के  कारण  होने  वाली  हानि के  लिए  उनके  कुल  मिलाकर  लाभ पूर्ण  या  हानिरहित  स्थिति  में
 होत  हुए  भी  जो  राज  सहायता  दी  जाती

 है  उसे  बन्द  कर  देना  चाहिए  और  उपक्रमों  को  सब  के  साथ  साथ

 विषम  परिस्थितियां  का  भी  सामना  करना  चहिए  इसी  प्रकार  जो  उद्यम  नकद  हानि  उठा  रह  है  उनसे

 इस  प्रकार  कीਂ  हानि  को  अगले  वर्ष  के  अन्त  तक  समाप्त  कर  देने  के  लिए  कहां  गया  है  ।  इस  बीचਂ  उनकी

 नकद  हानि  को  पुरा  करने  के  लिए  1974-75  के  दौरान  दो  जाने  वाली  राज  सहायता  में  10  प्रतिशत

 की  कटौती  करना  वांच्छित  समझा  गया  क्त  इन  अनुदानों  के  अन्तृगंत्त  वह  राजसहायता  शामिल

 नहीं  की  गई  है  जो  निर्माण-अवस्था  में  चल  रहे  उद्यमों  को  Secta,  उवेरक  आदि

 कुछ  प्रमुख  क्षेत्रों
 के  एसे

 उद्यमों
 की  नकद  हानि  को  पूरा  करने

 के  लिए  देनी  पड़ती  है  जिनकी  मूल्य-निर्धारण
 नीति  के  बारे  में  मुख्य  निर्णय  सरकार  द्वारा  किया  जाता

 है

 लोह-अयस्क  के  निर्यात  में  वृद्ध

 *572.  थ्री  श्रीकिशन  सोदी :

 श्री  पी०  गंगादेवी  :

 कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  लोह  अयस्क  के  निर्यात  में  वुद्धि  हुई  है  ;  और

 यदि  तो  वर्ष  1974-75 में  लोह  अयस्क  का  निर्यात  कितना  बढ़ेगा  ?

 वाणिज्य
 मंत्री

 Sto  पीं०  तथा  हालांकि  मात्रा  की  दृष्टि  से
 निर्यात

 कुछ  हृद  तक  स्थिर  हो  सकते  फिर  di  निर्यात  आय  में  वृद्धि  होगी  ।  1973-74  के  दौरान  लोह  अयस्क

 के
 निर्यात

 से  हमें  132.
 85  करोड़ रुपये  की  आय  हुई  ।  चालू वर्ष  1974-75 के  लिए  175  करोड़ रु०

 का  लक्ष्य है  ।
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 Reprasentation  from  Delhi  Citizens  for  making  it  a  Dry  Port

 Ist’ eta

 to  state
 *573.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  ;  Will  the  Min  r  cf  Commerce  be  pleased,

 (a)  whether  the  residents  of  Delhi  have  approached  his  Ministry  for  making  Delhi  a

 dry  port  ;  and

 (9)  if  so,  Goverament’s  reaction  thereto  ?

 The  Deputy  Minisger  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap
 Singh)  :  (a)  Variousindustry  and  trade  interes  (15  from  Delhi  have  re

 presented  to  Govert.-
 mat  from  tim:  to  tim?  for  locating  the  Dry  Port  in  Delhi.

 (b)  Government  are’  examining  the  proposal.

 आयात  लाइसेंस  द  ने  कौर  माल  Blea के  आद  श  जारी  करने  में  विलम्ब

 *574.  मूल  चंद
 डागा

 :  वाणिज्य
 मंत्री  ag  बताने  की

 छुपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  आयात  एवं  fata  मुख्य  नियंत्रक  के  कार्यालय  में  आयात  लाइसेन्स  और  मल  छोड़ते

 के  आदेश  जारी  करने में  बहुत  अधिक  समय  लगता  है  ;

 तकनीकी  विकास ਂ  महानिदेशालय  द्वारा  रिपेयर  किए  गए  म/्मलों  में  लाइसन्स  जारी  करने

 में  कितना  न्यून  तम  समय  लगता  है  ;  और

 क्या  सरकार  का  विचार  ऐसा  तरीका  अपनाने  का  है  जिससे  उद्योगों  को  लाइसेन्स  जारी  करने

 में कम  समय  लगे  ?

 |
 ब[शणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विश्वनाथ  जी  नहीं  |  ह

 आयात  लाइसेन्स  के  आवेदन  cat  निपटाने  के  लिए  समय  dia  faut fea  की  गई  हैं

 जिसके  अनुसार  कच्चे  माल  के  आयात  लाइसन्स  ial  से  ठीक  अ  पत्न
 की

 प्रप्ती  के  30  दिन

 के  भीतर  जारी  करने  होते  हैं  ।

 alae  आवेदन  पन्नों  को  निपटाने के  लिए  अपनायी  गई  प्रक्रिया  का  निरन्तर  पुनर्विलोकन

 किया  जाता  है  तथा  लाइसेन्स  जारी  करने  में  लगने  वाले  समय  को  कम  करने  के  लिए  विभिन्‍न  कदम  उठाये

 Cases  of  Making  Fake  Currency
 Detected

 im  1974

 5298.
 Shri  Dhan  Shah  Pradhan  ;  Wil!  the  Minister  of  Fimance  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  cases  of  making  fake  currency  notes  and  Coins  detected  in  1974
 क

 especially  during  the  last  six  months  and

 (b)  the  new  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  to  check  it  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Pranab  Kumar  Mukh-

 erjee)  :  (a)  the  information  is  being  collected  and  will  be  laid  oni  the  table  of  the  House

 as  soon  aS  becomes  available.

 (b)  The  Law  of  the  land  provides  for  deterrent  punishment  for  ‘offences  relating  to

 countericiting  of  currency  and  bank  notes.  The  State  Police  authorities  keep a  constant

 vigil  in  this  regard  and  organise  raids  on  information  about  counterfeiting  being  done  by

 any  p2rson-  The  Central  Bir2au  of  Iavestigation  also  keeps  the  problem  éf  counterfeiting

 of  currency  under  Continuous  study  by  keeping  records  of  different  techniques  adopted
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 and  by  reviewing  periodically  the  appearance  of  counterfeit  Indian  currency,  A  ‘cell’  has

 also  been  created  in  their  Economic  Offences  Wing  to  undertake  investigations  of  serious

 offences  of  counterfeit  currency  and  coordinate  the  investigations  in  the  States.

 As  regard  counterfeit  coins  action  as  contemplated  in  Section  20  of  the  Indian  Coinage

 Act,  1906  (3  of  1906)  is  being  taken  by  all  the  branches  of  the  Reserve  Bank  of  India

 and  its  Agen¢ies.  However,  in  cases  where  the  amount  of  counterfeit  coins
 detected  in  a

 tender  is  unusually  high,  such  cases  are  immediately  reported  by  the  Reserve  Bank  of  India

 to  the  police.

 Development  of
 Handloom  Industry  in  Madhya  Pradesh

 5299.  Shri  G.-C.  Dixit  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  provision%made  in  the  Fifth  Plan  for  the  development  of  handloom  Industry
 in  Madhya  Pradesh  ;  and

 (b)  the  items  and  heads  under  which  the  provision  has  been  made  for  the  purpose  ्र

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap
 Singh)  :  (a)  (b)  Tentative  outlay  for  the  development  of  the  handloom  industry  under,
 the  Draft  Fifth  Plan  of  the  Madhya  Pradesh  State  is  Rs.1  crore.  This  tentative  outlay  is

 subject  to  revision  when  the  Fifth  Five  Year  Plan  is  finalised.  The  development  programme
 zavisaged  under  the  State’s  Draft  Fifth  Plan  for  the  handloom  industry  consists  of  scheme
 for  rebate  on  sale  of  handloom  cloth,  share  capital  participation  in  existing  and  new  Co-

 operative  spinning  mills,  loans  for  margin  money  to  Apex  weavers  Co-operative  society
 :2organisation  of  weaker  co-operatives,  subsidy  on  interest  on  loans  to  weavers  Co-operative
 uader  the  Reserve  Bank  of  India’s  scheme  of  finance,  State  participation  in  the  share  capital
 of  weavers  co-operatives,  etc,

 बुनकरों  को  प्रोत्साहन

 5300.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  :  नया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंग  कि

 क्या  देश
 में  बुनकरों  को  प्रोत्साहन  देने  सम्बन्धी  कोई  aaa  है  जिससे  ये  बुनकर  बुनाई

 के  अपने  पुराने  व्यवसाय  को  अपना  कर  अपनी  आजीविका  अर्जित  कर  सकें  ;  और

 यदि  तो  इन  बुनकरों  को  भाग  की  नियमित  सप्लाई  करने  के  लिए  कोई  व्यवस्था  की

 गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उप  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  हथकरघा  उद्योग

 का  विकास  राज्य  तथा  केन्द्र  सरकारों  दोनों  के  द्वारा  राज्य  तथा  केन्द्रीय  योजनाओं  के  माध्यम  से
 किया  जा  रहा  जब  कि  बुनकरों  के  दिन  प्रति  दिन  के  विकास  एवं  कल्याण  की  देखभाल  राज्य  सरकारों

 द्वारा  की  जाती  केन्द्रीय  सरकार  उद्योग  के  विकास  के  लिए  राज्यों  को  ब्लाक  ऋणों  तथा  अनुदानों  के  रूप
 में  वित्तीय  सहायता  देने  के  अलावा  अखिल  भारतीय  अधार  पर  उद्योग  की  तकनीकी  सहायत  के  लिए
 अवस्थापना  प्रदान  करती  है  ।  केन्द्रीय

 तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  अपनाई  गई  विभिन्‍न  योजनाएं  हथकरघा

 बुनकरों की की  बेहतरी  के  लिए  है  तथा  उन्हें  बुनाई के  अपने  परम्परागत  पेशे  के  माध्यम  से  अपनी  रोजी
 कमाने  में  समर्थ  बनाने  के  लिए है  ।  अन्य  बातो ंके  साथ-साथ  इन  योजनाओं  में  ये  शामिल हैं  |

 राज्य  सहकारी  बैंकों  के  माध्यम से  रिजर्व  बैंक अ आफ
 इण्डिया  से  रियायती

 .
 दर  पर  काय

 कारी  पूंजी  ऋण  प्रदान

 (a)  सहकारी  क्षेत्र
 क ेबाहर  के  हथकरघा  बुनकरों  को  ऋण  प्रदान  करने  के  लिए  राज्यों में  हाथ करघा

 वित्त  निगम  स्थापित

 हथकरघा  कपड़े  तथा  51  नये  फ्रेन्च  (  60  ब्रिटिश  के  नीचे  के
 का उन् टों की  प्लेन  रील  के  हंक  यान  पर  उत्पादन  शुल्क  की  छूट
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 उत्पादन  के  कतिपय  क्षेत्रों  का  केवल  हथकरघा  क्षेत्र
 क  लए  और

 सहकारिता  के  अंतगर्त  आने  वाले
 बुनकरों

 को  रियायती  दरों पर  बुनकर  सेवा  केन्द्रों  द्वारा

 उत्पादित  कागज  के  डिजाइनों  तथा  बुने  हुए  नमूनों  की  सप्लाई  ।

 2.  याने की  सप्लाई  सामान्य 5 व्यापार  चैनलों
 के

 माध्यम  से  की
 जा  रही  यद्यपि  इण्डियन  काटन

 बम्बई  की  एक  स्वैच्छिक
 रोज

 न  है  जिसके  अंतगर्त  बुनकरों  को  यान  की  सप्लाई  28

 1974  को  प्रचलित  कीमतों  qe  क  जारही  सूती  यान की  कीमतों  और  अधिक  गिर  गई  हैं  और  इस

 समय  सुती  art  की  उपलब्धि  तथा  कीमत के  सम्बन्ध  में  कोई  कठिनाई  नहीं  है  ।

 इंजीनियरी  के  निर्वात  को  बढ़ाना

 5301.  श्यो  श्नारखंड  राय

 श्री  डी०  क्‌०  पंडा

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  किसी  सरकारी  समिति  इञ्जीनियरी
 वस्तुओं  की

 निर्यात  को  बढ़ाने की  नीति  बताते

 हुए  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  है  ;

 तो  तत्सम्बन्धी  पद्य  बातें क्या  हं  ;  और

 क्या  सरकार ने  सभी  निष्कर्ष  स्वीकार  कर  लिए हैँ
 ?

 वाणिज्य
 मंत्रालय

 में  उप  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  तथा  श्री
 एम०

 are

 की  अध्यक्षता  में  इस  वर्ष  जनवरी  में  स्थापित  इंजीनियरी  निर्यातों  संम्बन्धी  समिति  ने  हाल  ही  में  अपना

 प्रतिवेदन
 प्रस्तुत  किया

 है
 ।  इंजीनियरी  निर्यातों  सम्बन्धी  समिति  के  निष्कर्षों  car  सिफारिशों  की  कुछ

 मुख्य  बातें  निम्नलिखित  है  —

 इंजीनियरी  माल  के  सम्बन्ध  में  1978-79  के  लिए  लगभग  600  करोड़  रु०  का  लक्ष्य

 व्यावहारिक
 जाना  चाहिए  ।

 निर्यात  उ  त्यागी  और

 oa  i
 वुद्धि

 करने
 के  उद्देश्य  से  हमार  साधनों  की  भारी  लागत  पर

 स्थापित  उत्पादन  तन्त्र  को
 प

 नियंत्रणों  और  बाधाओं  से  मुक्त  किया  जाना  चल  हिए  |

 विभिन्न  निर्यात  लाभों की  मारी  के  हि लिए  प्रक्रियाओं  को  सरल  बनाया  जाना  चाहिए

 निर्यात

 के  सम्बन्ध में  पर्याप्त  ऋण  वस् या  की  जानी  चाहिए  ।

 प्र
 निवेदन  में  दिए  गए  विभिन्न  निष्कर्षों  और  सिफारिशों  पर  विचार  किया  जा  रहा

 है

 प्राकृतिक  रबड़  क  सत्यों  मं  गिरावट

 5302.  श्री  सी०  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  उत्पादकों  को  प्राकृतिक  रबड़  के  मुल्यों  में  गिरावट  आने  की  आशंका  है  कयों  कि  वर्ष  के

 अन्त  में  पांच  महीन  के  लिए  प्राकृतिक  रबड़  का
 en  धिक

 स्टाक  होगा  ;  और

 यदि
 तो  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किये गय  है  या  किये  जा

 रहे  हैं
 कि  लघु

 उत्पादकों  को  लाभकर  मूल्य  मिलें  ?
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 1974
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  waist  विश्वनाथ  प्रताप  ः  तथा  ह  बताया  जाता  है
 कि  उपज कर्ताओं  को  यह  आशंका  है  कि  इस  वर्ष  के  दौरान  प्रकृतिक  रबड  प्राप्यता  में

 वृद्धि  हो  जाने  से

 उसकी  कीमतों  में  गिरावट  आ  सकती  है  ।

 प्राकृतिक  रबड़  की  विद्यमान  बाजार  कीमत  लगभग  700  रु०  प्रति  क्विन्टल  है  जो  ग्रेड  1  के  सम्बन्ध

 में  520  रु०  प्रति  क्विन्टल  की  न्यूनतम  अधिसूचित  कीमत  के  स्तर  से  कहीं  अधिक  है  ।  फिर  सरकार

 स्थिति  की  निगरानी  कर  रही  है  ।

 शाहजहांपुर  में  छापे

 5303.  श्री  सरजू  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1974  में  उत्पादन-शुल्क  निरीक्षक  ने  विभिन्‍न  स्थानों  पर  छापे  सारे  थे

 और  शाहजहांपुर  में  हरनामदास  नामक  ठेकेदार  और  उसके  साझे  दारों  से  तस्करी  का

 जब्त
 किया

 था  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  ;

 (7)
 इस  मामले  में  अगे  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ;

 क्या  शाहजहांपुर  के  अनेक  तस्करों  को  वर्ष  1973-74  में  तस्करी  की  गतिविधियों  के  लिए

 गिरफ्तार  गया  था  और

 (=).  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणब
 कुमार  मुखर्जी  )  :  \  )  से  (=)  अपेक्षित  सुचना  इकट्ठी

 की  जा  रही  है  और  सदन  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 Raids  by  Collectors  of  Customs  and  Excise  in  Madhya  Pradesh

 5304.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai
 to  state

 :  Will  the
 Minister

 of  Fimance  be  pleased

 (a)  the  number  of  raids  conducted  during  #@71-72,  1972-73  and  upto  October  1974
 in  various  towns  of  Vidharba  and  Madhya  Prac

 छल  falling  under  the  jurisdicticn  cf  the

 Collectors  of  Customs  and  Excise,  separately

 (b)  the  value  and  the  quantity  of  gold  biscuits,  lumps  (bricks)  and’ornaments  including
 silver  ornaments  seized  in  these  raids  ;  and

 (c)  the  names  of  the  firms  and  the  residences  of  individuals  raided  and  their  prime
 business  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Fianance  (Shri  Pranab  Ktnzr  Mu-
 Kkherjee)  :  (a)  to  (c)  The  requisite  information  is  being  collected  and  will  be  laid
 on  the  table  of  the  House.

 मध्य  प्रदेश  a  विमान  सेवायें

 कि
 330.0

 5.  थी सातंण्ड  क्या  पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 मध्य  प्रदेश  के  उन  नगरों  के  नाम  क्या  है  जहां  राज्य  सरकार  द्वारा  विमान  सेवाओं  की  मांग
 की  गई  है  ;  और
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 a  अपन

 उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 qqaq  और  नागर  विमानन  मंत्री  (att  राज
 :  रायपुर  लिये  विमानसेवा  ru

 प्रारम्भ  करने  के  अलावा  जबलपुर  कान्हा  नैशनल  पाके  ।

 विमानन  इन्धन  की  कीमतों  में  अत्याधिक  वुद्धि  तथा  इण्डियन  लाइन्स  के  अपन  विमान

 में  से  वाई काउन्ट  एवं  डकोटा  विमानों  को  हटा  देने  के  निर्णय  के  संदर्भ  में  अत्याधिक  अले  भवन

 होने  के
 कारण  इण्डियन  एयर  लाइन्स  ने  16  स्टेशनों  के

 लिए
 विमान  सेवाएं  बन्द  कर  दी  थी  रायपुर

 उनमें
 से  एक  निकट  भविष्य

 में  इन  स्थानों
 के  लिए  वि भान सेवाएं  पुनः  प्रारम्भ  करने  की

 कोई
 सम्भावना

 नहीं है  ।

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना वधि के  दौरान  कारपोरेशन  द्वारा  अपने
 ग-जास

 में  संभावित  समावेश

 के
 लिये  जिन  20  नगरों  की

 सूची  बताई  गई
 है

 उसमें
 जबलपुर

 तथा  कान्हा  नेशनल  पाक  भी  सम्मिलित

 ह  ।  विमानन  ईन्धन  को  कीमत  में  अत्यधिक  वृद्धि  होंने  के
 परिणामस्वरूप

 परिचालनों  की  लागत  में  हुई

 वृद्धि के  कारण  कारपोरेशन  पांचवीं  योजना वधि  के  दौरान  अपने  मागं तन्त्र  में  सम्भवतः  सम्मिलित  किए

 जाने  वाले  नगरों
 की  सूची  का

 पुनरवलोकन
 कर  रही  है  ।  अभी से  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  उन  सें  से  कितने

 नगर  हंब्राई  नक्शे  पर  लाए  जां  सकेंगे  |

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  दारा  तकनीकी  सेवग  के  अधिकारियों  की  भर्ती

 5306.  श्री  एस०  ए०  मुरुगनन्तम  कया  fact  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  उन  राष्ट्रीय

 कृत  बैंकों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  कृषि  मं  प्राथमिकता  वाले
 क्षेत्र  लघु  उद्योग  और

 अन्य
 स्वा नियोजित  व्यक्तियों  के  ऋण  सम्बन्धी  मामलों  oe  विचार  करने  के  लिए  तकनीकी  संवर्ग

 अधिकारियों  को  भर्ती  कर  है  तथा  उनके  लिए  क्या  वेतनमान  निर्धारित  किए  गए  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  उपमंत्री
 सुशीला  रोहतगी )  :

 प्राथमिकता  वाले
 के  ऋण

 संबंधी

 ऑव  दन-पत्रों  पर
 कारवाई

 करने
 सहायता

 देने  के  लिए  सभी  14  राष्ट्रीयकरण  बलों
 में  तकनीकी

 अघिकारी  मौजूद  gt.
 कूछ

 बैंकों
 में

 य  अधिकारी  सीधे ही  तकनिकी
 अधिकारीयों

 के  रुप  में  भरती  किए

 गए  जब  किਂ  अन्य  बैंकों ने  अपने  यहां  अधिकारियों  के  सामान्य  संवर्ग  में  ही  इन  अधिकारियों  की

 भरती  की  कुछ  बैंकों ने  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  से  प्रतिनियुक्ति  के  आधारित  भी

 तकनीकी  खासकर  कृषि-अधिका  की
 नियुक्ति

 की  है  ।  वतन मानो  सम्बन्धी  ब्यौरा

 एकत्र  किया  जा  रहा  जो  सभा  पटल  पर  रखा  दिया  जायेगा  ।

 गोलची  प्रॉपर्टीज  लिमिटेड

 5307.  शी  भागीरथ  भंवर  :  क्या  faa  मंत्री  गोलची  प्रापर्टीज  लिमिटेड  के  बारे  में  22  नवम्बर
 ह  me:

 1974  के  अतारांकित प्र  शन  संख्या  1709  केਂ  प्त  र  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उच्च  न्यायालय
 कक, चनक कन था

 क्या  उक्त  योजना  राजस्थान  के  सामने  स्वीकृति  के  लिये  पेश  कर  दो  गई

 है  और  यदि  at,  तो  कब  तथा  कया  यह  अब  तक
 स्वा  कृत

 हो  चुकी है

 क्या  सरकार  ने  कम्पनी  के  भूत  पूर्व  निदेशकों  को  निधियों  की
 अनुपूर्ति  के

 लिये  पर्याप्त  राशि

 देने  को  कहा  हैं
 और  यदि  तो  कुल  कितनी  राशि  की  मांग  की  गई  है  और  उसे  पेश  करने  अविलम्ब  के

 क्या  कारण  और

 यदि  ag  राशि  भूतपूर्व  निद  शकों से  प्राप्त  नहीं  हो  रही  तो  कया  इस  राशि  को  वसूल  करने

 के  लिय  सरकार  का  विचार  उन  सम्पत्तियों
 को  बेच  देने  का  ह ै?
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 (Saka)

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी )  4  1974  को
 जोधपुर

 स्थित  राजस्थान  उच्च  न्यायालय  के  समक्ष  उनकी  स्वीकृति  के  लिये  योजना
 प्रस्तुत

 की  गई  थी  ।  मामले

 पर  उच्च न्यायालय  ने  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 यह  योजना  उच्च  न्यायालय  द्वारा  स्वी  स्वत  होत  कम्पनी  के
 भूतपूर्व

 i
 निदेशकों  को  सरकारी

 परिसमापक  के  पास  जमा  निधि  में  लगभग  60  लाख  रु०  की  पूर्ति  करनी  होगी  ।  चूंकि  उच्च  न्यायालय

 द्वारा  इस
 योजना  को  अभी  तक  स्वीकृत  नहीं  किया  ग्या  है  इसलिए  रकम  की  अदायगी मैं  भूतपूर्व  निदेशकों

 की  और  से  किसी  प्रकार  देरी  का  प्रश्न  नहीं  उठता है  ।

 (™)
 यदि  उपयुक्त  रकम  भूतपूर्व  निदेशकों

 दारा
 अदा  नहों  की  जाती  है  योजना  असफल  हो

 जायगी
 और  उस  हालत  में  कम्पनी  परिसमापन में  हो  रहेगीं  और  सम्पत्तियां  परिसमापक  में  ही  निहित

 रहेंगी  ।

 न्य  संग्राम  कोयला  खान  द्वारा  पंजी  लिया  जाना

 5308.  थ्रो
 सत्येन्द्र  नारायण  सिर  क्या  वित्त  मंत्री  कोयला  उद्योग के  लिये  अन्तर्राष्ट्रीय  पुनर्निर्माण

 और  विकास  बैक  तथा  कोयला  उद्योग  में औरपूजी  लगाने  के  बारे में  29  1973  के

 प्रशन  संख्या  2749  और  21  1973  के
 अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  5735  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  :

 क्या  न्यू  कोयला  खान  के  मालिकों  ने
 पूंजी

 के  रूप  में  बोनस  शेयर  या  शनਂ

 पूजी  के  अलावा  अन्य  तरीको ंसे  जनता  से  62.  50  लाख  रुपये  एकत्र  किय  ;

 31  1971  और  31  मान  1973  को  कम्पनी  के  स्वामित्व  वाली  अन्य  खानें  कौन-कौन
 इसकी  कूल  अंभीदत्तप  जी  कया  थी  और  tae  होल्डरों  के  कितने  थें  ;  और

 अन्तर्राष्ट्रीय  पुनर्निर्माण  और  विकास  बैंक के  ऋण के  बाद  उन्हों ने
 कितन  बोनस  शयर

 पंजी  जारी  की

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री प्रणब  कुमार  मुखर्जी
 )  :

 हां
 ।  सिलेक्टिड  संग्राम  कैलरीज

 लिमिटेड  ने  नाम  बदल  कर  अब  शेघिया  माइ  एण्ड  मेन्युफक्चा रिंग  कारपोरेशन  लिमिटेड

 कर  दिया
 गया

 और  जो  न्यू  सतग्राम  कोलरी के  मालिक
 196  1- -70 के  दौरान  बोनस  शेयरों  या

 विलीनीकरण से  भिन्न  eats  64.35  लाख  रुपये  की  पूंजी  जुटायी  थी  ॥

 ae
 )  सुचना  इकट्ठी  नित्य  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 1961-70  में  5  लाख  रुपये  के  मूल्य  के  बोनस  जारी  किये  गए  ये  ।

 भारत  को  सप्लाई  किय  गय  उर्वरक  क  सत्यों  म

 5309.  श्री  नई  क्य  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  HN  करेंग  कि

 (a)
 क्यां

 पूर्वी  यूरोपीय  देश  भारत  कीं
 सप्लाई  किये  जा  रह  उर्वरकों  के  मूल्य  में  वृद्धि  करने  पर

 जोर द

 (a  )
 यदि  तो  उनके  द्वारा  मांग  जाने.वाले  मूल्य  में  पुनः  वृद्धि  का  ब्यौरा  कया हैं

 और  सप्लाई
 करने  वाले  अन्य

 देशों  के  मूल्यों की  तुलना में  यह  मूल्य  कम  ह  या  अधिक हैं  ;  और

 इन देशों  से  किस  सीमा तक  उर्वरक  आयात  किये  जाएंग े?
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 पीय  केश  संविदा
 वाणिज्य

 मंत्रालय में  उपमंत्री  विश्वनाथ
 प्रताप  सिह  एक  पूर्वे यूरो

 at  शर्तों  के के  अनुसार  उनको  की  कीमत में  वृद्धि  करने  के  लिए  कहा  था |

 बातचीत  के  बाद  कीमत  में  ग्यारह  प्रतिशत  तक  वृद्धि  करने  पर  सहमति  हो  गई  और  यह  बढ़ी

 हुई
 कीमत  अन्य  सप्लाई  कर्ता  देशों  में  इन  उर्वरकों  की  प्रचलित  कीमतों  की  तुलना  में  अनुकूल  ठहरती

 a

 (7)  ष  में  2.  15  लख  टन

 गोआ  जान  वाल  पाठक

 5310.  श्री  पुरुषोत्तम
 कਂ  को  उधर
 रेव  वर्क  गे  :  क्या  पयंदटत  और  तगर  विमानन  मंत्री  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 बल्क
 क  गत  दो  वर्षों  में  कुल  कितने  पेंट  गोआ  गय  थे  ;  और

 .  दन  पर्यटकों  द्वारा  देखे  गये  स्थानों  का ब्यौरा  क्या  है
 ?

 पर्यटन
 और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुर  पाल  सिह  :  पेंशन  विभाग

 आने  वाले  पर्यटकों  का  रिकार्ड  अखिल  भारत
 आधार

 पर  रखता  राज्यवार
 आधार

 पर  नहीं  ।

 अन्तर्देशीय  पर्यटकों  के  यातायात  से  सम्बन्धित  आंकड़े  पये टन  विभाग  द्वारा  नहीं  रखे  जात े:

 पिछल  दी  वर्षों  के  दौरान  आने  वाले  अन्तर्राष्टोय  पाठको  की  संख्या  इस  प्रकार

 ag  आने  वाले  अन्तर्राष्ट्रीय  पाठक

 1972  क  342,950

 1973  409,895 or

 1972-73  में  किए  गए  एक  सर्वेक्षण के  अनसार  कुल  अन्तर्राष्ट्रीय  प्योटोन के  4.  79  प्रतिशत

 ने  सर्वेक्षण की  अवधि  में  गोआ  की  यात्रा की  ।

 गोवा  की  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गयी  सुचना  के  उन  पर्यटकों  तथा  विदशी
 )

 डी  संख्या  जिन्हों ने  गोवा  की  यात्रा  की  1972  के  दौरान  99,624  थी  तथा  1973  में  यह  संख्या

 126,244  थी  |

 पर्यटकों  के
 लिए  लोकप्रिय  स्थान ये  हैँ  :

 वेगास  तथा  मीरामार

 पुराने  गोवा  में  विभिन्‍न  मंदिर  तथा  गिरजाघर  और  मायने  लेक  ।

 नारियल  जटा  और  नारियल  जटा  के  सा सात  का  निर्यात

 5311.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  नारियल  और  जटा  नारियल  जटा
 के

 सामान
 के

 निर्यात  में  कॉफी  वृद्धि  हुईं  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य
 क्या  हैं

 और  भारतीय
 उत्पादन  किस

 हद  तक  नारियल

 faye a  गह तथा  नारियल  जटा  के  सामान  की  बढ़ती  हुई  मांग  पूरा  करने  कीਂ  fer
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 किन-किन  देशो  की  साग  में  वृद्धि  दा
 -f . =

 रही  है  और  उनसे  कितनी  वार्षिक  fads  मुद्रा  अजित

 होने  की  आशा है  ;  अर

 नारियल  जटा  और
 नारियल  जटा  के  सामान  को  उ  उत्पादन  तथा  निर्यात  करने  वालों  की  सहायता

 तु  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है
 ?

 जी  नहीं वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag) :
 1974 और  गत  वर्ष  उसी  अवधि  के  दौरा नਂ  क्र  उत्पादों के  नि  fa  निम्नलिखित  हुए  थें  :

 माता मे०  दन  में  मलय  लख  रु०  में

 1974  23361  0  953.80

 ही 1973  23496  778.40
 i

 ——

 विनियम  Ta  जा  सकत १५  |  |
 |  | (@)  मांगम  वृद्धि  को  पूर्ति  भारतीय  ak  ओं  ढारा  क

 यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  के  सोवियत  संघ  और  संयुक्त  राज्य  अमरीका
 a

 मार्ग  में

 मामलों  विधि  हई  चाल  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कार  के  निर्यात  से  15  करोड़ रु०  की  कल  विदेशी  मुद्रा
 आय  होने  की  आशा  है  ।

 यूरोजोन  आधि क  के
 द्वारा

 केयर
 उ

 त्यांदों  पर  लगाय  गये  efem  अवरोधों

 में  कमी  करने  के  लिए  उनके  साथ  वार्ताएं  की  जा  रहो हे  केरल  राज्य  सरकार से  अनुरोध  fam
 गया  है

 किवह  केरल  में  उपलब्ध  समस्त  छीलन
 को  प्राप्त  करने  और  उसके  समुचित  वितरण  ,  का  प्रबन्ध  कर  और

 छीलन  के  जमाखोरों  के  खिलाफ  कड़े  उपाय  करें  ताकि  fafrataratt  को  कच्चा  माल  आसानी  से

 उपलब्ध  हो  सके  ।

 विदेशों  कम्पनियों  में  कार्य  कर  रहे  व्यक्तियों  थि  रा  बाहर  भेजीं  गई  धनराशि

 5312.  श्री  चन्द्र दा खर  कया  faa  मंत्री  aa  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1972,  1973  और
 1974

 के
 वर्षों  में

 1
 जनवरी

 को  भारत
 में  प्राइवेट (=)

 क्षेत्र  की  कम्पनियों  में  5,000  रुपये  प्रति  माह  और  इससे  अधिक  के  वेतन  पर  कार्य  कर  रहे  व्यक्तियों

 और भारतीयों  तथा  विदेशियों  दोनों  की  अलग-अलग  संख्या  कया  है

 गत  तीन  वित्तीय  वर्षों  में  इन  व्यक्तियों  द्वारा  कितनी  धनराशि  विदेशों  में

 दर्ज  गई  ?

 वित्त
 मंत्री  ato  :

 विदेशी  नियन्त्रण
 वाली

 कम्पनियों  भारतीय  कम्पनियों

 में  5,000  रुपये  तथा  इससे  अधिक
 मासिक

 se  पर  काम  HA  ताले  विदेशियों  और  नियन्त्रण

 वाली  कम्पनियों में  काम
 करने

 व वालें  इसी  श्रेणो  के  भारतीयों  के  बार में  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 ह
 ी (तो

 कम्पनियों  में  काम  कर  रहे  भारतीय
 नागरिकों

 की  संख्या  के  बारे  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं है

 इस  श्रेणी  के  विदेशियों  द्वारा
 विदेशों

 में  भेजी  गई  कुल  रकम  का  हिसाब  लगना  सम्भव

 नहीं  है  क्योंकि  विदेशियों  द्वारा  बाहर  भेजी  जाने  वाली  रकमों  का  वर्गीकरण  उनके  व्यवसाय  तथा  उनकी
 आय  के  आधार  पर  नहों किया  ।
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 विवरण

 4UQ
 ty

 ससे  अधिक  मासिक भारत  में  गर  सरकारी  निगमित  aa  की  कम्पनियों  स  5000  रु०  त

 वेतन  पान  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  का  विवरण

 एएस  णणएएयशायवययथाथणा

 पहलों  जनवरी  पहले  1973 _  पहली  1974

 1972  को  को  क

 भारतीय  विदशी
 भारतीय A |

 14Q  2 faaor  भार  ताय  विदशी
 +

 Oc
 t

 5000  रु०  तथा
 इससे

 967  £99  1045  674  उपलब्ध  उपलब्ध  नहीं

 मासिक

 वे
 वतन

 पाने  वाले  शक्तियों

 क  सख्या

 भारतीय  रुई  निगम  के  कुछ  अधिकारियों  द्वारा  शक्ति  धन  का  दुरुपयोग

 5313.  श्री  व्यालार  रवि :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  को  भारतीय  रई  निगम  के  कुछ  अधिकारियों  द्वारा  शक्ति  की
 दुरूपयोग  तथा

 धन  का  दुर्नीतियों  किये  जाने  के  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  मिला  है  और

 यदि  ही  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  उसको  विश्वनाथ  प्रताप  तथा  (a)  जानकारी  एकत्र

 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 कापर  क्लब  बायर  का  आयात

 5314.  श्री  एम०  आर०  लक्ष्मीनारायण  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  बल्बों  के  उत्पादन  में  काम  आने  वाले  तय प्रदेश  या  कापर  क्लेश  वायर  का  आयात

 होता है

 (a)  यदि  तो  कितनी  मात्रा में  और  किस  देश  से  आयात  किया  जाता  है  ;  और

 उसकी  उतर  ने  पर  लागत  क्या  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप मंत्रो
 विश्वनाथ

 प्रताप  fag) : :  ड्यूटी  या  कापर  क्लब  वायर  के

 आयात  की  अनुमति  तकनीकी  विकास  के  महानिदेश लय
 के  परामर्श  से  दी  जाती  है  ।

 (a)
 तथा  इस  मद  के  यदि  कोई  वास्तविक  आयात  है  तो  उनका  ब्यौरा

 उपलब्ध  नहीं  है

 कयोंकि  रिवाइज  इण्डियन  ट्रेड
 क्लासिफिकेशनਂ  जिसके  आधार  पर  fata व्यापार  आंकड़े  रखे  जाते

 इस  मद  को  अलग  से  वर्गीकृत  नहीं  किया  गया  है  |

 ह

 इसका  सम्बन्ध  केवल  विदेशी  नियंत्रण  वाली
 कम्पनियां

 में  काय॑  कर  रहे  भारतीयों  की  संख्या

 भारतीय  कम्पनियो ंमें  कार्य  कर  रहे  भारतीयो ंके  सम्बन्ध  में  जानकारी  उपलब्ध  नहों

 इनमें  थोड़ी  अवधि  के  लिए  काम  करने  ara  गेर-भारतीय  तकनीकी  शामिल  हैं  ।
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 राष्ट्रीयकृत  कपड़ा  मिलों  हारा  कपड़  क  मूल्य  में  भारी  कमी

 5315.  श्री  स्वरण
 tag  सोनी  क्या

 वाणिज्य  मंत्री  ae  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीयकृत  कपड़ा  मिलों  नने  कपड़े के  मूल्य  में  35  प्रतिशत  कमी  कर दी  है  जो  गेर

 सरकारी  क्षेत्र  की  किसी  भी  मिल ने  नहीं  की  है  ;

 कया  सरकार  गर  सरकारी  क्षेत्र  की  कपड़ा  मिलो से  भी  कपड़े के  मूल्य  में  इतनी  ही  कमी  करने

 के  लिए कहेगी  ;  और

 (7)  यदि
 तो  क्या  लोकहित  में  सरकार  इन  गर  सरकारी  क्षेत्र

 की
 कपड़ा  मिलों

 क
 अपन

 अधिकार  में  लेने  पर  विचार  करेंगे  ?

 q वे  सरकारी वाणिज्य
 मंत्रालय

 में
 उपमंत्री  विश्वनाथ

 प्रताप
 :

 मिलों  चाह

 क्षेत्र  में  है अथवा  गेर  सरकारी  क्षेत्र  में  कपड़े
 कीमतों  में  की  गई  अलग-अलग  किस्म  और

 अलग  मिल्‌
 के  सम्बन्ध  में

 भीनी-शिकन
 अतः

 रहे  कहना  सम्भव  नही ंहै  क्या  सरकारी  क्षेत्र  में  स्थित

 मिलों  में  गेर  सरकारी  क्षेत्र  में  स्थित  मिलों  की  अपेक्षा  कामता  में  अधिक  कमी  की  है  |

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 यूनिवसंल  स्टील  एंड  अलाव  लिमिटेड  द्वारा  राष्ट्रीयकृत  बको  से  श्रान्त  जमाराशि/जमानत  रहित
 झ  राशि

 5316.  श्री  दीनन  भट्टाचार्य :  कया  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई.दिल्‍लीਂ
 स्थित  यूनिवर्सल  स्टील  ए०ड  अलाव  लिमिटेड  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 बैकों  से  कितनी  रुपये  की  जमा  राशियां  अथवा  जमानत  रहित  ऋण  प्राप्त  किये  गये  ;

 भारत  के  औद्योगिक  वित्त  निगम  तथा  बैंको  ढारा  जमानत  पर  कितनी  राशि  के  ऋण  दिय

 गय  ्

 इस  कम्पनी  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कर-राशि  को  छोड़कर  कितनी  राशि  का  लाभ  अथवा

 हानि  हुई ;
 और

 इस  कम्पनी  के  निदेशक  मण्डल  के  सदस्यों  के  नामों  सम्बन्धी  विवरण  कया  है
 ?

 वित्तमंत्री  alo  सुब्रहमण्यम )  और  बैंको  में  प्रचलित  प्रथाओं  और  रीति-रिवाजों

 के  अनुसार  तथा  बैंकिंग  कम्पनिज  का  और  अन्तरण  अधिनियम  1970  के

 उपबन्धों  के  अनुरुप  राष्ट्रौपक्त  ब  कों  के  किसी  खानदान  च  सम्बन्धित  सूचना  प्रकट  नहीं  की  जा  सकती  ।

 भारतीय  औद्योगिक
 वित्त  निगम  ने  26  1971  को  wat  यूनिवर्सल  स्टील  और  अलाएज

 लि० की  50  लाख  रुपये  एक  ऋण  मंजूर  किया
 था  जे  उसे  पूर्ण  रूप

 से
 दे  दिया  गया  है  ।

 कम्पनी  की  वार्षिक  रिपोर्टों  के  अनू  गत  तीन  वर्गों  के  दौरान  कम्पनी  के  लाभ  तथा  हानि
 के  आंकड़े  नीचे  प्रस्तुत  है

 रुपये  में  )

 30  भारत  को  समात  होने  वाला  तप  लाभ  नि
 —————$—$—

 1972  0.05

 द  क  4.  58

 1974  1.89

 ऊपर
 दिए

 लाभ  के  लिए  व्यवस्था  करने  के  के  आंकड़े  _1973  और
 1974  (30  अप्रेल  को  समाप्त )  वर्षो

 के
 दौरान  मुख्य  हास  के  लिए  क्रमशः

 4.  55  लाख  रुपयें तथा  99
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 लाख  रुपये  की  व्यवस्था  करने  के  बाद  के  आंकड़े  के  द्योतक  es  at  1974  के  वास्ते  करों  और  विकास

 छूट  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गयो  है  योंकि  कम्पनी  की  वधिक  रिपोर्टे  के  अनुसार  आय  कर  अधिनियम

 के  अधीन  fart  कोई  आय  ही  नहीं  थी  ।

 (a)  30  अप्रैल  1974  को  कम्पनी  के  निदेशक  मण्डल  का  गठन fi  निम्न  प्रकार  था

 श्री  रौनक  सिह  अध्यक्ष

 श्री  ज०  बी
 ०

 बादाचाजी  निदेशक

 श्री  एच०  एस०  मेहता  सदैव

 श्री  वो०  वी०  देसाई  चि  aaa

 श्री  एस०  पो ०  बनर्जी  सदैव

 सदैव श्री  एच०  आयु  गुप्ता

 सदैव श्री  एस०  चक्रवर्ती

 i  एस०  स सी०  अग्रवाल  सदैव

 श्री  एस०  एस०  कंवर  बन्ध  निदेशक

 विदेशों  से स  अखबारों  कागज  का  आयात

 5317.  श्री  आर०  वी०  स्वामीनाथन  :  कया  वाणिज्य
 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगी  कि

 कया  सरकार  ने  विदेशों  में  अब बारी  कागज  के  आयात  के  लिए  1974  में  कूछ  सौदों

 को  अन्तिम  रुप  दिया  है  ;

 क्या  बंगलादेश  तथा  कनाडा  के  साथ  किन्हीं  समझोता  पर  हस्ताक्षर  किये  गय

 ह  ह  और

 यदि  तो  समझौतों  की  मुख्य  बाते  क्या  ह
 ?

 वाणिज्य
 मंत्रालय  में  उप मंत्रो  (att  विश्वनाथ  प्रताप

 :  (*) reo
 राज्य  व्यापार  निगम  लगभग

 ०  टन  अखबारी  कागज  के  आयात  के  लिए  कनाडा  की  एक  फर्म  के  साथ  1974

 में  एक  संविदा  को  अन्तिम  रूप  है  जिसकी  सप्लाई  जनवरी  से  अगस्त  1975  की  अवधि  के  दौरान

 होनी  है  ।

 तथा  (7)  राज्य
 व्यापार

 निगम  ने  इससे  कनाडा  सोवियत  संघ  तथा
 बंगलादेश  स्थित

 संभरकों  के  साथ  क्रमशः  1,  12,669 मे
 ०  95,000  Ho  टन  तथा  17,000  Ho  टन  अखबारी

 कागज  कीਂ  सप्लाई  के  लिये  संविदाओं  को  अन्तिम  रूप  दिया  जिस  पोत  जलाई  1973  से

 मई  1975  की  अवधि  के  दौरान  होना  है  ।

 आयकर  न  बाले  व्यक्तियों  के  विचाराधीन  मामल

 5318.  श्री  रामचन्द्रन  कडनाषलली  :  क्या  चित्त  adi  ve  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गेंकग्बर, च ब्य
 1974 के  अन्त  तक  पुरे देश  में  आयकर न  देने  वालें  व्यक्तियों के  विचाराधीन  कुल

 कितने  मामले  है
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 एसे  कितने  मामले  हैं  जिनमें  25,000  रुपये  और  इससे  25,000  रुपये  से  एक  लाख

 पये  ;  एक  लाख  से  पांच  लाख  रुपये  तथा  पांच  लाख  रुपये  से  अधिक  की  अन्त्र mata है  ;  और

 इन  मामलों को  Maar से  निपटाने के  लिए  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  की  संक्षिप्त

 रूपरेखा  व्या
 है

 ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार मुखर्जी  )  :
 आय-कर

 के  मामलों के  बार  में  जो  नवीनतम  सुचना  उपलब्ध  वह  केवल  31  मार्च  1974  की
 स्थिति

 के  अनुसार

 उस
 तारीख  जिन  मामलों  विभाग  के  रजिस्टरों  के  अनुसार  मांग

 वे
 मांगे  भी  fan

 हैं  जो  दय  नहीं
 हुई  हैं

 अथवा  अन्यथा  प्रवर्तनीय  नहीं  बकाया  पड़ी  उन  मामलों  की  कुल  संख्या

 21,48,096  हैं  |

 आय-कर  और  निगम-कर  के  उन  मामलों  की  संख्या  के  बार  में  जिनमें  25,000  रु०  और

 इससे  कम  की  मांग  तथा  25,000  से  एक  लाख  रु०  TH  की  मांग  ग्रस्त  सूचना  अलग-अलग  उपलब्ध

 नहीं है  ।  जो  भी  सूचना  उपलब्ध
 वहँ  नीचे  दी  गई  है  :'

 आय॑-कर  कदी  रकम  मामलों  की

 निगम  कर  सख्या

 प्रत्येक  मामले में  एक  लाख  रुपये  तंक
 |

 21,41,533

 एमटेक  मामले  में  एक  लाख  रुपये से  ऊपर  और  पांच  लीख  रुपये  4,934

 प्रत्येक  मामले में  5  लाख  रु०  से  ऊपर  1,629
 a  ee  er  el  are  ef

 T)  इस  प्रकार  के  मामलों  के  शी  घ्  निपटान  के  प्र  त्येक  मामले
 की

 स्थिति
 को

 देखते  कानून
 शामिल  हैं  ‘toe Side के  अनुसार  समुचित  उपाय  किए  जात  हैं  जिनमें  निम्नलिखित  भी

 (1)  कर  की  अदायगी  नहीं  करने  पर  आय  का  1961 की  धारा  221  के  अधीन  दण्ड
 लगानी  |

 (2)  घारा  226(3)  के  कर-निर्धारित  को  प्राप्त  रकम  की  कुर्की  करना  ।

 (3)  226(4)  के  न्यायालयों  में  जमा  रकम  कमी  |

 (4)  घारा  226(5) के  चेल  सम्पत्ति की  कुर्की और  बिक्री  करना ।

 (5)  घारा  222  के  वसूली  प्रमाण-पत्र  करना  |

 (6)  चल|/अचल  सम्पत्ति  की  कुर्की/बिक्री  करना  ।

 (7)  कर  निर्धारित को  सिविल  ज
 में  नजर  बन्दे  रखना  ।

 उपर्युक्त क्त के  इसी  निम्नलिखित  प्रशासनिक  उपाय  भी  किय  गय ह

 (1)  आय-कर  आयुक्तों
 विवाद-ग्रस्त

 मांग  के  मामलों में  stn  सहायक  A NM O aTaa4at  के  पास
 अनिर्णीत  पड़ी  का

 शीघ्र
 निपटान  सुनिश्चित  करना  होता  है  और  जिन  मामलों

 में

 राजस्व  की  बड़ी  रकमें  अन्तर्गत  हों  उनकी  अपीलों  दरखास्तो ंके  शीघ्र  निपटान  के

 लिए  आयकर  अपीलीय न्यायाधिकरण ों  के  सदस्यों  और  उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य न्यायाधीशों

 के
 साथ

 arp  स्थापित
 करना  होता  है  ।
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 aan

 \
 (2)  जिन  मामलों  में  एक  लाख  रु०  से  10  लाख  रु०  की  बकाया  ग्रस्त  उन  पर  आय-कर  आयुक्त

 ध्यान  रख  रह  हैं  ।

 (3)  10  लाख  रुपये  से  अधिक  की  मांग  वाले  प्रत्येक  मामले  में  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बो  समी  क्षा
 करता  है  और  कारगर  कार्यवाही  के  क्षेत्रीय  अधिकारियों  को  मागं दर्शक  सिद्धान्त  जारी

 करता  है  ।

 कम्पनियों  द्वारा  पूंजी  को  बढ़ाता

 5319.  श्री  पी०  बेंकटासुब्बया  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  बड़ी  संख्या  में  प्राइवेट  और  सरकारी  कम्पनियां  समाचार-पत्तों

 में  नोटिसों  के  जरिये  जनता  से  सावधिक  राशि  को  लेकर  अपनी  पूंजी  को  बढ़ा  रही  है

 वे  नियम  कौन  से  है  जिनके  अंतगर्त  इन  कम्पनियों  को  जनता  से  सर्वाघिक  जमा राशि  ऋण

 को  स्वीकार  करने  की  अनुमति  है  और  क्या  इन  नियमों  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  ;

 और

 क्या  सरकार  इन  नियमों  में  कुछ  परिवर्तन  करने  का  विचार  कर  रही  है  जिससे  सामान्य  जनता

 से  सावधिक  जमा  राशि  ऋणों  को  स्वीकार  करने  के  लिए  कम्पनियों  पर  प्रतिबन्ध  लगाये  जा  सकें  और

 यदि  तो  तत् सम्बंधी  रूपरेखा  क्या  है  ?

 faa  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :  लम्बे  ae  से  कुछ  कम्पनियों  के  लिये

 जनता  से  मियादी  जमा/ऋण  जुटाने  का  एक  परम्परागत  साधन  रह  किन्तु  हाल ही  में  सरकार
 के  ध्यान  में  यह  आया  हैं  कि  धन  की  अपनी  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  इस  साधन  पर  कम्पनियों  का

 भाग्य  अधिकाधिक  बढ़ता  जा  रहा  है  ।

 (@)  भारतीय  रिजर्व  बैंक  अधिनियम  ,  1934  के  अध्याय  111  (a)  द्वारा  भारतीय  fora  बैंक  को

 प्रदत्त  शक्तियो ंके  अन  सार  उसने  गर बेकिंग  कम्पनियों
 दारा

 जमा  की  नियम-करने  के
 लिए

 निम्नलिखित

 निदेश  जारी  किये  हैं  —

 (1)  गैर-बैंकिंग  वित्तिय  कम्पनी  बैंक  )  1966  फाइनेन्शोयल  कम्पनीज

 1966);

 (ii)  गेर-बैंकिंग  गर  वित्तीय  कम्पनी  1966  बैंकिंग  नान-फायनेन्शियल

 कम्पनीज  (fsa  बैंक  )  1966);  और

 (iii)  विविध  गैर-बैंकिंग  कम्पनी  1973  नान-बैंकिग  कम्पनीज

 1973)  |

 ये  निदेश  और  रिवेंज  बैंक  द्वारा  समय  समय  पर  उनमें  किये  गये  संशोधन  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 किये  जाते  हैं  ।  रिज  बैंक  ने  सुचित  किया  है  कि  उपर्युक्त  तीनों  निर्देशों  प्रतियां  और  1974

 में  उसके  द्वारा  जारी  की  गई  निदेशों  की  मुख्य  मुख्य  बातें  समझायी गई  की  प्रतियां

 dag  के  पुस्तकालय  में  रखने  के  लिए  संसद  के  सचिवालय को  भेज  दी  गई  है  -

 बैकिंग  आयोग  ने  गैर-बैंकिंग  कम्पनियों  के  जमाएं  स्वीकार  करने  के  कार्य-पर  नियंत्रण  की

 वर्तमान  योजना  को  फिर  से  तैयार  करन ेके  लिए  कुछ  सिफारिशें की  इन  शिफारिशों पर  विचार  करने

 के  सरकार  ने  निर्णय  किया  है  कि  अन्य  बातों  के  इस  विषयकਂ  वर्तमान  विधियों  और  उनके

 अन्तत  जारी  किय  गए  निदेशों  को  कठोर  बनाया  जाय  ।  इस  मामले  की  गहराई  से  जांच  करने  और  आगे

 की  कार्यवाही  के
 बारे

 में  विशिष्ट  सिफारिशें  करने  की  दृष्टि  से  रिजर्व  बैंक  ने  एक  अध्ययन
 दल  का

 गठन

 किया है  ।  यह  दल  इस  मामले  पर  अभी  विचार  कर  रहा  है  ।
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 स्व-नियोजन  योजना

 5320.
 श्री  प्रेम ली बाई  डी०  चव्हाण  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 a  1973-74  तथा  1974 में  अदू यतन  हाफ  मिलियन  जाब्सਂ  (5  लाख  व्यक्तियों

 की  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कितनी  स्व-नियोजन  योजनायें  मंजूर  की  ग  और प्यू  राष्ट्रीय  बैंकों  द्वारा

 कितनी  राशि  के  ऋण  दिये  गये  ;

 और (@)  उनका  बेक  वार  ब्यौरा  क्या  है

 af  1973-74 में  प्रति  शाखा  कम से  कम
 10

 स्व-नियोजन  योजना  तथा  1974-75

 में  25  स्व-नियोज॑न  निजता  का  बैंकों  के  विशेष  कार्य  देने  सम्बन्धी  योजना  आयोग  के  सुझाव  कीं

 तुलना  इनकी  स्थिति  क्या  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुशीला  :  और  ख्  सरकारी  क्षेत्र के  बेक

 ब्रेन  उबलब्ध  सूचना
 के  ए  मिलियन  जाब्सਂ  (5  ale  व्यक्तियों की

 कार्यक्रम

 ये  अंतगर्त  1974  के  अन्त  तक  13804  आवेदन-पत्र  संस्कृत  कर  चुके  जिन  में

 से  12.00  करोड़  रुपये  की  राशि  बकाया  थी  ।  बैंक  वार  ब्यौरा  विवरण  में  प्रस्तुत  किया  गया है  ।

 योजना  आयोग  के  सुझाव  व्यापक  मागं दर्शन  के  रूप  में  हैं  और  ए  मिलियन  जाब्स
 (5

 लाख .  व्यक्तियों  को  कार्यक्रम  के  अधीन  ऋण  सं स्वीकृत  करने
 के  वास्ते  अलग  अलग  बैंकों

 अथवा  बैंक-शाखाओं  के  लिए  सुनिर्दिष्ट  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  हूँ  ।

 विवरण

 सरकारी  क्षत्र  के  बैंकों  वारा  ए  मिलियन  जाब्सਂ  (5  लाख  व्यक्तियों  को  कार्यक्रम

 के  अधीन  दिए गए  1974 के  अन्त  की  स्थिति  :--

 अनन्तिम
 वि

 सख्या  बक  का  नास  कत  बकाया  राशि

 प्वों की संख्या की  संख्या  लाख  रुपयों  में  )

 a

 भारत तय  स्टेट भट्ट  2586  155.  20

 भारतीय  ्य  बैंक  की  समनुषंगीयां  1044  25  21

 सेंट्रल  बेक  आफ  इण्डिया  906  6Z  $0

 बक  AH  इण्डिया  1142  266  18

 चिह्न  निकल  बंक  245  22  72

 qh  आफ  235  37  52

 यूनाइटेड  e  937  258  90

 कैनरा  बेक  1035  45  1}
 a
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 सख्या  बक की  नाम  सस् वा कूत
 बकाया  राशि

 पत्रों  की  संख्या  रुपयों

 2232  38  78 युनाइटेड  बंक  आफ  इण्डिया

 20  70 10  दना  बक  153

 11  सिंडिकेट  बंक  328  87  02

 12  नियत  बैंक  आफ  इण्डिया  238  12  42

 13  918  52  05
 इलाहाबाद  बक

 14  2389  79  49 ब्लेक

 304  35  12 15  बैंक  आफ  महाराष्ट्र  चके

 73 16  इण्डियन  ओवरसीज  बंक  26  0

 लि व  es  a  a

 1200.05 जोड़  13804

 जालों  नोट  बताया  जाना

 5321.  डा०  हरिप्रसाद  शर्मा  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  20  रुपये  के
 मूल्य

 के
 ज।ली  करन्सी  नोट  बनाने  वाले  five  का  हाल  ही  में  पता

 लगाया

 ययी

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निष्कर्ष निकल  ;  और

 हाल  हो  को  जांच  के  परिणामस्वरूप  गिरोह  की  किस  कार्यप्रणाली  का  पता  लगा है  और  कितने

 ब्यक्ति  इस  धंधा  म  लग  पाय  गय  और  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 fa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणब  HAT  मुखर्जी  )  :
 से  30  1974

 को  बम्बई  की  भायकला  पुलिस ने
 20

 रुपये
 की  जाली  करन्सी

 बोट  ज्ञापन  वाले एक  गिरोह  का  पता  लगाया

 और

 इस

 र
 सम्बन्ध

 में
 प्र सुन्दर  सत्यदेव  शर्मा  रूप  से  संदिगध  ,  जमालुद्दीन  मोहम्मद

 ता  उल्ला  इनायतुल्ला  और  सादुल्ला  रहमतुल्ला  नामक
 चार  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  ।

 जांच  के
 दौरान  पुलिस  ने  दोषी  व्यक्तियो ंसे  बीस  रुपये  वाले  625  जाली  नोटों  के  अतिरिक्त  जाली  नोट

 छापने  HST,  ब्लाक  और  मशीनें  बरामद  कीं  ।  इन
 नोटों  की  प्राथमिक  जांच  करने  से  यह  पता  चला  कि

 यह  जालसाजी  बहुत  ही  wis  किस्म  की  है  ।  नासिक प्रस  में  विशेषज्ञों  दारा  इन
 नोटों

 की
 जांच

 कि

 जाने  का  काम  शुरू  हो  चका  है  और  बम्बई  के  खुफिया  पुलिस  विभाग  द्वारा  इस  मामलें  की  और  आग  जांच

 की  जा  रही है  ।

 सिन  अभिनताओं  तथा  अभिनेत्रियों  के  विरुद्ध  आयकर  की  बकाया

 5322.  श्री  awe  जाज  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  fa

 ि  प्र्  ory फिल्म  अधीन  त्रियों  तथा  ated st  के  विरुद्ध  इस  समय  आय  कर  के  कितने  मामले  वीणा

 चीन है  ;
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 (@)  are  वित्तीय  ae  ये  उन  र  आय  चीर  की  कितनी
 राशि

 बकाया  है  ;

 आयकर  का  भुगतान
 न  करने  के  लिए  कितने  फिल्म  of  नेताओं  तथा  अभिनेत्रियों  के  विरुद्ध

 चलाये  जा रहे हैं

 कितने  व्यक्तियों के  विरुद्ध  कार्यवाही  अभी  की  जानी  है

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी )  :  )  से  सूचना  एकत्र की
 जा  रही

 है  और  यथा  सम्भव  AI  सदन-पटल  पैर  रख  दी  जाएगी  |

 ध्वनि  तथा  प्रकाश  संबंधी  काय  क्र

 5323.  डा०  कठ  एवं  राव
 :  क्या  प्यारे

 और  नागर
 विमानन  मंत्री  se  बताने की  कपा  करेंग

 at  1973-74  में  देश  के  विधि  स्थानों  में  ध्वनी  तथा  प्रकाश  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  पर

 कितनी  राशि  खर्च  की  गई  है  और

 इन  स्थानों में  प्रत्येक  स्थान  पर  एसे  प्रदर्शनों  से  दे  निक  व्यय  और  आय  कया

 पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :  और  भारत

 पर्यटन  विकास  निगम  लाल  साबरमती
 अहमदाबाद

 और  शालीमार  T+

 नगर  में  ध्वनि-व-प्रकाश  प्रदर्शनों  का  परिचालन  करता  है  ।  प्रत्येक  स्थान  पर  इन  प्रदर्शनों  के  आयोजन

 से  होने  वाली  औसत  आय  और  व्यय  को  दिखाने  वाला  एक  विवरण  aa  है  ।

 विवरण

 1973-74  के  दौरान  य  अर  व्यय  लाल  कलां  शालीमार

 सु०  रु  सु0०

 औसत  दैनिक  आय  e  879.00  77.00  230.00

 822.00  211.00  351.00 औसत  दं  निक  व्यय  चक

 भारतोय  औद्योगिक  विकास  बेक  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  तथा  गुजरा तको सहायता को  सहायता

 5324.  श्री  अम्र  सिह  चौधरी

 श्रीमती  सावित्री  श्याम

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 उत्तर  प्रदेश  तथा  गुजरात  को  वर्ष  1974  में  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  की  सहायता
 में  काफी  कमी  हुई  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 भारतीय  औद्योगिक  विकास बैक  द्वारा  गत  दो  वर्षो ंमें  उत्तर  प्रदेश  और  गुजरात  को
 दी  गई  है  ?
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 लिखित  उसर 29  3

 टगण

 1896
 $$$ सयण

 वित्त  मंत्री  (ott  ato
 सुब्रहमण्यम

 सें
 (7)

 लेखा  AT  1972-73
 और  1973-74

 प्रदेश  और  गुजरात  में के  दौरान  भ/रती  औद्योगिक  विकास  बैंक  दुबारा  उत्तर

 अवस्थित
 aes

 प्रतिष्ठानों  को  स्वीकृत  और  सं वितरित  की  गयी  वित्तीय  सहायता  के  आंकड़े

 नीचे  प्रस्तुत  हू
 रुपयों  में )

 i  i  a  a  ne  re  ि  वि  ि  ae  a  ny  lh

 स्वीकृत  सं वितरित

 राज्य  लि खि  ि  ि  ि  वि  ि

 1972-73  1973-74 1972-73  1973-74

 उत्तर न्र  द  श  7.83  7.94  3.01  6.55

 2.  गुजरात  84  16.  0(  11.  01  16.48

 उपर  दिये थे  गये  आंकड़ों
 से
 पता च चलेगा  कि  वर्ष  1973-74  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  और  गुजरात  राज्य

 में  अवस्थित  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  को  स्वीकृत  और  सं वितरित  की  गयी  वित्तीय  सहायता  में  कमी  नहीं

 हुई  है  अपितु  इसमें  वह  1972-73  में  दीਂ  गयी  सहायता के  मुकाबल  वृद्ध  हुई  है  ।

 महसूस  ग्लोब  alee  कम्पनी  flare  द्वारा  ज॑मा-कर्ताओं  को  भुगतान  को  गयी  किस्त

 5325.  को  ज्ञानेश्वर  प्रसाद  यादव  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  द्वारा  दिये  गय  निर्णय  तथा  निर्देशकों
 के  पश्चात्‌  इससे  ग्लोब  मोटेल

 कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा  ज॑मा-कर्ताओं  को  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया  गया  है  ;

 आर क्या  भूगतान  के  लिये  शेष  3f(RarT  किस्त  का  भूगतान  कर  feat  गया है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और  सरकार  arqt  फर्म  के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  करेगी

 तथा
 जमा  कर्ताओं  को  तुरन्त  भुगतान  सुनिश्चित  कराएगी

 faa  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :  और  कम्पनी  ने  कम्पनी

 कार्य  विभाग  को  सुचित  किया  है  कि  उच्च  न्यायालय  द्वारा  दिये  गये  fora  और  निर्देश  के  पश्चात्‌
 उसमें  4  किस्तों  का  भुगतान  किया  है  और  पांचवीं  किस्त  का  भुगतान  करना  आरम्भ  कर  दिया  गया

 किन्तु  पुरा  नहीं  किया  जा  सका  ।  कम्पनी  ने  उच्च न्यायालय  में

 ।

 एक
 आवेदन  पत्र  दिया

 है
 कि  उसे  इस  किस्त

 का  भूगतान  31  1975  तंक  पुरा  करने  की  अनुमती  दी  जाय  ।  पांचवीं  किस्त  का  भुगतान  पूरा

 हो  जान ेके  बाद  हो  आखरी  किस्त  का  भुगतान  करने  का  प्रश्न  आयेगा  ।  कम्पनी  ने  यह  बताया  है  कि

 उसने  किस्त  के  भुगतान  की
 अवधि  बढ़ान ेके  लिए  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  में  आवेदन  पत्र

 दिया है  ।

 कम्पनी
 ने  कही  है  कि  समय  पर  किस्त  की  अदायगी  न

 किये  उ
 जाने  का  मुख्य  कारण  बिजली

 की

 कमी  होने  से  उस  के  काम
 का

 अस्तव्यस्त  हो  जाना  हैं  ।  कम्पनी
 की

 कार्य  उर्दू  न्यायालय  की  देख रख  में  हो

 रहा
 इसलिए  sq  मामल  में  कुछ  नहीं  कार  सकती  है  ।
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 पब  यूरोपीय  ध ददा ों  को  चीनी  का  निर्यात

 5326.  श्री  रामेश्वर  प्रसाद  fag

 भी  आर०  वी ०  स्वामीनाथन

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  की  उन  पूवे  यूरोपीय  देशों  से  क्र यादेश  प्रात  हुए  हं  जो  विकासशील  देशों
 से

 प्रति

 ay  14  लाख  टन  चीनी  लेने  के  लिए  सहमत  ह  ;  और

 यदि  तो  इन  देशों को  भारत की  चीनी  का  कुल  कितना  निर्वात  होगा  तथा  किप  मूल्य

 पर

 ~
 वाणिज्य  मंत्रालय  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  सि  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आयात निर्वात  व्यापार  नियंत्रण  अधिनियम  a  संशोधन

 5327.  श्री  प्रबोध  चन्द्र  :

 श्री  एम०  रामगोपाल  रड डी
 :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  अर्पित  और  नीय  व्यापार  नियंत्रण  अधिनियम  में  संशोधन  करने

 का  है  ;  अ

 यदि  तो  fea  प्रकार  के  संशोधन  करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  faz)  जी  हां  ।

 सरकार  ने  अभी  तक  संशोधन  के  स्वरूप  वे  बार  में  विनिश्चय  नहीं  विया  है  ।  प्रस्थापनाएं

 अभी  विचाराधीन  हैं  ।

 केरल  मं पुलिस  हिरासत  में  एक  तस्कर  के  साथ  महत्वपूर्ण  व्यक्ति  जसा  व्यवहार

 5328.  श्रीमती  विभा  घोष  गोस्वामी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 कया
 सरकार

 को  इस  बात  की  जानकारी  हैं  कि  श्री  एम०  अब्दुला  नामक  एक  तस्कर  का

 केरल  के  पुलिस  स्टेशन  में
 पुलिस

 कर्मचारियों  ने  हार्दिक  सम्मान  किया  तथा  उसे  एक  महत्वपूर्ण  eater  की

 तरह  संवाददाताओं  बातचीत  करने  की  अनुमति  दी  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  सुविधाएं  प्रदान  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )  तथा  राज्य  सरकार  से  प्राप्त

 रिपोर्टे  से  पता  चलता  है  कि  श्री  क०  एस०  अब्दुला  को  उस  प्रकार  का  सत्कार  अथवा  सुविधा  नहीं
 दी  गई

 जिसका  कि  प्रश्न  में  उल्लेख  किया  गया  है  ।.

 सरकारी  उपक्रमों  हारा  दिय  गय  रोजगार

 5329.  श्री  सोमना  चटर्जी  :  कया  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  केन्द्र  सरकार  के
 उपायों  तथा  निकायों  में  गत  तीन  वर्षों  में  राज्यवार  कितने  लोगों  को  रोजगार  दिया  गया  |
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 ह . वित्त  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी )  केन्द्रीय  सरकार  के  औद्योगिक

 और  वाणिज्यिक  उद्योगों  में  dia  वर्षों  के  दौरान  कर्मचरियों  की  कुल  संख्या  निम्न  प्रकार  थी

 1970-71  क  6,  59,920

 1971-72  7;  01,290 Vly  mas
 a

 1972-73  क  क  च  च  58;  04,792

 1972-734  रोजगार की  राज्यवार  स्थिति  का  अध्ययन  करने से  प्रकट  हुअ  ब्यौरा  इस  प्रकार
 य

 केन्द्रीय  सरकार  के  निर्माणकारी  और  खनन  उद्योगों  में
 राज्यवार

 रोजगार
 का

 अनुमान

 प्रतिशत

 आन्ध्र  प्रदेश  5.  66

 असम  2.67

 बिहार  2  9.69

 गुजरात  2.83

 हरियाणा  1
 प्रतिशत

 से  कम

 ताकेव हिमाचल  प्रदश

 सदैव अम्मू  तथा  कश्मीर

 8  केरल  1.99

 9  मध्य  प्रदेश  8  68

 10  3  75
 महा  राष्ट्र

 12  67 11.  मैसर

 12.  sear  7  76

 13.  पंजाब  1  14

 14  राजस्थान  0  92

 6.59 15  तमिलनाडु

 4.  19 16  उत्तर  प्रदेश

 17.  पश्चिम  बंगाल  11.  46

 भारतीय  औद्योगिक  पुननिर्माण  निगम  द्वारा
 वित्त  पोषित  are  गेलिक  कारखानों  में  काय

 कपा  करेंगे  कि
 5330.  को  डो०  क  ०  पंडा  क्या  faa  यह  बताने  व

 दिल्‍ली  में  उन  औद्योगिक  कारखानों  के  नाम  क्या हैं  जिन  में  भारतीय  औद्योगिक  पुर्ननिर्माण

 निगम  ने  वित्त  पोषण  तथा  नया  प्रबन्ध  स्थापित  किया  है  ;
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 क्या  इन  सब  कारखानों  ने  कायें  करना  आरम्भ  कर  fez  है  ;

 यदि  तो  उन  कारखानों  के  नाम  क्या  है  जिन्हों  ने  अभी  तक  कार्य  अ  रस्म  नहीं  किया

 है  ;  और

 कारखाने  अविलम्ब  काय  आरम्भ  करे  या देखने  के  लिए  भारतीय  पुर्ननिर्माण  निगम  द्वारा

 क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  (saat  सुशीला  से  दिल्‍ली  में  कवल  दी  गणेश

 लोअर  मिल्स  कम्पनी  दिल्ली  ही  एक  car.  औद्योगिक  प्रतिष्ठान  है  जिसके  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय

 सरकार  ने  उद्योग  और  की  धारा  (  1)  के  अंतगर्त  भारतीय

 औद्योगिक  पुननिर्माण  निगम  लिमिटेड  आर०  सी०  को  उसका  प्रबन्ध  5  वर्षों  की  अवधि
 के  लिए  प्राधिकृत  व्यक्ति  के  रूप में  अपने  हाथ  में  लेने  का  अधिकार  दिया  भारतीय  औद्योगिक

 पुननिर्माण  निगम ने  इस  प्रतिष्ठान  को  कुल  93.30  लाख  रुपये की  पुर्ननिर्माण  सहयता  मंजूर
 की  है  |

 गणेश  फ्लोर  मिल्स  कम्पनी  लिमिटेड  की  पांच  फैक्टरियां  )  जिनमें  से  तीन  अर्थात  (1)
 दिल्‍ली  वनस्पति  (2)  हिन्दुस्तान  ब्रेकफास्ट  फीस  मंन्यूफकचारिंग  फैक्टरी  और  (3)  च्४ गणश

 इलैक्ट्रिकल  फैन  एण्ड  फ्रैक्शनल  होजपावर  दिल्‍ली  में  एक  एकक  अर्थात ्  कानपुर  वनस्पति

 कानपुर  में  हें  और  दुसरा  अर्थात्‌  सीमेन्ट  इक्सट्रैक्शन  प्लान्ट  बम्बई  में  है  |  उपर्युक्त  पांच  फैक्टरियों

 में  से  दिल्ली  के  गणेश  इलैक्ट्रिकल  फैन  एण्ड  फ्रैक्शतल  हो जपा वर  एकक  को  छोड़कर  बाकी  सब  आजकल

 काम  कर  रहे  हैं  ।  गणेश  इलेक्ट्रीकल  फैन  एण्ड  करेक्शनल  हो जपा वर  एकक  को  अभी  तक  कोई  सहायता
 नहीं  दी  गई  इस  एकक  को  फिर  से  चालू  करन  की  सम्भावना  के  बार  में  एक  विशेषज्ञ  पर।मशंदाता

 की  सहयता से  अध्ययन  क्रिया  गया  था  और  मिल्स  प्रबन्ध  समिति  नें  1974
 में

 निर्णय  कियां

 कि  इस  प्रयोजन  के  लिए  बहुत  अधिक  अतिरिक्त  पूंजीगत  व्यय  और  कार्य  चालने  की  आवश्यकता

 इसलिए  इंस  एकक  को  चालू  करना  कम्पनी  के  अन्य  एककों  के  पुनर्निर्माण  कार्यक्रम  में  बाधक

 प्रबन्ध  समिति  ने  यह  भी  निर्णय  फिया  है  कि  प्रतिष्ठान  के  अधिकाधिक  हित  में  फैन  एकक  का  उपयोग

 करने  की  सम्भावना  का  पता  लगाया  जाय  |

 तस्करों  हारा  तस्कर  व्यापार  के  लिये  हेलीकाप्टर  का  उपयोग

 5331.  श्री  पी०  ए०  स्वामीनाथन  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  gar  करेंग कि
 :

 क्या  जमीन  पर  सख्त  जांच  को  ध्यान  में  रात  हुए  तस्कर  खुल  तौर  पर  तस्कर  व्यापार  के

 हेलीकॉप्टरों  का  उपयोग  कर  रहे  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  बार  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री
 प्रणब  कुम।र  सर्जरी  )  sar  उपलब्ध  गुप्त  सूचना

 रिपोर्टों
 के  तस्कर  व्यापारी  तस्करी  प्रयोजनों  के

 लिए  हेलीकॉप्टरों  का  प्रयोग  नहीं  वर  रहें  हैं॥

 दादरा  तथा  नागरहवली  में  तस्करों  की  गिरफ्तारी

 5332.  श्री  आर०  आर०  पटेल  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 संघ  राज्य  क्षेत्र  दादरा  तथा  नाग रह वली  में  किन्हीं  तस्करों  को  गिरफ्तार  किया  गया

 और दै

 यदि  तो  उनके  नाम  कया
 हँ  ;  और  उन  से  बरामद  वस्तुओं  का  मूल्य  क्या है  ?
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 लिखित  उत्तर

 वित्त
 मंत्रालय  नि  राज्य  मंत्री  (att  प्रणव  कुमार  :

 संघ  राज्यक्षेत्र  दादरा  और

 नागर  gael  में  कोई  तस्कर  नहीं  पकड़ा  गया  है  ।

 ऊपर  को  दखते  हुए  यहं  सवाल  नहीं  उठता  ।

 बर्मा के  व्यापारिक  प्रतिनिधिमंडल  का  दो  र

 5333.  श्री  वाई०  ईश्वर  क्या  या  शिष्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  बर्मा  का  एक  व्यापारिक  प्रति मण्डल  हाल  ही  में  भारत  आया  था  ;  और

 यदि  तो  किन  विषयों पर  बातचीत  को  गई थी  और  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  tag) :  तथा  (@)  भारते तथा  बर्मा  के

 बीच  विशेष
 भुगतान

 व्यवस्था  के  aaTa  भारत  से  माल  खरीदने
 से

 सम्बन्धित  व्यवस्थाओं  vice

 करने  और  उन्हें  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  बर्मा  के  व्यापार  उपमंत्री  महामहिम  यू  थीन  ware  के  नेतृत्व  में

 बर्मा  का  चार  सदस्यीय
 क्रय-सहेनसद्भावना

 शिष्टमंडल  1974  में  भारत  आर्या

 था
 ।  शिष्टमण्डल  के  साथ  बातचीत

 के
 दौरान  यह  सहमति  हो  गई

 कि  भारत  बर्मा  को  अपना  व्यापार

 बढ़ाना  चाहिए  और  अपने  आर्थिक  सम्बन्धों  को
 मजबूत

 बनाना  चाहिए  ।  इस  शिष्टमंडल  ने  अपनी  भारत

 यात्रा  के  दौरान  उक्त
 व्यवस्था

 के  अंतगर्त  भारत  से  40  लाख  तू  मलय  के  सूती  वस्त्रों  की  खरीद  के  लिये

 संविदा  की  ।

 लौह  अयस्क  क  सत्य  विधि

 533.
 4.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया Pa

 श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर :

 क्या  वाणिज्यਂ  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  लौह  अयस्क  के  मूल्य  में  प्रस्तावित  वृद्धि  के  बारे
 में

 भारत  ने  जापान  के  साथ

 हाल ह  में  आग  बातचीत की  थो  ;

 यदि  तो  क्या  पहले  को  बच्चों  में  कोई  गतिरोध  आ  गया  था  ;  और

 क्या  नवीनतम  बातचीत  में  गतिरोध  इस  बीच  कम  हुआ
 है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  विश्वनाथ  प्रताप
 सिंह  से

 खनिज  तथा  arg  व्यापार

 निगम  लौहे  अयस्क के  ATT ay  खरीदारों  के  साथ  fara  ag  की  कीमतों
 के  स्तरों

 को  तुलना में  34  प्रतिशत

 से  लेकर  40  प्रतिशत  अधिक  कीमतें  तय  करने  में  सफल  हुआ  है  |

 पटसन  उद्योग  क  श्रमिकों  हारा  बोनस  की  संग

 5335.  श्री  रोबिन  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पटसन  उद्योग  के  श्रमिकों  ने  20  प्रतिशत  aire  को  मांग  को
 है

 और  इसके  लिए  उन्होंने

 24  1974  को  एक  दिवसीय  सांकेतिक  हड़ताल  की  थी  और  अपनी  मांग  पर  देने  के  लिए

 7  1974  को  काय  के  घण्टों  के  दौरान  30  मिनट को  हड़ताल भो  को  थी  ;  और

 यदि  तो  श्रमिकों  को  मांग
 की  पूर्ति  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये  हैं

 ?
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 द
 Agrahayana  29,

 890  (Saks)

 वाणिज्य  मंत्रालय
 में

 उपसंत्री
 विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  )  >

 कर्मचारियों  द्वारा  दिये  गये  6  1975  से  हड़ताल  के  नींटिस  में  ae  मांग भो  रोमिल
 तथा  पशिचम  बंगाल  सरकार  ने  विवाद  के  स्वरूप  वाली  इन  मांगों  पर  समझोता  वार्ता  शुरू

 दी  है  ।

 Assessment  of  Estate  Duty

 5336.  Shri  M.  C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Fimanace  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  and  particulars  of  the  cases  of  incorrect  valuation  of  Estates,  irrigular
 reliefs  and  exemptions,  and  estates  escaping  assessments  of  Eastate  Duty  detected  from  15.

 September,  1972  to  31st  August,  1973  ;  and

 (b)  the  action  taken  by  Government  thereon  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Pranab  Kumar  Muk-—
 therjee)  :  (a)  &  (b)  Apparently,  the  Hon’ble  Member  is  referring  to  the  rerert  cf  the

 Jomptroller  and  Auditor-General  of  India  for  the  year  1972-73.  The  Comptroller  and

 Auditor-General  of  India,  in  Volume  II  of  his  report  on  Revenue  Receipts  for  the  year
 1972-73,  has  mentioned  a  few  cases  illustrating  the  types  of  mistakes  committed  in  estate
 duty  assessments.  These  are  mentioned  in  paragraphs  60.10  73  of  the  report.  The  report
 is  yet  (9  bz  considered  by  the,  Public  Accounts  Committee  of  the  Parliament.

 जालान  ग्रूप  के  कार्यों  को  जांच  करने  के  लिये  विशेष  ह कके. सल है

 5337.  कुमारी  कमला  कुमारी  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विवर  जालन  ग्रुप  के  स्वामित्व  वाले  कारखानों  में  उनके  शेयरों  के  बारे  में

 अनियमितताओं  को  जांच  करने  के  लिए
 उनकें

 मंत्रालय  केलटोन  विशेष  स्थापित  करने
 का  है  ;

 a

 यदि  तो  जलान  ग्रुप  के  स्वामित्व  वाले  aga  से  कारखानों  में  उनके  शेयरों  पर  नियंत्रण  करने

 के  लिए  सरदार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  )  :  AIq-He  को  दृष्टि  से  बड़े  औद्योगिक

 घरानों  के  मामलों  को  जांच  कराने  के  निरोक्षण  निदेशालय  के  बड़े  औद्योगिक  घरानों

 के  लिए  एक  sata  पहले  ही  स्थापना  कर  दो  गई  है  ।  लान  समूह
 के  सुनील  के  वस्तुत  ata  के  लिए  विशेष  कक्ष  को  सौंप  दिए  गए  हैं  |

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गुजरात  और  महाराष्ट्र  में  रुई  क  मूल्यों में  कमी

 5338.  को  प्रसन्न माई  महता :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  गुजरात  और  महाराष्ट्र  राज्यों  में  रुई  उत्पादकों  को  मलय में  मारो  कमी  तथा  बाजार  में

 माल  को  भरमार  का  Tarte  करना  पड़  रहा है  ;

 (@)  यदि  तो  इसके  मुख्य  क्या  क

 सरकार  का  उक्त  उत्पादकों  को  क्या  सहायता  देने  का  विचार  हँ  ?

 क्या इन  राज्यों  ने  उक्त  उत्पादकों  को  सहायता  सरकार  से  रुई  की  एकर्घिक्रार  सरोद  करने
 का  अनुरोध  किया है  और

 44



 लिखित
 20.0

 19:74

 यदि  at,  तो  सरकार  ने  उस  बार  में  क्या  कार्यो  कही  कौ

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag):  महाराष्ट्र  तथा  गुजरात  समेत

 विभिन्‍न  रुई  उत्पादक  केन्द्रों  में  पिछल  मौसम  की  ऊंची  कीमतों  के  मुकाबले  रुई  की  कीमतों  में  कुछ  गिरावट

 आने  के  बारे  में  खबरे  मिलो  हैं  ।  ऐसा  पता  है  कि  कीमतों  गत  ae  की  उसी  अवधि  की  तुलना
 में  ऊँचा  चल  रही  हैं  ।

 ऋण  संकोचन  और  बाजार  में  याने  तथा  कपड़े  को  आवक  मन्द  होने  के  फल  स्वरूप

 व्यापार  तथा  मिल  क्षेत्र  द्वारा  रुई कमਂ  उठाना  रुई  की  कीमतों  में  गिरावट  के  लिए

 से  सरकार  ने  नोट  किया  है  कि  यद्यपि  1974  के  ऊंचे  स्तरों  के
 मुकाबले

 हाल  ही  के  सप्ताहों  में  रुई  की  कीमतों  में  गिरावट  आई  फिर  भी  वे  पिछले  वर्ष  को  उसी  अवधि  में  चल

 रही  कीमतों  से  अभो  अधिक  ५ [... ह हांह  |  फिर  महाराष्ट्र  राज्य  सहकारों  विपणन  फेडरेशन  जो  महाराष्ट्र
 में  एकाधिकार  वसूलो  अभिकरण  और  भारतीय  रुई  निगम  को  विपणन-किये  हाथ  में  लेने  में  समर्थ

 बनाने  के  लिए  भारतीय  रीजन  बैक  द्वारा  इन  अभिकरणों  के  लिए  ऋण-सीमा  20  करोड़  रुपये

 तथा  10  करोड़ रु०  कर  दी  गई  है  ।

 कपड़ा  मिलों  में  स्टाक  का  जमा  हो  जाना

 5339.  ली  डी०  कोण  चन्द्र गो डा

 at
 मजा घर  साझी

 क्या  वाणिज्य  मंत्रो  ag  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कपड़ा  मिलों  में  स्टाक  के  अमा  हो  जाने  के  बारे  में  जांच  करने  के  और

 स्टाक  को  उठाने  तथा  माल  के  नियमित  उत्पादन  और  वितरण  के  लिये  उपाय  सुझाने हेतु  एक  अध्ययन  दल

 का  गठन  किया था  ;  और

 यदि  at  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप
 :  तथा  सुती  वक्त  मिलों

 के  पास  स्टाक  जमा  हो  जाने  के  बारे  में  स्थिति  का  अध्ययन  इसके  कारणों  का  अनुमान  लगाने  तथा

 जमा  स्टाक  की  निकासीਂ  और  अन्तिम  उपभोक्ताओं  वस्त्रों  की  कीमत  तथा  उपलब्धि के  बारे  में  लाभ

 पहुंचाने
 की  दुष्टि  से  उत्पादन  तथा  वितरण  के  लगातार  प्रवाह  को  सुनिश्चित  बनाने  के  लिये  उपाय  सुझाने

 के  निमित्त  वस्त्र  आयुक्त  की  अध्यक्षता  में  एक  अध्ययन  दल  की  नियुक्ति  की  गई  है  ।

 आँचका  के  अंतगर्त  गिरफ्तार  तस्कर

 5340.  श्री  हेमेन्द्र  सिह  वन रा  :  क्या  वित्त  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  समय

 के  अन्तर्गत  गिरफ्तार  तस्करों  में  से  किन  किन  तस्करों  को  तस्करी  से
 सम्बद्ध  अपराधों

 के  लिए  इससे  पूर्व

 भी  गिरफ्तार किया  गया  उन  पर  मुकदमा  चलाया  उन्हें सजा  दी  गई  थी  और  बरी  किया  गया

 था  तथा  उनकी  गिरफ्तारी  व  मुकदमा  चलाने  को  तिथियां  क्या  हूं  ;  यदिਂ  उन्हें  जेल  की  सजा  दी  गई  थी

 तो  उस  पर  कितना  जुर्माना  किया  गया  और  उनकी  कुख्यात  गतिविधियों  के  अन्य  ब्यौरे

 कया  हू ँ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  प्रणब कुमार  :  माननीय  सदस्य  द्वारा  मांगी  गई  सुचना
 को  यथोचित  समय  के  भीतर  संकलित  करना  कठिन  होगा  ।  यदि  माननीय  सदस्य  किसीਂ  विशिष्ट  व्यक्ति

 या  व्यक्तियों  के  बारे  में  सुचना  चाहत  हों  तो  वह  एकत्र  की  जायगी  और  पेश  कर  दी  जायंगी  ।
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 आल  इंडिया  fara  एकाउंट्स  एम्प्लाईज  एसोसियशन  को  मान्यता

 5341.  श्री  रामावतार  शास्त्री

 श्री  क०  एम०  मधुकर

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आल  इण्डिया  डिफेन्स  एकाउन्ट  एम्पलाइज  qaifacara,  रि जिसका  मुख्यालय  कलकत्ता

 में  अपनी  शाखा  एसोसिएशन  को  मान्यता  प्रदान  करने  के  उपयुक्त  प्राधिकरण  है  ;

 यदि  तो  रक्षा  लेखा  नियंत्रण
 पटना  तथा  अन्य

 अधिकारी
 मुख्यालय  द्वारा

 मान्यता

 प्राप्त  पदाधिकारियों  के  साथ  बातचीत  करने  को  क्यो ंTare  नही ं;

 क्या  व्यथ  को  बातें  ora  2 ह: 2. ह  एवं  सारहीन  आपत्तियां  उठा  कर  रक्षा  लेखा
 पटना

 द्वारा  मान्यता  देने  में  विलम्ब  दिया  जा  रहा  है  ;

 क्या  रक्षा  लेखा  पटना  द्वारा  सेवा  एसोसिएशन  के  मामले  में  प्रत्यक्ष  प्रशासकीय

 हस्तक्षेप  के  बारे  में  सरकार  को  शिकायतें  प्राप्त  हुई  है  ;  और

 यदि  तो
 सरकार

 को  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री
 प्रणब  कुमार मुखर्जी  )  :  अधि

 इण्डिया
 डिफेन्स  एकाउन्ट

 एक्साईज  कलकत्ता  रक्षा  लेखा  विभाग  के  किसी  भी  कार्यालय में  बनो  शाखा  एसोसिएशन

 को  सम्बद्धता  प्रदान  कर  सकती  है  ।  औपचारिक  मान्यता  केवल  मुख्यालयਂ  एसोसिएशन  को  हो  प्रदान

 की  जोतो  हैं  ।

 1971  से  आल  इण्डिया  डिफेन्स  एम्प्लाईज  एसोसिएशन
 की  पटना  दाखा  के

 सदस्य
 दो

 टों
 में  बट  हुए  हू  और  दोनों  गुट  एक  अदालतों  मामले  मं  उलझे  हुए  नियंत्रक  रक्षा  लेखा  at
 ने  दोनों  गुटों  से  बातचीत  करना  बन्द  कर  दिया  था  ।  कलकत्ता  एसोसिएशन  की  पटना  ब्राउन

 की
 एक

 काय  कारी  समिति
 का  चुनाव

 2-8-1974  को  हो  गया  है  ।  इस  प्रशन  पर  विचार  किया  जा
 रहा  है  कि

 क्या  नियंत्रक  रक्षा  लेखा  अब  इसਂ  काय  कारी  समिति  से  बातचीत  आरम्भ  कर  सकता  है  ।

 जी  श्रीमन्‌  ।

 जो  श्रीमन्‌  ।

 चूंकि  शिकायत  न्यायसंगत  नहीं  पायी  गयी  इस  लिये  कोई  कार्रवाई  आवश्यक  नहीं  है

 कोयम्बटूर  A  फसल  बीमा  योजना

 5342.  श्री  हरी  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  जनरल  एन्शोरेन्स  कारपोरेशन  आफ  बम्बई  तथा  स्टेट  बैंक  आफ  इण्डिया

 दक्षिण  भारत  के  कोग्रम्बट्र  जिले  के  सत्या मंगलम  क्षेत्र
 में  एक  व्यापक  फसल  बीमा  योजना  में  सहयोग

 कर  रहे हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्चों  मुख्य  बात  क्या हू  और  उक्त  सीमा  योजना  की  वित्तीय  स्थिती

 क्या है

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 (attra  सुशीला

 a
 ।  सामान्य  fant  निगम

 कोयम्बटूर  जिले
 में

 सत्यमंगलम  क्षेत्र
 में  उस  प्रयोगिक  फसल  बीमा

 योजना
 को  कार्यालय द स्व  त

 कर  रहा  है
 जिसके  अंतगर्त  का  बेक  बोमाक़ृत  फ्रिसानों  को

 फसल के  लिए  धन  ats व्यवस्था  करता

 4eé
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 र्स  योजना  की  मुख्य  मुख्य  बातें ये  हैं
 :--

 इ

 बीमा  योजना  अंतगर्त  आने  वाली  फसल  सीमित  एम०  सी०  शीत

 ऋत  वाली  किस्म ॥

 बोला  योजना  के  अन्तगंतਂ  आने  वाले  जोखिम  सभ  किन्तु  इलम  आणविक

 और  qa  जोखिम  तथा  stated  को

 लापरवाही  जैसे  न्यूनतम  जोखिम  शामिल

 नहीं है  |

 जोखिम  की  अवधि  दिल-ऋतु  1974-75  |

 गारंटी  ददा  न्यूनतम  परिवार  शक  400  किलोग्राम  प्रति  एकड़  ।

 बीमा कृत  रकम  e  é  e  1545  रुपये  प्रति  एकड़  ।

 आंकी मई  परिवार  में  कमी  होने  के  मामले  में

 क्षति  पूर्ति  की  दर  थ  e  3.87  रुपये  प्रतिਂ  किलोग्राम

 किसानों  द्वारा  za  प्री  नियम  o  e  45  रु०  प्रति  जिसमें  15  रु०

 प्रति  एकड़  आवश्यक

 की  व्यवस्था  करने  के

 लिए  ई०  आई०  डी०-परी  को  देय है  ।

 145 योजना  के  अन्तगंत  आने  वाले  किसानों  की  कुल  स ं०

 योजना के  अन्तगंत  आने  वाला
 क्षेत्र

 215.50  एकड़  |

 इस
 योजना के  वित्तीय  परिणामों  का  पता  माचे/अप्रेल,  1975  अर्थात  फसल  मौसम  के  अन्त तक

 हो  चलेगा

 कम्पनी  की  जमा  राशि  के  बार  में  रिवेंज  बंक  आफ  इंडिया  के  निदेशों  का  उल्लंघन  करने  के  कारण

 मारुति  लिमिटेड  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 5343.  श्री  रामदेव  fag

 श्री  मधु  लिया :

 क्या  वित्तमंत्री  मारूति  लिमिटेड  के प्रतिवेदन और  कम्पनी  दिल्‍ली को  प्रस्तुत  ag  1973-74

 के  लेखों  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  तथ्य को  ध्यान में  रखते  हुए कि  व्यापारियों को  न  कोई  उत्पाद  ही  दिए  गए
 थे

 ना  ही  उक्त  जमा  राशि  पर  कोई व्याज  प्राप्त  हुआ  विशेष  इस  तथ्य
 को  ध्यान

 में
 रखते  हुए

 fe  कम्पनी  ने  किसी  विशेष  समय  तक  औद्योगिक  बाइसे  नस  प्राप्त  नहीं  किए  थे  और  उसके  मूल  रूप  का

 परीक्षण  नहीं  किया  गया  तथा  उसको  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  उक्त  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  10  पर

 एक  व्यापारी  के  जमा  2,  18,  91,  042  रुपयों की  व्यापारी  द्वारा  वाणिज्यिक  नाम  से  व्यापारी  की  जमा

 राशि  की  पेशकश  समझा
 जा

 सकता  है  ;

 क्या  उक्त  व्यापारी  को  जमा  राशि  को  रिज बैंक  आफ  इण्डिया को  की  परिभाषा

 में  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ;  और
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 यदि  इसे  ‘fenfae’  को  परिभाषा  विशेषकर  इसलिए  शामिल  किया  गया हैं  क्योंकि

 उक्त  राशि  गर-वाणिज्यिकਂ  नाम  से  जमा को  गई  तो  कम्पनी  की  जमा  रानी  के  बारे  में  रि  एवं
 के  निदेशकों  का  उल्लंघन  करने  के  लिए  कानों  के  विरुद्ध  क्या  किवाड़ों  की  गई  है  अथवा  करने  का

 विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रो  (ati  तो  ०  सुत्र  मध्यम :  से  भारतीय  frag बैंक ने  सुचित  किया  है  कि
 उस

 को  29  1966  की  अधिसूचना  संख्या  डोर  एन०  बी ०  सो०  2/  डी  -66  के  अनुच्छेद

 2(1)  (ix)  के  अनुसार  विक्रय  अथवा  अन्य  प्रकार  के  एजेन्टो ंसे  कम्पनी  के  कारोबार  के  दौरान

 अथवा  उस  के  प्रयोग  जन  के  लिय  प्राप्त  किसी  रकम  को  अथवा  सम्पत्तियों  सेवाओं  मामले

 में  डीलरशिप  केਂ  वास्त  आडंबरों के  बदले  प्राप्त  कोई  अग्रिम  को  परिभाषा  में  रा  सिल

 नहीं  है  ।  रिज  बेक  ने
 ag

 भो  सूचित  किया है  कि  उक्त  जानो  किये  गए  निदेशों  में  जमाओ  पर  व्याज  अथवा

 लाभों  की  अदालतों  stay  कोई  विशिष्ट  शर्त  निर्धारित  नहीं  गयो  ह  जो  कि  ए  से  रकमों  के

 डिपाजिट
 मान  जाने

 से  पुर्व  पुरी  होना  आवश्यक
 हो  ।  यह भो  अप  गीत  नहीं  है

 कि  कम्पनो  के  पासਂ
 औद्योगिक

 लाइस  नस  मौजूद  हो
 क्योंकि  ग  र-वित्तिय

 कम्पनियों  के
 जरी  किये  मय  निर्देश  सामान्य  रूप  में  है  और

 कम्पनियों
 के  बारे  में  उनके  द्वारा  किये  जा  रहे  कारोबार  के  आधार  ge  कोई भेद  नहों  किया  गया  है  i  रिज

 बेक  ने  आग  कहा  है  कि  चूंकि  उक्त  निदेशक  का  कोई उ  ल्लंघत  नहीं  हुआ  इसलिये  कितनों  के  विरुद्ध

 कार्रवाही  करनें  का  प्रद  नहीं  उठता  |

 Export  of  Shoes.to  other.  countries

 5344-  Shri  Lalji  Bhai  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  the  countries  to  which  India  has  exported  shoes  during  1973-74  ;  and

 b)  the  amount  of  foreign  exchange  earned  as  a  result  thereof  ?

 The  Daputy  Minister in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwa  Nat  Pratap
 Singh) :  (a)  India  has  exported  shoes  during  1973-74  to  countries  in  Asia,  Africa,  West
 Europe,  B  rrope,  and  American  Hemisphere.  The  main  buyers  are  Australia,  Canada,
 Gtrmin  Democratic  Republic,  Bulgaria,  Denkmark,  U.K.,  U.S.

 A.
 and  U.S.S.R.

 (b)  The  amount  of  foreign  exchange  earned  against  the  exports  of  leather  footwear
 during  1973-74  was  Rs.  10.42  crores  and  from  rubber  and  canvas  footwear  was  Rs.  2.94.
 cror  es.

 सरकारी  उपक्रमों  मकान  कर  रह  सरकारी  कमंचारियों  को  लोभ

 5345.  श्री  इच् द्र जोत  मल्होत्रा  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकारो  उपक्रमों  में
 नियुक्त  किय

 जाने  वाले  सरकारो  कमंचारियों  को
 पट्टी  अन्तरण

 और के  लाभ  नहीं  दिये  जा  रह ेहै  जबकि  उन्हें  पेन्शन  आदि  जैसे  अन्य  दिये  जा  रहे  है  ;

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हूँ
 ?

 वित्त  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  प्रणव

 कुमार
 :  और

 केन्द्रीय
 सरकार  के

 औद्योगिक  और  वाणिज्यिक  उद्यमों  में  काय  कर  रहे  सरकारो  कमंचारो  दो  वर्गों  के  अन्तर्गत  आत
 ~

 ———
 हैं

 (1)  वे  कमंचारी

 fare

 उद्यमों  में  जनहित  को  दुष्टि  से  प्रतिनियुक्ति  को  शर्तों  पर  अन्तरित  किया

 गया है  ;

 (11)  वे  अन्य  कर्मचारी  जिन जिन्हों  ने नें सरकारी  उद्यमों  के  रिक्तियों  के  लिए  स्वेच्छा  से  आवेदन-पत्र  दिये थे ८ दि
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 मे ंही
 सरकार  ने

 पहले
 वग  के  कर्मचारियों  के  उद्यमों  में  संविलयन  के  लिए

 उदार  ad  रखी  थी

 जिनमे ंवेतन के  अतिरिकत पेंशन
 सम्बन्धी  लाभ

 भविष्य
 में  सेव।निव्त्त  होने  वाले

 कर्मचारियों  को
 और  अजित  छुट्टी  का  उनक  खात  में  अन्तरण  आदि

 सुविधाएं
 शामिल  थीं  ।  दूसरे  at  के

 अन्तगंत

 जिन  मामलों
 में  कामना  रियों  को  एक  निश्चित  अवधि

 के  अन्दर  e afrara
 रूप

 से  यह  बताना  थाकि  पे
 उद्यम

 में
 स्थायी

 संविलयन  चाहत  है  या  अपने
 मल

 संवर्ग  मे  वापस  जाना  चाहते  हू  स्थायी  संविलयन  हो  जाने  पर

 उन्हें  भी  बाद  में  वे  तन  के  अतिरिकत  पेंशन  सम्बन्धी  लाभ  प्रदान  कर  दिये  गये  ।  उन्हें  छुट्टी  सम्बन्धी
 लाभ  भी  प्रदान  किय  जाएं  या  यह  wea  अभी  विचाराधीन है  ।

 दोहर  कर  आरोपण  को  रोकन  लिए  समझौते

 5346.  श्री  आर०  एन०  क्या  face  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि :

 भारत  ने  आय
 पर  दोहर  कर  आरोपण  को

 रोकने
 के  लिये  किन-किन  देशों  के  साथ  समझौते

 किय  हूँ  अथवा  इस  बारे  में  बातचीत  की  है  ;

 और इन  समझौतों  अथवा  वार्ताओ ंसे  भारत  को  किस  रुप  में  लाभ  होगा

 ? इसका  भारत  को  अहं-व्यवस्था  पर  क्या  प्रभाव  पड़गा

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  प्रणब
 कुमार  :  (1)  भारत ने  दोहर  कराधान

 निवारण  पर  निम्नलिखित  देशों  के  साथ  करार  किये  हैं
 :--

 1)  आस्टिया (

 (2)  न  ADT

 (3)  सामान

 (4)  जमन  गणराज्य

 (5)  फिनलैण्ड

 (6)  फ्रांस

 (7)  ग्रोस

 (8)  ईरान

 (9)  जान

 (10)  लेबनान*

 (11)  नाव

 (12)  पाकिस्तान

 (13)  रूमानिया **

 (14)  पोर्न

 (15)  स्वीकार  खण्ड  *

 (16  सयुक्त
 अरब  गणराज्य

 न्

 arama  लाभों  तक  सीमित  ।

 tama  नौवहन  लाभों  तक  सीमित  ।
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 (ii)  भारत tt  ने  आयਂ  के  दोहरे  कराधान  के  निवारण  के  निमित्त  निम्नलिखित  देशों  के  साथ

 शरारतों  की  हैं  :--

 (1)  बेल्जियम

 केनेडा (2)

 चेकोस्लोवाकिया (3)

 (4)  हंगरी

 (5)  seat

 (6)

 (7)  मले  एशिया

 (8)  सिंगापुर

 ब्रिटेन (9)

 (10)  संयुक्त  राज्य  अमे  रिका

 (11)  युगोस्लाविया

 तथा  ऐसे  समझौतों  का  दा  दरद  चमक  विकास  को  तेज  करने  के  निमित्त  एक

 देव  से  दूसर  देश  को  तकनीक  तथा  कार्मिकों  के  प्रवाह  को  प्रोत्साहन  देना है
 ।

 वाणिज्य  मंत्रालय  मं  अनुवाद  कार्य  के  लिये  हिन्दी  इस्वेस्टीगेटरों  के  पद

 5347.  श्री  नवल  किशोर

 श्री  भारत  सिह

 क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 उनके  मंत्रालय  में  अनुवाद  कार्य  के  लिए  हिन्दी  इस्वेस्टोग  टरों
 के  कितने  पद  हैं  ?

 क्या  1972  में  गह  मंत्रालय  ने  मंत्रालयों  के  सभो  अस्थायी  हिन्दी  पदों के  80 प्रतिशत

 पदों  को  स्थायी  करने  के  लिए  कहा  था  ;

 (7)  क्यो  गृह  मंत्रालय  के  अनुदेशों  को  कार्यान्वित  किया  गया  है  ;  और

 रे ह
 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण हूं  और  इन्हें  कब  तक  कार्यान्वित  किये  जाने  की  सम्भावना

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  12  पद  ।

 जी
 हां

 तथा  12  पदों  में
 से

 8  पद  स्थायी  किये  जा  चुकें  चूंकि  weet  वाणिज्यिक
 प्रचार  निदेशालय  के  संगठनात्मक  स्वरूप  का  अध्ययन  चल  रहा  था  और  उसमें  परिवर्तन  किये  जाने  की
 सम्भावना  इसलिए  1974  के  दौरान  जब  पिछली  बार  स्थिति  को  समोक्षा  की  गई  तब  वहां
 का  कोई  पद  र भि  थायी  नहीं  किया

 जा  सका
 ।  अगले  वित्तीय  ae  के  दौरान  स्थिति  की  ga:  समीक्षा  की

 जायेंगी  ।
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 बंगला  दश  को  राव  हवनों  निर्वात

 5348.  श्री  गजाधर  माझी  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  बंगला देवा  को  रेलवे  गनों  और  सवारी  डिब्बों  के  निर्यात के  बारे  में  कोई
 बात-चौक

 चलन रहो  है  और

 यदि  तो  बंगला देश  का  भारत  से  कितन  राव  वैगनों  और  सवारी  डिब्बों  का  आयात

 करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य
 मंत्रालय  में  saat  विश्वनाथ  प्रताप

 :  (®)  तथा  बंगला  देश  रेलवे

 को  तोसरी  श्रेणी  को  12
 लगेज

 कम-ब्रेक  वेन  सप्लाई  करने  के  और  मोटरमैन  के  80  AVSIHAT

 पर
 बालियां  बनाकर  उन्हे

 हे
 सप्लाई  करने  के  सम्बन्ध  में  बातचीत  चलਂ

 रहो  है  ।  बंगला  ७५ दद्  को  500

 वैगनों  तथा  50  संवारो  डिब्बे  सप्लाई  करने  के  लिए  संविदाएँ  इस  वर्ष  सम्पन्न  की  जो  चुको हैं  ।

 सुखे  की  स्थिति  का  अध्ययन  करने  हेत  राज्यों  को  जाने  वाले  केन्द्रीय  दल

 5349.  श्री  सुबह  प्रसाद  वर्मा
 :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  राज्यों  में  केन्द्रीय  दलों  द्वारा  सुखे  की  स्थिति  के
 सम्बन्ध

 में  क्रिया  गया  अध्ययन-काय॑  पुरा

 हो  चुका है  ;  और

 यदि  तो  चाल  वर्ष  के  दौरान  राज्यों  को  किस  प्रकार  की  सहायता  दो  गयी  है  ?

 वितमंत्री  सो०  सुब्ह  :
 और

 केन्द्रीय
 दलों  ने  चालू  वर्ष  में  सुखा/बाढ़  की

 स्थिति का  सामना  करने a  लिए  मध्य  और  पश्चिम

 बंगाल  की  सरकारों  की  वित्तीय  आवश्यकताओं  का  अनुमान  लगाया  |  इन  राज्यों  को  वर्तमान  नीति  के

 अनसार  सहायता  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 निर्वात  निगमों  की  स्थापना

 5350.  श्री  एम०  रामगोपाल  रड डी

 श्री  राम  सहाय  पिंड

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंग  कि

 देश  के  निर्वात म  विधि  करने  के  लिए  राज्यों से  निर्वात  निगम  eatlqg  करने  को  कहा  गया

 और

 यदि  तो  इस  पर  राज्य  सरकारों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  a  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  (¥)  ही

 राज्य  सरकारों  को  प्रतिक्रिया
 बहुत  ही  उत्साहवर्धक है

 ।  विभिन्‍न  राज्यों  तथा  संघ  राज्य

 क्षेत्रों
 के

 लगभग  चौदह  निगमों  को
 अपने

 अपने
 सोमा क्षेत्रों

 में  निर्यातकों  को  आवश्यकताओं  को  पुरा
 करने  के  लिए  निर्यात  सदनों  के  रूप  में  सरकार  द्वारा  पहले  हो  मान्यता  दो  जा  चुको

 पटना  स्थित  रक्षा  लेखों  के  नियन्त्रक  के  कार्यालय  में  अधीनस्थ  लेखा  सेवा  To  ao)
 की  परीक्षाएं

 5351.  को  भोला  साझी
 :  क्या

 वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  |

 क्या  पटना  स्थित  रक्षा  लेखों
 के  नियंत्रक

 के  कार्यालय  अनेक  HTT  रियों  को  वर्ष  1972

 ी

 सेवा  ए०  की  परीक्षा  wr  तथा  amu
 में  नहीं  बैठने

 दिया

 जा  रहा
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 क्या  बडी  संख्या  में  ०५ उस  कर्मचारियों  को  स्थायी  किया  जाना/पदोन्नति  किया  जाना  भी  रोक
 ~

 दिया  गया  है  जों  कि  वर्ष  1964  से  पदोन्नत/स्थायी होने  के  पात्र

 क्या  इन  रियों  के  बीरेंद्र  उक्त  कार्य बाई  इसी  लिये  की  गई  है  क्योंकि  वे  एसोसिएशन

 के  सदस्य

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  मामले में
 क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )
 :  कुछ  एक  तमंचा  रियों

 जो

 साट  केਂ Ala  ना  नल  से है  कि  दे  दि  दी
 aes

 गत  एस०  Yo  एस  ० निर्धारित  आवश्यकताएं  न्हीं  करते  1972  तथा

 कीं  में  नहीं  बैठने  दिया  गया  ।

 श्री मन  ।

 और  (7)  प्रश्न
 नहीं

 दिल्लो  में  आयकर  अधिकारियों  द्वारा  मार  गये  छापों  के  दौरान  पकड़ी  गई  नगदी  तथा

 वस्तुएं

 5352.  श्री  आर०  ato  स्वामीनाथन  :  क्या  चित्त  मंत्री  यहँ  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्यो  राजधानी  में  22  1974  को  आयकर  अधिकारियों  द्वारा  मारे  गये  विभिन्न
 छापों  में  50  लाख  रुपये  से  भी  अधिक लय  की*  स्टाक  तथा  प्रोमिजरी  नोट  पकड़े  गये  थ े;

 (a)  यदि  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  और

 दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  :  से  (7)  HIY-BHT

 कारियों  द्वारा  दिल्‍ली  में  21  1974  को  तथा  उस  के  अगले  दिन  स्टेनलेस  स्टील

 और  स्टेनलेस  स्टील  के  बौनों  के  व्यापारियों के  कुछ  समूहों  के  मामलों  में  तलाशियां  ली  गयी
 इसके  साथ-साथ  उसी  दिन  एक  मोटर  ट्रांसपोर्ट  समूह  के  मामलों  में  तलाशियां  ली  गयी ं।

 जिंन  स्थानों  at  तलाशियां  ली  गई  थीं  उनकी  संख्या  50  से  है

 १:  इन  तलाशियों  के  कारण  निम्नलिखित  परिसम्पत्तियों  पकडी  गयी ं:

 मूल्य
 रुपयों  मे ं)

 नकदी  e  9.52

 सावधि  जमा  की  रसीदें  *  18.78

 जवाहिरात  और  गहने  च  7.29

 उपर्युक्त  के  अतिरिक्त  पर्याप्त  मात्ना  में  स्टाक  का  पता  लगाया  गया  जिसके  सम्बन्ध  में  आय

 कर  अधिनियम  1961  की  धारा  132(3)  के  अधीन  सम्बन्धित  पार्थियों  पर  निवारक  आदेश
 त्तामीस  किये  गये  वह  तलाशियां  लेते  समय  39  बेक  लाकर  भी  सील  किये  गये  हैं
 अभी  भी  खोले  जाने  हैं  ।-  बाते  और  दस्तावेज  भी  पकड़े  गये
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 पकडे  गये  दस्तावेजों  की  जांच  चल  रही  जिंन  मामलों  में  :
 बहुमूल्य  परिसम्पत्तियों  पकडा

 गयी  हैं  छिपाया  गयी  आय  का  सरासरी  तौर  पर  निर्धारण  करने  और  कर-देयता  को  पूरा

 करने  के  निमित्त  पकडी  गयी  परिसम्पत्तियों  को  रोक  रखने  के  fad  आय-कर  अधिनियम

 1961  की  धारा  132(5)  अधीन  आदेश  जारी  करने  के  लिये  आवश्यक  कार्यवाही  चालू

 की  गयी  जांच-पड़ताल  पूरी  होनें  पर  कानून  के  अनुसार  यथा  आवश्यक  आगे  कॉ यं वाह
 की

 जायंगी  |

 होकर  बोझ  फूफू  डब्ल्यू  इन्टर-नेशनल  द्वारा  भारत  में  अपन  निर्माण  एकक  स्थापित  करन

 को  पेशकश

 5353.  श्री  राम  सहाय

 श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल

 क्या  पटन  ऑर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  होकर  बी०  एफ०  डब्ल्यू  इन्टर-नेशनल  द्वारा  भारत  में  अपने  निर्माण  एकक

 स्थापित  करने  पेशकश  की  गई  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 पर्यटन  ओर  नागर  विमानन  मंत्रो  राज  :  और  (@)  फीके  कम्पनी  Tare
 लाइसेंस भारत में  निर्माण  सुविधाएं  स्थापित  करने  की  कोई  पेशकश  प्राप्त  नहीं  हुई

 के  waits  हिन्दुस्तान  एरोनॉटिक्स  लिमिटेड  द्वारा  होकर  विमान  बनाने  के  लिए

 कारखाना  लगाने के  लिए  मंसब  होकर  वी ०  एफ०  इंटरनेशनल  से  1970-71  में
 डब्ल्यू

 ०

 एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  इस  पर  कार्यवाही  नहीं  की  जा  सकी  क्योंकि  भारत  में  ऐसे  विमानों

 की  कोई  मांग  नहीं थो  ।  कम्पनी  नेइस  प्रस्ताव को  1974  में  पुनः  दोहराया था
 ।  तथापि

 स्थिति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ  है  क्योंकि  इसे  विमान  की  संभावित  मांगे  के  कोई  aha  नहीं  है  ।

 Khajuraho
 Tourist  Centre

 5334.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya  क का  Will  the  Minister  of  Tourism  and
 Civil  Aviation  be  pleased  to  state

 (a)  wether  there  is  shortage  of  drinking  water  at  Khajuraho  tourist  centre  as a  result
 of  waich  tourists  experience  inconveniences  ;  and

 (b)  if  so,  the  steps  taken  by  Government  to  improve  the  situation  ?

 Tha  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri
 Surandra  Pal  Singh)  :  (a)  Yes  Sir,  particularly  during  the  summer  months.

 (b)  Tae  Department  of  Tourism,  Government  of  India  sanctioned  in.  June  1972
 water  supply  scheme  for  Khajuraho  Township  at  an  estimated  cost  of  Rs..7 .46  lakhs.  This
 scheme  is  expected  to  be  completed  by  the  end-of  1975.

 भारत  में  पंडुक  राष्ट्र  संघ  की  आयात  कार्य

 5355.  शी  मुख्तियार  fag  मलिक
 :

 श्री  वीरेन्द्र  fag

 क्या
 वित्त

 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगें  कि  :

 क्या  खाद्य-वस्तुओं  त्या  उर्वरकों  मूं लय  में  वुद्धि  के*  कारण  भारत  में  संयुक्त

 राष्ट्र  संघ  के  आपात-राहत  कार्यों  पर  बहुत  बुरा  प्र  पडा  और
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 यदि  et,  हो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हू
 ?

 वित्त  मंत्रो  ato  :  और  (a)  हूँ  की  aaa  परिस्थितियों  से

 गम्भीर  से  अस्त  विकासशील  देशों  को
 समयोचित  सहायता  देने  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र

 संघ  की  साधारण  सभा  के  1974  में  हुए  छठे  विशेष
 wa

 में  स्वीकार  किये  गये  प्रस्ताव

 के
 अनुसार

 आपातकालीन  कार्यक्रम  शुरू  गया  था  ताकि
 एसे

 देश  साल  भर  तक  frat  किसी

 रुकावट  क॑

 #
 आवश्यक  मोल  को  आयात  कर  सकें  ।  संयुक्त  राष्ट्र

 संघ  ने  गम्भीर  रूप  से  प्रभावित

 ऐसे  29  देशों  की  जो
 सुची  बनायी  है  उसमें  भारत  भी  शामिल  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के

 आपातकालीन  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  सहायता  की  व्यवस्था  द्विपक्षीय  या  बहुपक्षीय  माध्यमों  से  की

 के जा  सकती  और  बहुपक्षीय  सहायता
 देने  के  प्रयोजन  से  अंशदान  प्राप्त  करने  के  लिए  संयुक्त

 राष्ट्र  संघ  में  एक  विशेष  खाता  खोला  गया  भारत  को  संयुक्त  राष्ट्र संघ  के  इस  विशेष

 खाते  से  अब  तक  70  लाख  डालर  की  रकम  प्राप्त  हुई  है  और  दिपकषीय
 आधार  पर  यूरोपीय

 आर्थिक  समुदाय  द्वारा  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  आपातकालीन
 कार्यक्रम  के  अंतगर्त  अपने  अंशदान

 की  पहली  किस्त  में  से  अनुदान  के  रूप  500  लाख  डालर  की  रकम  और  नियत
 हुई

 यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  के  सदस्य  देशों  से  आवश्यक  वस्तुओं  की  खरीद  के  लिए

 इस्तेमाल  की  जायंगी  |

 विमान  अपहरण  की  घटनाओं  की  रोकथाम  के  लिए  उपाय

 5356.  श्र  यमुना  प्रसाद  मंडल  क्या  पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा
 कि :

 हि

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  ही  में  विमानों  के  अपहरण  की  घटनाओं  में  वृद्धि

 ge  a  और

 यदि  तो  अपने  विमानों  तथा  अपनी
 धरती  पर

 विमानों  के  अपहरण  की  घटनाओं

 को  रोकने  '  के  लिये  बयो  उपचारात्मक  उपाय  किये  गये  हैँ  ?

 पटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  राज
 :

 पिछले  वर्षों  की  तुलना  में

 1974  में  विमान
 अपहरण

 की  घटनाओं  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई

 अपने  विमानों  तथा  धरती  पर  विमानों  के  अपहरण की  घटनाओं  को  रोकने के
 निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :--

 सी०  ATso  डॉ०  द्वारा  विस्तृत  जांच  करने
 के  उद्देश्य

 a  संभावित  विमान  अपहरण

 कर्ताओं/विध्वंसकारियों  at  छांट  निकालने  के  लिये  या त्रि सूचियों  की  कडी  पडताल

 बहिर्गमन  अंतरदेशीय  तथा  अंतर्राष्ट्रीय  यात्रियों  की  शारीरिक  छानबीन

 यात्रियों  के  साथ-साथ  उनके  हाथ  के  समान  की  भी  पुरी  तरह  जांच

 (4)  अधिक  ख़तरे  वाले  क्षेत्रों  यात्री  सहित  माल  तथा  पोस्टल  पार्सलों  विमान

 में
 लादने

 से  टाइम-बम  कीं  संभावना  को  दृष्टि में  रखते  हुए  एहतियात  के  तौर  पर
 24  घंटे  तक  रोके

 शायर  उडान  के  लिए  एप्रन  पर  खड़  हुए  विमान
 के

 लिए  सशस्त्र  गाड़  तैनात

 साधारण  कपडों  में  सी०  Sc  डी०  के  कमंचारियों  द्वारा  विमानक्षेत्र  के
 प्रस्थान

 क्षेत्रों  में
 यात्रियों  की  निगरानी  प्रस्थान  HA al  >  mere

 ast  विमान  के  बीच के  any  पर
 रखना ;
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 A सार ६1 एप्रन  को  जानें  वाले  प्रवेश  द्वारों  पर  fara  कर के  वहां  पर  पहुंच को
 नियंत्रित  करना  तथा  प्रवेश  को  केवल  उन्हीं  कर्मचारियों  तक  जिनके  नोटों  के

 लेपलों  में  अथवा  कमीजों  की  जेबों  पर  फोटों  पास  लगे  हों  तथा  विश्वसनीय  या विषयों

 तक  सीमित

 नज
 (  जे  विमान  पर  यात्रियों  के  चढ़ने  तथा  माल  को  चढ़ाने  के  लिए  fama  को  एप्रन  पर

 खडा  करने  पहले  तोड़फोड़-विरोधी  जांच  और

 चुने हुए  विमान क्षेत्रों  पर  arg  पता  लगाने  वाले  उपकरण  लगाना
 ॥

 पटना  स्थित  रक्षा  लखा  नियंत्रक  कार्यालय में  स्थानान्तरण

 5357.  श्री  कण  एस०  नया  faa  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रक्षा  विभाग  में  स्थानान्तरण  और  अखिल  भारतीय  स्थानान्तरण  देनदा  रिणों
 सम्बन्धी  भत्तों  पर  प्रति-वर्ष  भारी  व्यय  किया  जाता

 क्या  इस  विभाग में  निम्न  वेतनभोगी  श्रेणी-तीन  और  श्रेणी-चार  के  कर्मचारियों  के

 बार-बार  स्थानान्तरण  के  कारण  विभाग  को  अनेक  कठिनाईयों  का  सामना  करना  पड़ता

 यदि  तो  सरकार  रक्षा  लेखा  नियंत्रक के  सभी  कार्यालयों  में  तथा

 पटना  feta  रक्षा  लेखा  नियंत्रक  कार्यालय  जहां  प्रतिवर्ष  स्थानान्तरण  काफी  बड़ी  संख्या  में
 race

 होते  क्षेत्रीय  स्थान  रण  की  नीति  बना  रही  है  तथा  उसे  लागू  कर  रही  है  ?

 वित्त
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )  :

 '

 जी  I

 और  जी  श्रीमन ।  रक्षा  लेखा  विभाग  सशस्त्र  सेनाओं  से  संबंधित

 कार्य  करता  है  जिनके  यूनिट  और  विवेचनाएँ  विभिन्न  स्टेशनों  पर  स्थित  इस  विभाग  के  ae

 चोरियों  का  स्थानान्तरण  होते  रहना  एक  स्वाभाविक  बात
 है

 और  इसको  उनकी  सेवा  शर्तों
 में

 स्पष्ट  किया  wi  है  ।  अपेक्षित  स्थानान्तरण  faaerat  द्वारा  जिसमें  पटना  के  नियंत्रक  रक्षा  लेखा

 शामिल  waar  मानकों  के  अनुसार  किये  जाते हैँ  इन  मानकों को  एक  युक्तिसंगत

 स्थानान्तरण  होती  में  शामिल  करने के  प्रश्न पर  विचार  किया  जा  te  है  ।

 उड़ीसा  में  पटसन  की  खरीद

 5358  को  जून  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  पटसन  निगम  ने  उड़ीसा  में  उत्पादको ंसे  पटसन  खरीदने के
 लिये  कोय

 , व्यवस्था  की  है

 यदि
 तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या

 हूँ  और
 पटसन  का

 प्रति  क्विंटल  मूर्ति
 क्या  और

 क्यो  यहं  व्यवस्था  उत्पादकों  में  द्वारा  अपना  माल  बेचने  के  लिये  संतोषजनक  और  पर्याप्त

 नहीं

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  जी

 भारतीय  पटसन  निगम  में
 तीन  विभागीय  क्रय  केन्द्र  स्थापित  किये

 हैँ
 ।  इसके  अलावा

 सरकारो  समितियों  द्वारा  30  प्राप्ति  केन्द्र  स्थापित  fea  गए  है  तो  भारतीय  पटसन  निगम  के

 १  द  औसतन  145 अभिकर्ताओं  के  रूप  में  कार्य  करते  भारतीय  पटसन  निगम  पटसन  की ख
 Bo  और  155  Bo  प्रति  क्विंटल  के  बीच  की  कीमतों  पर  करता  रहा
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 ये  प्रबंध  करते  समय  फसल  के  भारतीय  पटसन  निगम  के  साधनों  और

 सहकारिता तक  की  क्षमता  को  ध्यान में  ar  at  इनसे  कीमतें  कायम  रखने में  मदद

 मिली है  जो  किਂ  न्यूनतम  समर्थन  कीमतों  से  नीचे  नहीं  गिरी हें

 पांचवी  योजना  के  लिए  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता

 5359.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण :  क्या
 वित्त  मंत्री  यहं  बताने  की  करेंगे  कि

 :
 हਂ  ०-० थे  ह  ४ Watt  a ता  राशि  से  केन्द्रीय क्या  सम्पूर्ण  पांच ग  भेजना  अवधि  के  लिये  नियतਂ  केन्द्रीय

 सरकार  ने  विभिन्न  अकाल  और  सुखा  पीड़ित  राज्यों  अग्रिम  धनराशि  देने  की  मंजूरी

 दे  दी

 aaa  राज्यों  को  जारो  को  गई  ऐसी  अग्रिम  सहायता  की  राशि  का  राज्यवार  ब्यौरा

 क्या है

 we ि
 क्या  वर्ष  1974-75' के  लिए  NS  साको  किसी  अतिरिक्त  अग्रिम  राशि  देने  का  आश्वासन

 दया  गया

 यदि  तो

 (=)  उड़ोसा  को  पुरी  पांचवीं  योजना  अवधि  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  को  कुल  अधिकतम  राशि

 का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  समय  सहायता  में  से  कितनों  राशि  उड़ीसा  कोदो  जा  चुको  है  और  किन  प्रयोजनों

 के  गई  है

 चित्त  मंत्री
 सुंदर

 :  नहीं  ।

 ae  सवाल  पैदा
 हो  नहीं  होता

 ।

 (77)  और  सुखा  राहत  संबंघी  के  उड़ीसा  सरकार  को  आयोजना-गत

 सदस्यता  अग्रिम
 में के

 सवाल  पर  राज्य
 सरकार के

 साथ  परामर्श  करके  विचार  किया
 जा  रहा

 (=)  और  पांचवो  आयोजना  की  सम्पूर्ण  अवधि  के  लिए  राज्यों  को  अपनी  आयोजनाओं

 के  लिए  राज्यों  को  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  को  अभी  अन्तिम  रूप से  तय  किया

 जाना  है  फिर  भो  उड़ीसा  सरकार  को  उनको  1974-75  को  आयोजना  के  लि

 सामान्य  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  32.70  करोड़  रुपये  को  रानी  निर्धारित  कर  दी  गयो

 आल  इंडिया बेंक  ऑफ  बड़ौदा  एम्पालाईज  फेडरशन  बम्बई  के  महासचिव  का  मुअत्तल
 कया  जाना

 5360.  श्री  मधु  दंडवते :  क्या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने को  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  मान्यताप्राप्त  आल  इण्डिया  बैंक  आफ  बड़ौदा  एम्प्लाइज  फेडरेशन  के  महासचिव
 कोको  के  बम्बई  स्थित  मुख्य  शाखा  में  एक  कर्मचारी के  रूप  में  काय  करते  इस
 गा घार  पर  मुअत्तल  कर  दिया  गया  है  कि  उन्होंने बैंक

 कर्मचारियों  के  प्रदर्शन  का  नेतुत्व  किया

 और

 यदि  तो  क्या  उनके  मुश्किल  किये  जाने  के
 क्त

 बाद  अल  इण्डिया  बेक  आफ  बड़ौदा
 gar  x  1

 एम्पालाइज  फेडरेशन  कौ  यह  स्पष्ट  करने
 के  रु  दि  ठ  tn  उसको  मान्यता  क्यों

 समाप्त  कर  दी  जाये  ?
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 वित्त  मंत्री  सी  ०  :  और  बैंक  आफ  बड़ौदा  ने  सुचित  किया हैं  कि
 बैंक  के  एक  अधिकारी  at  एन०  राजगोपाल  को  जो  इण्डिया  बेक  आफ  बड़ौदा  एम्प्लायर

 फेडरेशनਂ  के  महासचिव  भो  बेक ने  कुछ  दुराचरणों के  कारण  आफ  बड़ौदा  अधिकारी

 सेवा  के  अधीन  निलम्बित  कर  दिया  था  ।  बैक  ने  ag  भी  सुचना  दी  है  कि  बाद
 में

 निलम्बित  आदेश  वापिस ले  लिया  गया  ।  बेक  ने  आगे  यह  भो  बताया है  कि  इण्डिया

 बैंक  आफ  एम्प्लाइज  अनुशासन  के  अधीन  बैक  द्वारा  मान्यताप्राप्त

 एक  नियम  है  ।  इसमें  पहले  कि  बैंक  इस  फेडरेशन  को  मान्यता  समाप्त  करने  को  कार्रवाई  करें  ।
 बक ने  उक्त  के  कुछ  उल्लंघनों  के  बारे  में  स्पष्टीकरण  मांगा है  ।

 सार्वजनिक  वित्तीय  संस्थाओं  और  राष्ट्रीय  कृत  बे  कों  दारा  औद्योगिक  ए  ककों  को  दी  गई  वित्तीय

 सहायता

 5361.  श्री  वीरेन्द्र  fag  राव  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  को  करेंगे  कि  साव  जनिक

 facia  संस्थानों  और  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  एकाधिकारी  हों  के  अतिरिकत  औद्योगिक  एककों

 की  गत  तीन  वर्षों  में  कुल  कितनी  facia  सहायता  दो  गई  ह ै?

 वित्त  मंत्रालय में  उपमंत्री  सुशीला  :  बैंकों  कायम-चालन

 पूजो  संबधी  प्रयोजनों  के  लिए  गयो  सहायता  ओवर  नकद-ऋण  क्रेडिट

 गा रां टियों  आदि  के  रूप  में  होती  हूँ  और  हर  ऋणकर्ता  से  उन  सुविधाओं  के  भीतर  कार्य  करने

 को  आशा  को  जातों  है  ।  इन  सुविधाओं  को  समय-समय  पर  समीक्षा  को  जातों  है  और  ऋण कर्ताओं

 की  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखकर  उक्त  सुविधा-सीमायें  निरस्त  आदि  को  जातों  है  ।

 किसी  वग  विशेष  के  ऋणकर्ताओं  को  किलो  कालावधि  विशेष में  कितना  ऋण  fear  गया  az
 बताना  सम्भव  नहीं  है  ।  किलो  विशिष्ट  तिथि  को  इन  ऋण-सीमाओं  के  अंतगर्त  बकाया-राशि

 संबंघों  सुचना  बैंकों  द्वारा  रखी  जातों  है  ।  भारतीय  रिजर्व  बैंक  से  प्राप्त  अध्ययन  उपलब्ध  आंकड़ों  के

 14  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  75  बड़े  औद्योगिक  घरानों  से  सम्बद्ध  एककों  के  अलावा  अन्य

 औद्योगिक  एककों  को  दिए  गए  ऋणों  की  बकाया  राशियां  1971,  1972  और  1973

 के  अन्तिम  शुक्र वारों  को  इस  प्रकार  at :——

 रुपयों
 में  )

 a  ne  ce  i  a  a  le  te lL OE
 दिसम्बर

 के  अन्तिम  शुक्रवार को

 1971  1972  1973

 ee

 व
 1668,  08  2226.52 75  बड़े  औद्योगिक  घरानों  से  एककों  के  अलावा

 1308.  28

 अन्य  औद्योगिक  एककों  को  दिए  गए  ऋणों  की  कुल  (55.1)  (68.1) "
 बकाया  रदा

 :

 (1)  कोष्ठकों
 में  दी  गयो  संख्या  सकल  बैंक-ऋणो ंसे  14  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  प्रदत्त

 ऋणों  को  प्रतिशतता को  द्योतक है  ।

 (2)  इस  उत्तरों  प्रयुक्त  पदार्थों  ऋणਂ  ऋणंकर्ताओं  द्वारा  अपनी  मंजूरशुदा
 AN.  सीमाओं  के  भीतर  ्  करते  समय  निर्दिष्ट  तिथियों  निकाली  गयी  राशियां

 ह  और  इसका  अथ  यह  नहीं  है  कि  वें  राशियां  इन  ऋण कर्ताओं  से  अतिरेक

 हो  गयो हैं
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 दीर्घकालीन-ऋण
 देने  वाले

 अखिल-भारतीय
 वित्तीय  संस्थानों  अर्थात  भारतीय  औद्योगिक

 विकास  बैंक  डेवलपमेंट  बेक  आफ  इंडिया-आई०डो०  बो०  भारतीय  औद्योगिक

 faq  निगम  फाइनेंस  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया-आई०  एफ०  सो ०  argo),  भारतीय

 जोवन  atar  निगम  argo  भारतीय
 यूनिट  ट्रस्ट  (Lo  Ztoatgo ) ATC ATTN और  भारतोय

 औद्योगिक  ऋण  fate  निगम  क्रेडिट  एण्ड  इन्वेस्टमेंट  कारपोरेशन  आफ

 इंडिया-आई०  सो ०  आई०  सो०  हारो  1971-72,  1972-73  और  1973-74  के  वर्षो

 दौरान  75  बड़े  घरानों  से  सम्बन्ध  एककों  को  छोड़कर  अन्य  औद्योगिक  एककों  को  संस्था

 कृत  एवम  सं वितरित  वित्तीय  सहायता  इस  प्रकार  है

 रुपयों में  )

 1971-72  1972-73  1973-74
 ES a  ad  ee  ए णामााणगाणागावागाजजाजावा  ey  ae  mend  eee  ee  tate  ara  ment

 संस् वो कृत  सं वितरित  संस्था  सं वितरित  संस् वो क़त  सं वितरित

 णणणाण

 arena  औद्योगिक*  विकास  बक  118.1  63.0  98.5  78.8  156.1  117.3

 भारतीय  आद्य
 पेशगी  वित्त  निगम  30.47  15.48  41.58  23.05  41.09  24.53

 )

 भारती

 जोवन  बीमा  निगम  (ste  20.88  3.83  9.85  4.65  16.30  12.51

 भारतोय  यूनिट  ट्रस्ट  )  5.  97  0.74  3.73  0.80  4.61  3,56

 भारतीय  औद्योगिक  ऋण  एवम्‌  fata  22.15  17.66  28.61  21.18  41.23  25.02

 निगम  ्य (अप्रे  ल-नाच )
 i  एएए

 राज्य  व्यापार  निगम  दारा  शवों  का  आयात

 5362.  श्री  शशि  भाषण  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने को  कपा  करेंगे कि

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  मेवों  का  आयात  अपने  हांथ  में  ले  लिया है

 यदि  तो  किन-किन  देशों  से  इस  का  आयात  किया  जायगा  तथा  उस  को  कया  शर्त  है  ;

 नपा  ईरान से  मेवों  का  आयात  नहीं  किया  जा  रहा  और  यदि  तो  उसके  क्या

 कारण

 (4)  क्या  ईरान  से  आयात  करो  फारेन  एक्सचेंज  के  आघार पर  होता हैं  और  अफगानिस्तान

 स  आयात  वस्तु  विनिमय के  आघार  पर  होता हैं  इसलिए  लाभ  अधिक  होता
 और

 (3)  क्या  सरकार  ईरान  से  भो  मेवों  का  आयात  करने पर  पुनः  विचार  weary
 ?

 न्ड्त  आंकड़ों  में  वित्तीय  संस्थानों  के  शेयर  एवम्‌  बॉण्डों  में  बंगलादेश  को

 विशेष  ऋण  और  गारंटी  सहायता  शामिल  नहीं
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 झर प्रचार cid वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  fa  प्रताप  चपा  (@)  मेवों  at

 आयात  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  मार्गी क्त  नही ंहै  ।  तथापि  22-10-1974  को  राज्य

 व्यापार  निगम  को  अफगानिस्तान  से  मेवों  का  आयात  करने  के  लिए  25  लाख  रुपये  मूल्य  का  सी  ०

 alo  Glo  दिया  गया है  ।

 मेवे  ईरान  से  आयात  किये  जा  रहे  हैं  ।

 भारत  ईरान  के  सोच  व्यापार  करार  के  अन्तगंत  भुगतान  दोनों  देशों  में

 मुक्त  परिवर्तनों  मुद्रा  में  किया  जाता  भारत  अफगानिस्तान  के  सोच

 द्विपक्षीय  व्यापार  प्रबन्धों  के  अन्तरगत  उस  देश  से  आयात  भारत  से  निर्यात  करके  संतुलित  किये

 जाते  है ं।  लाभों  संबंघ  में  तुलना  करना  कठिन  है  क्योंकि  आयात  अनेक  व्यक्तियों  द्वार  किय

 जाते  हैं  ।

 भाग  के  उत्तर को  देखते हुए  wer  नहीं  उठता

 पंजाब  नेशनल  बंक  द्वारा  भरती  किए  गए  तकनीकी  अधिकारियों  का  निम्न  दर्जा

 5363.  गोमती  पारवती  कृष्णन :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  पंजाब  नेशनल  बैंक  ने  पलकों  तथा  लेखा  अधिकारियों  की  तुलना  में  अनुभवी  तथा  उ

 तकनीकी
 ज्ञान  रखने  वाले  तकनीकी  अधिकारियों  को  भर्ती  किया है

 परन्तु
 उन्हें  निम्न  दर्जा  दिया

 ?

 क्या  बैकिंग  आयोग  और  पिल्ले  समिति  ने  अपनी  रिपोर्टों  में  इस  विसंगति  को  दूर  करने  को

 सुझाव  दिया  और

 यदि  तो  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  तथा  इस  संबंध  में  उसकी  भावी  नीति  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  उप-मंत्री  सुशीला
 :  से  पंजाब  नेशनल  बेक  ने  सुचित

 किया  है  कि  उसने  मुख्य  रूप  से  निम्नलिखितਂ  अधिका रो  पद क्रमों  )  में  तकनी
 अधिकारियों

 की  भरती

 की  है  :--

 (1)  सहायक  कृषि  अधिकारी  और  सहायक  आर्थिक  अधिकारी  ग्रेड  अर्थात  रु०  325-20-

 445  -  द  |

 (2)  कृषि  लघु  उद्योग  सम्पदा  अधिकारी  और  सहायक  कामिक

 अधिकारों  ग्रेड  | डी  अर्थात  रु०

 930-40-1130  |

 (3)  कार्मिक  प्रशिक्षण  वित्तीय  विश्लेषक  अधिकारी  ग्र  ड

 अर्थात  रु०  700-30-790-35-930-40-1050-  qo

 1315

 बैंक  ने  प्रबंध  विकास  लघु  उद्योग  विशिष्ट  अधिकारी  जैसे  अ

 तकनीकी  अधिकारियों  को  भी  saad  ग्रेडों  से  ऊचे  ग्रेड  में  नियुक्त  किया  है  ।

 et  प्रत्येक  श्रेणी  के  लिये  अहताओं  और  अनुभव  का  विशेष  रूप  से  उल्लेख  करता  है  ।

 विभागीय  परिपत्र  के  विज्ञापन  प्रकाशित  करके  आवेदन  पत्न  मंगवाये  जाते  हें  और  जो  व्यक्ति

 शर्त  पूरी  करते  हों  उनकी  नियुक्ति  का  प्रस्ताव  भेजने  के  लिए  चुनने  से  पहले  उन्हें  परीक्षा/साक्षत्कार
 के

 लिये  बुलाया  जाता  हाल  ही  विभागीय  परिपत्र  जारी  करके  किये  गये  एक  चुनाव  में  कई  लिपिकों

 को  अधिकारी  ग्रेड  के  रूप  में  किया  गया  है  ।
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 aka)

 oe

 बैंक ने  यह  भी  सुचना  दी  हैकि  बैंक  में  अधिकारी  आफिसर  जैसा  कोई  पदनाम

 नहीं  बैकिंग  आयोग  ने  सिफारिश  की  थी  कि  बैकों  के  विभिन्न  स्तरों  के  कर्मचारियों  के  वेतन  आदि  को

 मानक  रूप  दिया  जाय  ।  उसके  अनुसरण  में  नियुक्त  की  गई  पिल्ले  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 सरकार  इस  रिपोर्ट  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  क  पास  अनिर्णीत  पड़े  निकासी  आदेश

 5364.  श्री  वी०  ato  नायक  :.  क्या
 वाणिज्य

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 '
 (#)  व्यापार  निगम  देश  के  अन्दर  वस्तुओं  की  प्रभावी  मांग  का  किस  प्रकार  अनुमान  लगाती

 क्या  दो  वर्ष  ga  जारी  किये  गये  निकासी  आदेशों  को  राज्य  व्यापार  निगम  अथवा  उसके

 एजेंटों  द्वारा  अभी  भी  क्रियान्वित  किया  जाना  है  और  यदि  तो  विशेष  रूप  से  किन  वस्तुओं  के
 बारे  में

 आदेशों  को  क्रियान्वित  feat  जाना  और

 उक्त  मामले  में  सरकार  का  बया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  मे  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  राज्य  व्यापार  निगम  उन

 विभिन्‍न  मदों  की  आवश्यकताओं  का  उद्योग  एवं  सम्बद्ध  सरका री  प्राधिकारियों  के  परामर्श  से  अनुमान
 लगाता  है  जिनके  आयात  निगम  के  माध्यम  से  मार्गी कृत  हैं  ।

 Ger  एस् थि टोल  तथा  गम  अरेबिक  के  सम्बन्ध  में  रिलीज़  आडंबरों  को  छोड़कर  दो  वर्ष
 =

 ga  जारी  किये  गये  सभी  रिलीज  आडर  पूर्ण  रूप  से  पुरे  जा  चुके  |  उच्च  अन्तर्राष्ट्रीय

 कीमतों  के  कारण  जो  उद्योग  को  स्वीकार्य  नहीं  इन  मदों  के  आयात  को  व्यवस्था  करना  सम्भव

 नहीं  हो  सका  |

 इन  मदों  की  सप्लाई  प्राप्त  करने  के  प्रयास  जारी  हैं

 कलकत्ता  feaa  aaa  as  एण्ड  के  कार्यालय पर  छाप
 '

 5365.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आयकर  जांच  अधिकारियों  ने  22  “1974  को  मेसर्स  बड  एण्ड  कम्पनीਂ

 कलकत्ता  के  कार्यालय  पर  छापे  मारे  थे  तथा  वहां  की  तलाशी  ली  थी

 यदि
 तो  इस  कार्य  का  उद्देश्य  क्या  था  तथा  उसके

 क्या  परिणाम
 निकले

 (7)  क्या  संदिग्ध  कागजात  आदि  के  लिए  उक्त  कम्पनी  के  निदेशकों के  निवास  स्थानों  पर

 भी  छापे  मारे  गए

 यदि  हां  तो  ऐसे  निदेशकों  के  नाम  कया

 क्या  कम्पनी  के  अध्यक्ष  का  पता  लग  गया है  ?

 वित्त  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री

 प्रणब  कुमार  मुखर्जी )
 :  से  आयकर  प्राधिकारियों

 दवारा  22  1974  को  Ho  बड़  एण्ड  Fo,  कलकत्ता  के  मामले  में  कोई  तलाशी  नहीं
 ली  लेकिन  HiT  प्राधिकारियों  दवारा  22  नवम्बर  1974  को  मत  हिस्से  (Tro)  लि०
 के  व्यापारिक  परिसरों  की  तलाशियां  ली  गयो  जो  बर्ड  एण्ड  नक०  का  एक  समूह  है  और  उसी  इमारत
 जिसमें  मठ  बड़े  एण्ड  कं०  प्रा०  लि०  साथ  ही  उसके  निदेशकों  में  से  दो  के  aa  कम्पनी  से  सम्बन्ध
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 अन्य
 व्यक्तियों  के  TaATACATATT freer =

 की  भी  तलाशी  ली  गई  य  दो  निदेशक हे  :  श्री  प्राण  प्रसाद  और  श्री  क े०
 तलाशियों  में  बही-खातों  और  दस्तावेजों  के  55,800  रु०  भी

 पकड़ा  गया  था
 ।

 एल  ०  दुआ
 पकड़े  गए  माल  aA  छानबीन  की  जा  रही  जिस  कम्पनी  की  तलाशी  ली  गई  उसका  चैयरमेन  कम्पनी

 के  कार्यालय  परिसर  में  था  ।

 उपर  क्त  कर-आबंटन  के  खिलाफ  चलाए  जा  रहे  अभियान  के  एक  भाग  के  रूप  में  ली  गयी  ।

 भारत  में  चोरी  छिप  लाई  गई  वस्तुओं  के  बदल  अन्य  बस्तुएं  भजना

 5366.  शना  पी०  आर०  भिनाय :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंग  कि  क्या  देश  में  चोरी

 छिपे  लाई
 गई  वस्तुओं

 के
 बदले  में

 दो  गई  वस्तुओं  के  बारे  में  कोई  मूल्यांकन  किया
 गया

 है  और  यदि
 हां  तो

 क्या  विदेशी  सें
 ।

 चोरी  छिपे  लाई  गई  वस्तुओं के  बदले  बेबी  फूड  जैसी  आवश्यक  वस्तुएं

 भेजी  गई  हैँ  !

 मंत्रालय  मे  राज्यमंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी )  :
 देश  में

 तस्कर
 आयात  की  जाने  वाली

 वस्तुओं
 के

 बदले
 जिन  वस्तुओं  सामान्यतया  तस्कर  निर्यात  किया जाता

 है
 वें  पुरावशेष

 तथा  रल  हाल  ही  में  चावल  और  दालों  का  थोड़ी  मात्रा  में  तस्कर-व्यापार  किय  जाने  की
 oy

 भी  कुछ
 सिली  हैं  ।

 पॉड चरी  की  पार्षदों  को  तथा  लाइसंस  जारी  कपि  जाना

 5367.  श्री  wa  लिया  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि :

 कं  क्या  उन्हें  एक  समाजवादी संसद्‌  सदस्य  से  30  सितम्बर  1974  का  कोई  पत्र  प्राप्त  हुआ

 है  जिसमें  पांडिचेरी  क  पार्टियों  को  जारी  किए  गए  acd  लाइसेंसों के  बारे  में  सुचना  मांगी  गई  थी  ;

 यदि  तो  क्या  सूचना  मांगी  गई  और

 इस  पत्र  के  उत्तर  में  क्या  सुचना दी  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में
 उपमंत्री

 विश्वनाथ
 प्रताप

 :  से  समाजवादी
 संसद

 सदस्य
 से  30  सितम्बर  को  ऐसा  कोई  पत्र  प्राप्त

 न्हीं  हुआ  है  जिसमें  पांडिचेरी  पार्टियों  को  जारी  किये  गये

 तथा  लाइसेंसों  के  बार ेमें  जानकारी  मांगी  गई  हो  ।

 कृत्रिम  रेशम  बनाई  उद्योग

 5368.  मौलाना  इसहाक  सभी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि

 क्या  कृतिम  रेशम  बुनाई  उद्योग  गंभीर संकट  से  गुजर  रही  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ह
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ
 प्रताप  :  तथा  मांग  में  कमी  के  कारण

 स्टाक  जमा  हो  जाने  के  कुछ  बाजा  तमाचा  मिले हैं
 लेकिन  यह  अनुमान  लगाना  कठिन  हैं  कि  कितन  स्टाक

 जमा  हो  गया  है  क्योंकि  कृत्रिम  रेशमी  वीरों का  उत्पादन  अधिकांशतः  विजेन्द्री कृत  क्षेत्र में  होता  है

 Deposits  in  Nationalised  Banks

 5369.  Shri  Bhagatram,  Rajaram  Manohar  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  deposits in  the  nationalised  banks  have
 been

 constantl  y  dec y  चस्का  reasing  for  the
 last  two  years  ;
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 (9)  if  so,  the  annual  deposits  in  each  bank  during  the  above  period  ड

 (c)  the  reasons  for  this~  decline  and

 (d)  the  proposals  under  consideration  to  attract  people  to  deposit  money  in  banks
 again

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Finance  (Shrimati  Sushila  Rohatgi)  :

 (a)  &  (b)  The  aggregate  deposits  of  the  14  nationalised  banks  have  increased  in  asbsolute
 amounts  during  the  last  two  years  although,  there  has  been  a  declaration  in  the  rate  of

 growth  last  year.  The  available  figures  of  aggregate  deposits  in  respect  of  each  of  the  14
 nationalised  banks,  as  on  the  last  Fridays  of  October,  1972,  1973  and  1974;  are  set  out  in

 he  Statement,

 (c)  &  (d)  Several  factors  like  savings  potential  of  the  community,  the  rate of  return
 on  other  comparable  assets,  alternative  avenues  for  utilisation  of  savings,  rate  of  currency
 expansion,  credit  policy  etc.  influence  deposit  growth.  The  banks  besides  undertaking
 sizeable  branch  expansion  programmes  to  tap  the  saving  potential  in  underbanked  areas-
 draw  up  a  variety  of  deposit  schemes  to  suit  the  specific  requirements  of  divers  types  of

 depositors,  including  daily  wage  earners,  fixed  income  groups  professionals  with  fluctua-

 ‘ting  incomes  etc.  which  are  being  widely  publicised.  The  rates  of  interest  on  certain
 classess  of  deposits  have  also  been  increased  by  the  Reserve  Bank  with  effect  from
 July  23,  1974.

 STATEMENT

 Ageregate  Deposits  (excluding  inter-bank  Deposits)  of  nationalised  banks

 Crores (Rs.

 As  on  the  last  Friday  of  October
 Bank

 1972  1973  1974*
 -——<—$—_—$—$

 ——
 (1)  (2)  (4)

 Nationalised  Banks
 | ह  Central  Bank  of  India  700  830  929
 2.  Bank  of  India  545  675  743
 3  Punjab  National  Bank  573  678  755

 4.  Bank  of  Baroda  643 485  575
 United  Commercial  Bank  320  391  424
 Canara  Bank  208  396  461

 United  Bank  of  India  270  331  390
 8.  Dena  Bank  e  210  254  287

 Syndicate  Bank  225  298  344

 10  Union  Bank  of  India  2047  300  346
 Ile  Allahabad  Bank  e  169  203  223
 12.  Indian  Bank  .  139  193  244

 13  Bank  of  Maharashtra  135  164  107
 14  Indian  Overseas  Bank  127  170  204

 Tora.  4423  5456  6191
 LO eye  S|

 *Provisional.

 NoTe.—  Figures  may  not  add  up  to  totals  due  to  rounding  differences.
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 1896  )
 5.

 लि भारत  और  अन्य  क  sate a  vy  os a  नि  सय

 '
 5370.  श्री  एस०  आर०  कया  वाणिज्य  मंत्री ike  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 भारत  और  अन्य  देशों  के  वर्तमान  वस्तु  विनिमय  सम्बन्धी  समझौतों की  मुख्य  बातें

 क्या है  तथा  उनका  कार्य  केसा  चल  रहा  और

 क्या  कुछ  और  नए  समझौतों  पर  बातचीत  चल  रही  है  और  यदि  तो  उसका  ब्यौरा

 कया

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपयंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag):  तथा  इस  समय  अन्य

 देशों  के  साथ  कोई  वस्तु-विनिमय  सौदे  प्रवर्तन
 में  नहीं  इस  प्रकार  की  प्रस्थापनाएं भी  विचाराधीन

 नहीं  हैं  ।

 पूर्वी  क्षेत्र  में  जीवन  बोला  निगम  द्वारा  एकत्रित  की  गई  धनराशि

 5371.  को  विश्व  नारायण  शास्त्री  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वी  क्षेत्र  में  प्रीमियम  के  रूप  मेंजिन-बीमा  निगम  द्वारा  एकत्रित  की  गई  धनराशि  को

 वहाँ  नहीं  लगाया  गया  है  और  इसके  परिणामस्वरूप  यह  क्षत्र  विकास  की  दृष्टि  से  पिछड़ा  बना

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  जोवन  बोला  निगम द्वारों  पूंजी  निवेश  की  वर्तमान  प्रण ली  को

 संशोधित  करने  या  उसमें  सुधार  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  ऑर

 ,  जीवन  बीमा  निगम  निधियों  का  पूंजी-निवेश  कौन-कौन  से  प्रमुख  क्षेत्रों  में  किया  जाना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  मे  उपमंत्री  सुशीला  :  तथा  :  राज्यों  में  निवेशों के
 लये  उपलब्ध  रकम  कुल  प्रीमियम  आय  नहीं  है  अपितु  प्रीमियम  आय  में  से  (i)  प्रशासन

 (ii)  (iil)  अस्यपित  की
 गई  पालिसीयों  पर  देय  रकमें  (iv)  पालिसी  धारियों  को  ऋण  और

 क  केन्द्रीय  सरकार  की  प्रतिभूतियों  में  निवेश  की  रकम  को  घटाकर  निकाली  गई  रकम  होती  है  ।  fa

 राज्य  विशेष  में  निवेश  की  गई  वास्तविक  जो०  बी०  नि०  के  निदेशों  को  खपाने  के  लिये  संबंधित

 राज्य  की  जरूरत और  संस्थागत  क्षमता के  अनुरूप  है  ।

 निम्नलिखित  सारणी  में  कुल  प्रीमियम  आय  तथा  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  सभी  राज्यों  की  तुलना
 में  पूर्वी  क्षेत्र  में  किये  गये  निवेशों  की  रकम  बतायी  गई  है  :--

 qat  da  सभीਂ  राज्य

 रुपयों

 1969-70 से  1  vi  3-74  तक  की  प्रीमियम  आय  क  293  1673

 सकल  निवेश *  197  1045

 प्रीमियम  अय  से  कुल  सकल  निवेश  का  प्रतिशत  अनुपात  |  67.45  62.47

 जोवन  बीमा  निगम  के  निवेशों  में  क्षत्रीय  असन्तुलन ों  को  ठोक  करने  की  दृष्टि  से  निगम  से  कहा  गया

 है  कि  वहू  योजना  आयोग  की  स्वीकृति  से  एसी  नई  योजनाएं  तैयार  करने  की  संभावनाओं  का  पता  लगाये

 जो  पिछड़े  राज्यों
 की

 आवश्यकताओं  और  संस्थागत  क्षमताओं  के  अनुरूप  हों  ।  यदि  नई  योजनाएं  तैयार
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 करने  का  प्रयास  असफल  होता  sat  संंबंधित  राज्यों  द्वारा  बाजार  से  लिये
 ज जाने  वाले

 कणों
 को  इस

 तरह
 से  विनियोजित  किया  जाना

 चाहिए
 कि  उनमें  जीवन  बीमा  निगम  अबतक  शनसा  हिस्सा  लेता  रहा

 दै  उसकी  अपेक्षा  अधिक  हिस्सा  ले  सके  ।

 सांविधिक  उपबन्धो ंके  जोवन  बीमा  निगम  की  निधियों  के  निवेश के  प्रमुख  माध्यमों

 का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  —e—e

 (i)  केन्द्रीय  राज्य
 सरकारों  राज्य  स्तर

 की  अन्य  केन्द्रीय

 सहकारी  भूमि  विकास  बिजली  बोड़े  और  अन्य  सांविधिक  निगमों  को  प्रतिभूतियां  ।

 (ii)  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  के  ऋण-पत्र  और  शेयर  |

 (iii)  ऋण  आवासीय  योजनाओं  के  लिय  राज्य  सरकारों  को

 जल-प्रदाय  और  जल  मल-निकास  योजनाओं  के  लिये  नगर  पालिकाओं  को

 (7)  पाइपों  द्वारी  ग्रामीण  जल-पूर्ति  योजना  केਂ  लिय  जिला  परिषदों  को

 प्रमख  सहकारी  आवास  faa  समिति  को

 आवास  ate  नगर  विकास  निगम  लि०  को

 सहकारी  चोरी  समितियों  को

 (3)  राज्य  बिलों  बोर्डों  को

 औद्योगिक  प्रयोजनों  के  लिये  कम्पनियों  को

 (@)  अपनी  मालिकी  का  बनाओं  और  आवास  के  लिये  अन्य  बन्धक  ऋण  योजनाओं  के

 अधीन  पालिसी-धारियों  को

 (iv)  गुह  सम्पत्ति  और  भूमि  ।

 गुजरात  ओर  सब्पप्रदेश  को  अग्रिम  धन  को  मंजरी  दिया  जाना

 5372.  श्री  नाराज  अहिरराव

 श्री  चन्दूलाल  च्द्राकर

 क्या  वित्त  मंत्रो यट  बताने  को  दर्पा  करेंगे कि

 क्या
 गुजरात

 और  मध्यप्रदेश  की  राज्य  सरकारों
 ने

 राज्यों  में  अभाव

 की  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिये  अगले  दो  तीन  सालों  के  लिए  नियत  योजन  राशि  को  अग्रिम

 रूप  से  इस  ag  देने  के  लिए  केन्द्रीय
 सरकार

 से  अनुरोध  किया है
 ।

 यदि  at,  तो  इस  बारें  में  केन्द्रीय  सरकार  कीः  क्या  प्रतिक्रिया  और

 नगर  मामला  अभी  at  विचाराधीन  है  तो  इस  पर  निर्णय  करने  केन्द्रीय  सरकार

 कितना  समय  am?

 वित्त
 मंत्री

 ao
 :  से  :  केन्द्र  द्वारा  गुजरात

 और  मध्य  प्रद श  राज्यों  की

 स

 सुखे  की
 स्थिति

 का  जायजा  ले  लिया

 गया
 और

 राज्य  सरकारों  की
 उसकी

 या  गया  ह ैतै  कि  वे  स्थिति  को  सामना  करने सूचना दे
 दीਂ  गयी  है  ।  उनसे  बताने  का  अनुरोध

 के  लिए  क्या  कदम  उठा  रह
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 मध्य  उडीसा  और  राजस्थान  की  सरकारों  से  जबाब  मिल  गये  है  और  उन  पर  बिचार  किय

 जा  रहा  गुजरात  सरकार  से  अभी  उत्तर  नहीं  मिला  आशा  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  जल्दी  ही  फैसला

 कर
 जायगा  ।

 विभिन्न  राज्यों  के  लिए  बाजार  ऋण  aa  क  लिए  धन  राशि  का  नियतन  करने  क  थार  में  सानदष्ड

 5373.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साल्व :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्न  राज्यों  के  लिए  बाजार  से  ऋण  लेने  के  लिए  धनराशि  का  नियतन  करने  के  बार

 में  सरकार ने  कोई  मानदण्ड  निर्धारित  किया  है  ;

 अगर  कोई  मानदण्ड  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  तो  किस  arene  पर  राशियों  का  नियतन

 किया  जाता है  ;

 क्या  बजार  से  ऋण  लेने  के  लिये  धनराशियों का  नियतन  करने  के  मामले  में  राज्य  सरकार

 द्वारा[अपनाय  गय  वित्तिय  अनुशासन  या  राज्य  के  पिछड़ेपन  जसे  किसी  मानदण्ड  पर  ध्यान  नहीं  दिया

 जाता  और ;

 (a)  क्या  बाजार  से  ऋण  लेने के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  अनुमति  मांगी हैं  और
 यदि

 तो  इस  बारे  में  सरकार  कि  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्री  ato  :  से  (7)  जनता से  ऋण  लेने के  कार्यक्रम  को

 बरकरार  रखने  के  लिए  कितने  साधन  प्राप्त  होने  की  संभावना  इसका  ध्यान  रखते  हुए  1974-75

 के  लिए  वार्षिक  आयोजना  तैयार  करते  समय  यह  नीलेंथ  किया  गया  था  कि  1974-75  में  राज्य

 सरकारों  और  उनके  अभिकरणों  द्वारा  खुले  बाजार  से  ऋण  लेने  की  वास्तविक  सीमा  वही  रखी  जाएं
 जो  पिछले  वर्ष  अर्थात  1973-74  में  रखी  गयी  थी  ।  इसके  अतिरिकतਂ  आंध्र  प्रदेश  ,  गुजरात  कर्नाटक

 और  महाराष्ट्र  को  अतिरिकत  ऋण  लेने  की  अनुमति  दी  गयी  थी  ताकि  वे  छठ  वित्त  आयोग  की

 सिफारिशों
 के  अनुसार  हैदराबाद  राज्य  विकासਂ  ऋणों  को  लौटाने  के  दायित्व  को  पूरा कर

 TH  ।  योजना

 आयोग  इस  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहा है  कि  सुनिश्चित  सिद्धांतों  के  आधार  पर  किस  राज्य  द्वारा

 बाजार  से  कितने  ऋण  लिया  जाए ।

 मध्य  प्रदेश  सरकारने  केन्द्रीय  सरकार  से  चाल वह  में  10  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  ऋण

 जुटाने  की  अनुमति  मांगी  थी  ।  राज्य  सरकार  का  अनुरोध  इसलिए  स्वीकार  नहीं  किया  गया  कयोंकि

 जनता से  ऋण  लेने के  काय  क्रम  को  बरकरार रखने  के  लिए  जो  साधन  उपलब्ध  है  उनके  अनुसार  बाजार

 से  अतिरिक्त  ऋण  लेना  सम्भव  नहीं  है  ।

 Links  between  Sheikh  Abdullah  and  Haji  Mastan

 5374.  Shri  S.  Chowhan  ;  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  whether  his  attention  has  been  drawn  to  the  press  statement  of  Shri  Atal  Bihar
 Vajpayee  to  the  effect  that  the  former  Prime  Minister  of  Kashmir,  Sheikh  Mohammed
 Abdullah,  has  had  close  relations  with  the  well  known  smuggler  Haji  Mastan  and  that  he
 had  stayed  with  Haji  Mastan  in  Bombay  ;

 (b)  if  so,  full  facts in  this  regard  ;  and

 (c)  the  details  of  the  help  Sheikh  Abdullah  received  in  various  forms  from  Haji  Mastau
 and  the  action  taken  in  this  regard?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  F  inance  (Shri  Pranab  Kumar  Mu~
 khexjee)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  &  (c)  The  matter  is  being  looked  into
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 नायलॉन  फिलामेंट  यान  की  कताई  बाल  व्यक्तियों  द्वारा  प्रदीप  यान  का  उत्पादन

 5375.  श्री  राजा  कुलकर्णी :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 नायलॉन  फिलामेंट
 art  की  कताई  करने  वाले  कितने  विंमान

 व्यक्ति  अपने  क्रिम्पड  मानें
 उत्पादन  करते  ह  ;

 इस  प्रकार  की  कताई  करेने वाले  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  है  ;

 क्यो  इन  नाईलोन  के  स्पिनरों  जो  क्रिम्पड  याने  का  उत्पादन  कर  रहे  नायलान  फिलामेंट
 ard  का  उत्पादन  करने  के  लिए  अपेक्षित  औद्योगिक  लाईसेंस  से  भिन्न  क्रिम्प्ड  यान  का  उत्पादन

 wet  के  लिये  पृथक  औद्योगिक  लाइसेंस  लेने की  आवश्यकता  पड़ती  है  ;  और

 अगर  नायलान  स्पिनरों  को  क्रिम्पडं  याने  का  उत्पादन  करने  के
 लिए  पूरक  औद्योगिक  लाइसेंस

 wat  को  आवश्यकता  नहीं  तो  इस  निति  का  अनुसरण  करने  के  क्या  कारण  हैं ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  नाइलोन  फिलामेंट

 मानें
 के

 वर्तमान  आठ
 स्पिनरों में  से  पांच  अपने  क्रिम्पड  याने  का

 उत्पादन  कर  रहे  हूँ

 (1)  मृ०  जे०  के०

 (2)  में०  मो दीप ोन  लि०  ,  मोदी  नंबर  |

 (3)
 मे०  गरारे  नाइलोन्सਂ  महाराष्ट्र  ।

 (4)  मे०  निर्लोन  सिंथेटिक्स  क्  एंड  केमिकल्स  feo,  बम्बई

 (5)  मे०  स्ट्रेच  फाइलें  नागपुर  |

 जी  नहीं  ।

 क्रिम्पड  याने  भी  केवल  नायलोन  फिलामेंट  यान  ही है  परन्तु  उसका  कुछ  टिवर्स्टिग  व

 प्रोसेसिंग  किया  जाता  ताकि  उसमें  बेहतर  टेक्सटाइल  गुण आ  अत :  नायलोन  की

 कताई  करने  वालो  द्वारा  क्रिम्प्ड  नाईलोन  यानी  के  उत्पादन  के  लिये  कोई  अलग  औद्योगिक  लाईसेंस  की

 भा वद यकता  नहीं  है
 ।

 ग्लोब  मोटेल  कम्पनीं  कीं  प्रबंध  समिति  के  सदस्यों  की  आय  के  स्रोतों  के  बारें  में  जाच

 5376.0  शी  देवेन्द्र  सत्पयी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  आशय  की  शिकायतें  मिली  हू  कि  ग्लोबਂ  मोटरें  दिल्‍ली

 की
 प्रबन्ध  समिति  के

 सदस्य
 अपनी  आय  से

 अधिक  घन  खच
 करके  अपने  पास  जमा  जनता

 की  धनराशि का  दुरुपयोग  कर
 रहे

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  जांच  पड़तालਂ की  है  ;  और

 यदि  at  तो  इसका  क्या  परिणाम  निकला  और  sare  क्या  कार्यवाही  की  गई
 ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य
 मंत्री

 प्रणव  कुमार  :  से  आय-कर  विभाग

 को  इस  संबंध में  कोई  शिकायत  प्राप्त  नही  हुई  कम्पनी
 काय  विभाग

 से
 सुचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  उपलब्ध  ही  सदन-पटल पर  रख  दी  जायगी ।
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 पड  माक  का  नौकरी  कराने  के  लिए  बिदकती  कम्पनियों
 से  ondan-aa

 5377.  श्री  बै कारिया  :  क्या  चित्त  मंत्री ae  बताने की  कृपा  करेंग  कि  :

 वे  कौन  कौन  सो  विदेश  कम्पनियां  हू  जिन्होंने  अपने  ट्रेड  ars  के  प्रयोग  का  नवीकरण  करने

 के  आवेदन  दिये  ह  ;

 किन  किनਂ  कंपनियों  के  आवेदन  पत्र  मंजूर  किये  गये  है  और  किन  किन  फर्मों के  आवेदन

 पत्र  नामंजूर  किये  गय  है  और  इसके  क्या  कारण

 वित्त  मंत्री  सी  ०
 सुबह  nua )

 :  जिन  कम्पनियों  ने  ford  बक  ऑफ  इंडिया  से  विदेशी

 मुद्रा  विनियमन  1973 की  घारा  28( 3)  के  साथ  पठित  घारा  28(1)  के  अंतिम  त

 अपने  अपने  व्यापार  चिह्नों  का  प्रयोग  करने  की  अनुमति  मांगी  उनके  नामों  आदि  की  सुची  बनायी

 जा  रही  है  और  यह  सुची  लॉक  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जाय  गी  ।

 इन  आवेदन  पत्रों  पर  frag  बैंक  आफ  इंडिया  में  जांच  हो  रही  है  ।

 Deductions  made  from  salaries  and  allowances  of  Air  India  Pilots  during
 lock-out

 5378.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :

 Sardar  Swaran  Singh  Sokhi  :

 Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  deductions  made  from  salaries  and  allowances  of  Air  India  pilots  for  the

 period  of  last  lock-out  ;

 (b):  the  number  of  meetings  held  between  the  ‘Guild’  and  Government  with  a  view
 to  ending  the  strike  and  lifting  the  lock-out  ;  and

 (c)  whether  any  lasting  solution  has  been  found  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Raj  Bahadur)  :  (a)  For  the
 duration  of  the  illegal  strike  and  the  consequent  lock  out,  the  striking  pilots  were  not  paid
 salary  or  other  fixed  allowances.  The  amount  of  such  salaries  and  allowances  lost  by  them
 for  the  period  between  3rd  August  1974  to  October  31,  1974,  is  approximately  Rupees
 twenty  eight  lakhs.

 nection  with  the
 (b)  ‘A  few  office  bearers  of  the  Guild  met  the  Minister  on  a  couple  of  occasions  in  €on™

 strike.

 (c)  All  the  line  pilots  who  had  gone  on  an  illegal  strike  and  who  were  locked  out  with
 effect  from  3rd  August,  1974  have  given  individual  undertaking  accepting  to  operate  on
 the  basis  of  the  slip  pattern.  The  pilots  have  also  accepted  that  any  pattern  of  operations
 and  of  crew  scheduling  is  a  management  function.

 Efforts  to  Attract  Tourists  to  Ladakh

 5379-  Shri  Kushok  Bakaula  :  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  some  fresh  endeavours  have  been  made  to  attract  tourists  to  Ladakh  and
 if  so,  the  facts  thereof  ;

 (b)  whether  facilities  of  air-servicés  and  other  means  of  communications  aré  included
 jn  those  efforts  ;  an

 (c)  whether  these  means  and  facilities  are  proposed  to  be  ives  publicity  in  India  and
 abroad  so  as  to  attract  Indian  an  foreign  tourists  ?
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri
 Surendra  Pal  Singh)  :  (a)  to  (c)  The  restrictions  on  visit  of  foreign  tourists  to  certain  parts
 of  Ladakh  were  relaxed  only  from  4th  June  1974.  About  540  foreign  tourists  visited  Leh

 upto  22nd  November  1974,  according  to  the  State  Government’s  report.  It  has  been  decided

 to  bring  out  a  map-folder  indicating  all  the  areas  recently  re-restricted  including  certain

 parts  of  Ladakh.  Information  about  places  of  tourist  interest  in  Ladakh  and  of  the  facilities
 available  there  for  foreign  tourists  has  also  been  circulated  by  the  Department  of  Tourism

 to  Air-India  and  Government  of  Tourist  Offices  in  India  and  abroad.

 Leh  is  at  an  altitude  of  3,292  metres  above  msl.  None  of  the  aircraft  in  the  fleet  of

 Indian  Air-lines  at  present  is  suitable  for  operating  to  Leh  in  Ladakh.

 भारत-ब्रिटिश  आर्थिक  सम्  का  गठन

 5380.  At  वनमाली  बाबू  :

 श्री  वीरभद्र  सिंह  :

 भरी  वाई०  ईश्वर

 श्री  आर०  वी०  स्वामीनाथन  :

 श्री  राम शखर  प्रसाद  fag:

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  चाल  वर्ष  में  एक  संगीत  भारत-ब्रिटिश  आर्थिक  समिति  का  गठन  किये  जाने  की

 बना

 यदि  तो  प्रस्ताव  को  मुख्य  बातें  क्या  और

 इस  सम्बन्ध में  अन्तिम  fata कब  तक  हो  जाने  को  संभावना  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  एक  भारत-ब्रिटेन

 संयुक्त  समिति  की  स्थापना  के  लिए  एक  प्रस्थापना  भारत  सरकार  और  ब्रिटेन  की  सरकार  के  विचाराधीन

 आशा  है  कि  समिति  के  उद्देश्यों  के  अन्तगंतਂ  भारत  और  ब्रिटेन  के  बीच  afar  सहयोग
 के  क्षेत्र

 में  वुद्धि  करने  के  मार्गॉपायों  का  पता  दोनों  देशों  के  अपने  अपने  अन्तर्राष्ट्रीय  दायित्वों

 से  संगत  रहते हुए  उनके  बीच  दुतरफा  व्यापार  को  बढ़ाने  के  लिए  संगठन  कार्यों  जेसे  कि  व्यापार  मिशनों ,
 प्रतिनिधिमण्डलों  के  मेलों  तथाਂ  प्रदर्शनियों  में  भाग  लेना  आदि  के  संबंघ  में  विचार  करना

 शामिल  होंगे  ।  यह  प्रस्थापन  है  कि  यह  समिति  परामशं  समिति  होगी  और  उद्देश्यों  की  के  प्रयोग  नाथ
 दोनों  सरकारों  को  सिफारिशें  करेगी  ।  समिति  की  बैठकें  समय  समय  पर  होंगी  ।

 चूंकि  प्रस्थापना  दोनों  सरकारो ंके  विचाराधीन  इस  स्तर  पर  यह  बताना  कठिन हैं
 कि  किस  समय  तक  इसके  स्थापित  होने  की  संभावना  है

 ऋण  प्रतिबन्धों  में  छूट

 5381.  श्री  वीरभद्र  fag  :  क्या  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार ऋण  प्रतिबन्धों में  चयन
 के  आधार पर  छूट  देने  का  और

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  ह  ?
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 वित्त  मंत्री  सी०  सुब्ह
 :  और  अधिकਂ  काम  काज  की  वर्तमान  अवधि

 1974 से  1975)  के  लिए  भारतीय  रिजवी  बैंक  द्वारा  29  1974  को
 घोषित  ऋणनी

 ति

 के  अनुसार  चयनात्मक  आधार
 लगातार  पूंजी

 उत्पादन  बढ़ाने  और  जरूरी  वस्तुओं  के  वितरण

 को  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  ऋण  का  इस्तेमाल  करने  की  व्यवस्था  है  ।  भारतीय  रिजवी  बक  तथा

 बरकार  द्वारा  ऋण  की  नीति  पर  लगातार  नजर  रखी  जाती है  और  उसमें  स्थिति  के  अनुसार  आवश्यक
 कर-बदल  किया  जायगा  ।

 Raids  on  Star  Paper  Mills

 5382.  Shri  Mulki  Raj  Saini:  Will  the  Minister  of  Fimance  pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  the  places  and  dates  on  which  the  raids  were  conducted  on  the  resi-

 dences  of  the  owners  of  the  Star  Paper  Mills,  Saharanpur

 (b)  the  outcome  thereof  ;  and

 (c)  the  action  being  taken  by  Government  against  them  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Pranab  Kumar  Muk-

 herjee)  :  (a)  The  Star  Paper  Mills  Ltd.  is  a  public  limited  company  and  Bajorias  control

 the  company  as  directors  and  executives.  ‘The  searches  were  conducted  at  the  residences  of

 the  Bajorias  as.  under

 (i)  Shri  B.  P.  Bajoria,  Managing  Director;  search  at  Saharan
 search  at  Calcutta  on  25th  and  27th  September,  1974.

 pur  on  25-26.9.74

 (ii)  Shri  5.  5.  Bajoria,  Executive;  search  at  Saharanpur  on  25th  and  26  th  September,
 1974  ;  search  at  Calcutta  on  25th  and  27th  September,  1974

 (iii)  Shri  H.  5.  Bajoria,  Executive;  Search  at  Saharanpur  and  Calcutta  on  25th  and

 27th  September,  1974.

 (iv)  Shri  U.  S.  Bajoria,  Executive;  Search  at  Calcutta  on  25th  September,  1974.

 (v)  Shri  R.  5.  Bajoria,  member  of  the  family;  searches  at  Calcutta  on  25th  September
 and  at  Delhi  on  25th  September  and  grd  October,  1974.

 (vi)  Bajoria  Family  house  at  Fetehpur  in  Rajsthan  was  searched  on  25th  September,

 1974-

 (b)  Cash  Rs.  73,400,  Jwellery  worth  about  Rs.  13  lakhs  and  silver  utensils  worth  about
 Rs.  1,12,500  have  been  seized  or  kept  under  attachment.  Documents  indicating  concealed

 business  activities  have  also  been  seized.

 c)  The  siezed  materials  are  under  scrutiny.  In  cases  where  valuable  assets  have

 been  seized,  action  under  section  132(5)  of  the  Income-tax  Act,  1961  for  passing  an  order

 in a  Summary  manner  estimating  the  undisclosed  income  and  retaining  the  seized  assets  to

 cover  the  tax  liability  has  been  initiated.  Further  actio  n  as  called  for  under
 the

 law  will  be

 be
 takeri

 on’  completion  of  investigations.

 ग्राम  बेक  व्यवस्था  का  पुनर्गठन  करन क  लिए  कार्यक्रम

 5383.  श्री  अरविन्द  एस०  पटल

 श्री  बसन्त  साठ  :

 Sto  हरि  प्रसाद

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  उच्चस्तरीय  अनु सचिव ोय  समिति  ने  देश  में  ग्राम्य  बैंक  व्यवस्था  का  पुनर्गठन  करने  के

 faa  महत्वाकांक्षी  कार्यक्रम  की  सिफारिश  की  है  ;.
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 क्या  सिफारिश  की  नई  योजना  सभी  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लागू  की  और

 यदि  हां  तो  इस  योजना  को  कब  तक  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ?

 चित्त  मंत्रालय में  उपमंत्री  सुशीला  :  से  उद्योग  और  सिविल

 पूरी  मंत्री  श्री  to  ए०  प  की  अध्यक्षता  में  गठितਂ  एक  दलਂ  ने  विशेष  कर  छोटे  और  सोमन्तिकं

 कृषकों  और  अन्य  ग्रामीण  उत्पादकों  की  ऋण  और  अन्य  आवश्यकताएं  पूरा  करने  के  वास्ते  हमारे  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  सब  से  उपयुक्त  संस्थागत  पद्घति  का  पता  लगाने  के  प्रश्न  पर  गहराई  से  विचार  किया  था  |  दल

 ने  यह  महसुस  किया  कि  यथासंभव  क्लर्कों  की  खेती  को  भूमि  के  समीप  ही  एक  ऐसी  संस्था  होनी  चाहिए

 जो  उन्हें  और  साहसिक  आवश्यक  वस्तुओं  की  विपणन  सेवाओं  और

 तकनीकी  ARTETA  सहित  सभी  सेवाओं  की  एक  साथ  व्यवस्था  कर  सके  ।  मौजूदा  अथवा  नयी  सहकारी

 समितियों  को  छठी  आयोजना  अवधि  के  अन्त  जेसे  कि  कृषि  विषयक  राष्ट्रीय  आयोग  दुबारा
 कल्पना  की  गयो  अपेक्षाकृत  अधिक  व्यावसायिक  रूप  से  संचालित  करने  की  आवाज़

 कता  होगी और  इन्हें  कृषक  सेवा  समितियों  के  स्तर  तक  ले  जान  पड़ेगा  ।  यद्यपि  इस  प्रकार  को

 तियों  का  वित्तपोषण  ठीक  ढंग  से  कार्य  कर  रहे  केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों  द्वारा  किया  जाना  जारी

 फिर  उन  क्षेत्रों  कां  सावघानी  से  gat  लगाने  के  बाद  जिन  में  केन्द्रीय  सहकारों  बैंकों  के  लिए

 शालों  ढंग  से  कार्य  करना  संभव  नहीं  उन  क्षेत्रों  में  सरकारो  क्षेत्र  के  बैंकों  को  सम्बद्ध  सरकारों

 की  सहायता  से  अपनो  ग्रामोण  शाखाओं  के  कार्यक्षेत्र  में  इस  प्रकार  को  समितियों  गठित  करने  की  कोशिश

 करेंगे  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  को  दुर  दूर  तक  फले  ग्रामोण  क्षेत्रों  क ेलिए  अपने  शाखा  विस्तार
 किये  क्रम

 बनाते  समय  उस  विशिष्ट  क्षेत्र  में  इस  प्रकार  की  सहकारी  समितियों  की  संख्या  और  उनकी  सक्षमता  का

 ध्यान  रखना  चाहिये  ।

 कृषि  और  सिंचाई  भारतीय  रिजर्व  बैकिंग  विभाग  और  राज्य  सरकारों  के  परामर्श

 इन  सिफारिशों  को
 करने

 के  प्रति  अनुवर्ती  कारवाई  कर  रहा  है  ।

 विभिन्न  सिलों  को  आयात  लाइसेंस  जारी  करना

 5384.  श्री  प्रियरंजन  दास  मंदी  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सेंच्युरो  मफतलाल  ग्रुप  Slo  सो०  एम०  को  संदिल  धागे  तथा  अन्य

 सामग्री  का  आयात  करने  के  लिए  वर्ष  1972-73  और  1973-74 में  कितने  आयात  लाइसेंस  जानो

 किए  गए

 क्या  इस  मामले  की  कोई  जांच  को  गई  है  कि  सभो  आयातित  वस्तुओं  का  वास्तविक  उत्पादन

 क्षमता  में  किस  प्रकार  उपयोग  किया  गया  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  ह  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उपमंत्री  (at  विश्वनाथ  प्रताप
 :  जारी  किए  गए  सभी  आयात

 लाइसेंसों  का  ब्यौरा  वो कलो  बुलेटिन  अफ  इंडस्ट्रियल  इम्पोर्ट  लाइसेंसिस  एण्ड  एक्सपोर्ट

 लाइसेंसी  में  प्रकाशित  feat  जाता  है  जिसकी  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।  हमवार  आंकड़े

 नहीं  रखे  जाते ॥

 (@)  जी  नही ं1

 (7)  प्रदान  नहीं  उठता  ।

 उमा  इन्वेस्टमेंट  प्राइवेट  लिमिटेड  बम्बई  का  तुलनपत्र

 5385.  श्री  माधुरी  great  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपी  करेंगे  कि  :

 क्या  जारी  करने  वाली
 उमा  इन्वेस्टमेंट  प्राइवेट  लिमिटेड  का  वर्ष  1973  का  तुलना

 पत्र
 अभी  तक

 सार्वजनिक  दस्तावेज  नहीं  है  ;  और
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 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :  और  उमा  इन्वेस्टमेंट

 बेट  लि०  बम्बई  के  तुलना-पंत्र  का  निरीक्षण  अब  साघारण  जनता  कर  सकता  है  क्योंकि  रजिस्ट्रार  आफ

 कम्पनी  बम्बई  ने  18  1974  को  इसे  अपने  रिकार्ड  में  शामिल  कर  लिया है  |

 लीड  बैंकों  के  विशेषाधिकार  तथा  दायित्व

 5386.  श्री  दां कर राव  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  जिलों  के  लिए  नियुक्त  किए  गए  लीड  बैंकों  के  विशेषाधिकार  तथा  दायित्व  क्या

 क्या  लोग  बैंकों  के  काय  के  पर्यवेक्षण  के  लिए  कोई  तंत्र  बनाया  गया  है  और  afe  तो  वहं

 बया है ; और है  ;  और

 महाराष्ट्र  में  प्रत्येक  जिले  के  लिए  कौन  से  लीड  बैंक  ह  ?

 fra  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  (xtaat  सुशीला  :  लीड  बक  योजना  में  वाणिज्यिक

 बैंकों  को  अदिष्ट  जिले  सौंपने  को  परिकल्पना  को  गई  हूँ  जहां  बेकिंग  काय  के  विस्तार  की  सम्भावना

 का  सर्वेक्षण  शाखाओं  का  जाल  फलाने  और  ऋण  सुविधा  का  विस्तार  करने  में  ने
 ः
 तत्व  करेंगे  ।  लीड

 बेक  से  अपेक्षा  को  जातीं  है  कि  वहं  सहयोग-संघ  के  नेता  के  रूप  में  काय  और  जिले

 में  काम  करने  वाले  अन्य  बैंकों  जमाएं  एकत्र  ऋण  की  वास्तविक  और  सम्भावित

 ताओं  का  पता  लगाने  का  अनुरोध  करेगा  तथा  उन्हं  पुरा  करने  से  सहयोग  देगा  ।

 प्रत्येक  लोड  बैंक  अपने  लोड  जिलों  में  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  उत्तरदायी  है  ।  इस

 सम्बन्ध  में  किय  गये  काय॑  की  आवधिक  समीक्षा  सम्बन्धित  बैंकों  के  निदेशक  मण्डलों  carer  की  जाती  हैं  ।

 योजना  के  अंतरंग  प्रत्येक  जिले  में  स्थापित  को  गई  जिलास्तर  सलाहकार  समिति  उस  क्षेत्र  में  बैकों  की

 योजनाओं  का  आरम्भ  करने  और  उनका  समन्वय  करने  वाला  प्राथमिक  निकाय  हैं  ।  प्रत्येक  राज्य  में  बेकिंग

 कार्य  के  विकास  की  समीक्षा  राज्य  स्तर  को  समन्वय  समितियों  की  deal  में  और  क्षेत्रीय  सलाहकार

 तियों  की  बैठकों  में  भी  की  जाती  है  ।

 अपेक्षित  सुचना  विवरण  में
 दी  गई  है  ।

 विवरण

 महाराष्ट्र  में  लॉड  बेक

 लीड  बैंक  का  नाम  जिले का  नाम

 1.  नांदेड भारतीय  स्टेट  बैंक  समह

 2.  परभणी

 3.  भीर

 4.  उस्मानाबाद

 1.  अहमदनगर : सेन्ट्रल
 बैक

 आफ  इंडिया

 2.  धूलिया
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 ate  बेक  का  नाम  जिले  का  नाम

 3.  जलगांव

 4.  बुलढाणा

 5.  अकोला

 6.  अमरावती

 7.  युवती
 गल

 8.  औरंगाबाद *

 ah  आफ  इण्डिया  1.  वर्मा

 2.  नागपुर

 3.  भण्डारों

 4.  चन्दा

 5.  शोलापुर

 6.  सांगली

 7.  कोल्हापुर

 8.  रत्नागिरी

 9.  कोलाबा

 बेक  आफ  महाराष्ट्र  1.  सातारा

 2.  पूना

 3.  ठाणा

 «  4.  नासिक

 राज्यों  की  राजधानियों  का  दिल्ली  से  विमान  सम्पर्क

 5387.  शी  अनादिचरण  दास  :  क्या  पटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 इस
 समय

 राज्यों
 की

 कौन-कौन  सी  राजधानियों  का  दिल्‍ली  से  इंडियन  एयरलाइंस  की  सीधी

 wera से  सम्पक  है  ;  और

 ;

 क्या  भुवनेश्वर  का  दिल्‍ली  से  सीघी  उड़ान  सेवा  द्वारा  सम्पर्क  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 बेक  आफ  महाराष्ट  के  साथ  मिलकर  ।
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 पर्यटन
 और

 '
 नागर  विमानन  मंत्री  राज

 :  )  निम्न  प्रदेशों  की  राजधानियों  का

 से  इंडियन  एयरलाइंस  की  सीघी  उड़ानों  से  सम्यक

 राज्य  राजधानी

 आंध्र  प्रदेश  चकी  हैदराबाद

 बिहार  ्  पटना

 गुजरात  क  अहमदाबाद

 जम्मू-व-काश्मीर  क  श्रीनगर

 कर्णाटक  बंगलौर

 मध्य  प्रदेश  भोपाल

 महाराष्ट्र  बम्बई

 पंजाब/हरियाणा  चण्डी गढ़

 राजस्थान  क  जयपुर

 तमिलनाडु  मद्रास

 उत्तर  प्रदेश  लखन ऊ

 पश्चिम  बंगाल  क  क  कलकत्ता

 af  1973-74  के  दौरान  कलकत्ता  और  भुवनेश्वर  के  बीच  प्रतिदिन  एक  भोर  का  औसत

 यातायात
 15  यात्री  था  ।  इसमें  दल्ली  और  भुवनेश्वर  के  बीच  यात्रा  करने  वाले  यात्री  भी  शामिल हूं

 ।

 अत  दिल्लो  और  भुवनेश्वर  के  बीच  सोधी  37  विमान  सेवा  वाणिज्यिक  दृष्टि  से  न्यायसंगत  नहीं

 दोगी  तथा  इंडियन एयरलाइंस
 को  कठिन  वित्तीय  स्थिति  को  देखते  फिलहाल  दिल्‍ली  और

 इधर  के  ala  सोधी  जेट  विमान  सेवा  प्रारंभ  करना  संभव  नहों  होगा  ।

 Incomplete  Projects  of  States

 5388.  Shri  Ishwar  Chaudhry

 Shri  Madhavrao  Scindia

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  the  names  of  the  States  which  are  facing  difficulty  in  completing  the  projects
 under  construction  due  to  paucity  of  funds  ;

 (b)  the  requirements  of  each  of  the  States  for  this  purpose  and  the  reaction  of  the
 Central  Government  thereto  ;

 (c)  the  likely  impact  of  this  situation  on  development  works  of  those  States  and  on
 the  economic  progress  of  the  entire  country;  and

 (d)  the  names  of  States  which  received  assistance  from  international  agencies  for

 from  these  agencies
 completing  their  projects  and  the  names  of  the

 Projects  for  which
 assistance  was

 given
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 The  Minister  of  Finance  (Shri  | हि  Subramaniam)  ;  (2)  to  (0)  Some  States  have
 represented  that  their  Plans  do  not  provide  adequately  for  projects  under  construction
 particularly  in  the  irrigation  and  power  sectors.  ‘These  projects  are,  however,  not  due  for
 completion  this  year.  In  view  of  the  financial  stringency  it  has  not  been  possible  for  the
 Centre  to  provide  special  assistance  to  Statesfor  particular  projects,  They  have  been
 advised  to  try  and  find  adequate  resources  whithin  their  means  in  the  current  year  for
 important  on-going  projects.  The  State,Governments  cgncerned  are  endeavouring  to
 do  so.  The  final  picture  will  be  known  in  due  course.

 (d)  Assistance  from  international  agencies  towards  outlays  on  particular  projects  of
 the  States  forms  part  of  the  overall  resources  of  the  Centre,  and  does  not  flow  direct  to  the

 tates  or  the  projects.  The  Centre  provides  assistance  to  the,  States  in  the  form  of  Central
 assistance  for  State  Plans  and  under  Centrally  sponsored/Central  Sector  Plan  schemes.

 Smuggling  of  opium  ta  Foreign  Countries

 5389.  Dr.  Laxminarayan  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  Government  216  aware  of  the  smuggling  of  opium  in  a  large  quantity  to
 foreign  countries  from  India  ;  and

 (b)  if  so,  the  effective  steps  taken  or  propesed,  to  be  taken  by  Government  to  check

 smuggling  of  opium  ?  .

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Pranab  Kumar  Mukhe-

 rjee)  :  (a)  The  Government?  has  no  information  that  opiuin  is  being  smuggled  to  foreign
 countries  from  India  in  large  quantities.

 Judging  by  the  figures  of  seizure  effected  by  various  enfor  cement  agencies,  it  appears
 that  the  smu  ggling  of  opium  to  foreign  countries  frgm  India  is  not  of  any  significant  mag-
 nitude.

 (b)  Steps  are  continuously  taken  to  ensure  proper  control  in  the  growing  areas  and  at
 the  points  ofoutletin  close  collaboration  with  various  enforcement  agencies  such  as  Customs,
 State  Excise  and  Police,  the  Central  Bureau  of  Investigation,  Directorate  of  Revenue  Intel-
 ligence,  Border

 Security  Force,  etc.  to  ensure  that  the  smuggling  is
 prevented.

 निर्वात  ऋण  विषयक  उच्चस्तरीय  समिति

 5390.  थ्री  डॉग  पी०  जीजा

 श्री  अरविन्द  एस०  पटेल  :

 नया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  निर्यात  ऋण  विषयक  एक  उच्चस्तरीय  समिति  का  गठन  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  उद्योगों  के  निर्वात  निष्पादन  के  संदर्भ  में  समिति  के  कृत्य  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  a  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  (a)  मामला

 विचाराधीन  है  ।

 भारत  और  बंगलादेश  के  बीच  विधिक  व्यापार  विनिमय  का  विस्तार

 5391.  श्री  एच०  एन०  मुखर्जी  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  और  बंगला देश  ने  21  1974  तक  तीन  महीनों  के  लिए  दो  दोनों
 के  बीच  वार्षिक  व्यापार  विनिमय  का  दोबारा  विस्तार  किया  था  ;
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 चका

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  और

 तीन  वर्षों  के  संतुलित  व्यापार  करार  के  अन्तंगंत  35  करोड़  रु०.की इस
 कमी  को  किस

 प्रकार  पुरा  किया  जाएगा  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  से  दोनों  ओर  से  आव

 माल  के  आवागमन  को  कायम  रखने  के  उद्देश्य  से  भारत  और  बंगला  देशਂ  के  व्यापार  करार  संबंघी

 सुलेख  की  पहले  ae  की  व्यापार  जोकि  27  1974  को  समाप्त  हो  रही  की

 समाप्ति  तारीख  कों  बढ़ाकर  31  1974  कर  दिया  गया  ।  1974 में
 ढाका  में

 हुई  व्यापार  वार्ताओं  के  वह  सहमति हुई  कि
 :  (1)  पहले  की  जा  चुकी  संविदाओं  की  अवधि

 at
 कीमतों  संहित  कुछ॑  शर्तो ंके  आधार  पर  31-12-74  तक  बढ़ाया  (2)  भारत  से  कोयला

 और  बंगला  देश  से  पटसन  के  संबंध  में  अवधि  के  दौरान  सप्लाई  हेतु  निर्घारित  मात्राएं  1.  65  लाख

 मे.०  कोयला  और  1  लाख  गांठ  पटसन  (3)  बढ़ाई  गई  अवधि  के  दौरान  व्यापार  में

 लन  क़ो  कम  करने  के  लिए  प्रयास  जाएंगे  ।  चुंकि  दोनों  तरफ  से  सप्लाइयों  अभी  मांग  है  और

 कोयले  और  पटसन  की  सप्लाई  के  लिए  सुपुदंगी  अवधि  28-2-1975  तक  बढ़ा  गई  अतः  कमी

 की  मात्रा  का  तभी  पता  चलेगा  जबकि  दोनों  तरफ  से  सप्लाइयां  पूरी  हो  जाएंगी  ।

 कर्नाटक  एक्सपोर्ट  लिमिटेड  द्वारा  आयात  नियंत्रण  विनिमयों  का  उल्लंघन

 5392.  श्री  एम०  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  ag  बताने
 की  कृप  करेंगे  कि  :

 क्यो
 कर्नाटक  एक्सपोटेस  लिमिटेड  ने  आयात  नियंत्रण  विनियमों  का  उल्लंघन

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  उस  पर  क्या  का्यंवाहो  को  जा  रही  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  कुछ  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई

 कि  कर्नाटक  एंक्सपोटंस  लिमिटेड  ने  आयात  नियन्त्रण  विनियमों  उपबन्धों  को  प्रत्यक्षतः

 किया  है  ।

 प्रारम्भिक  जांच  पड़ताल  के  are  ae  देखा  गया  कि  यह  फर्म  अपनीਂ  निर्यात  बाध्यता  निभाने

 में  असफल  रही  है  जोकि  एक  निर्यात  सदन  के  रूप  में  उनको  जारी  किए  गए  लाइसेंसों  के  सम्बन्ध  में  लगाई

 मई थी  जांच  पड़ताल  से  यह  भी  पता  चला  है  कि  इस  कम  ने  आयातित  कच्चा  माल  उन

 एककों  को  वितरित  फर  दिया  है  जोकि  इस  प्रकार  का  माल  लेने  के  पात्र  नहीं  थे  ।  जंच  पड़ताल  पूरी

 होने
 के  बाद  फर्म  के  विरुद्ध एसी  कार्यवाही  को  जायेगी  जो  कि  भारतीय  व्यापार  नियन्त्रण  विनियमों

 के  अंतगर्त  आवश्यक  समझी  जाएगी  |

 काजू  की  खती  के  लिए  निगम

 5393.  श्री  व्यालार  क्या  वाणिज्य
 मंत्री  तह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  भारतीय  काजू  निगम  ने  देशम  काजू  को  खेती  को  बढ़ावा  के  लिंए  पृथक
 निगम

 बनाने  को  कोई  योजना  बनाई है  ताकि  काजू  उत्पादन  में  आत्मनिर्भर रता  प्राप्त  हो  और

 यदि  तो  इस  योजना  रूपरेखा  क्या  है  ate  में  अब  तक  प्रगति

 वाणिज़्य  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  (a  faraara  प्रताप  :.  नहीं  t

 प्रदान  नहीं  उठता
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 a  a

 अयस्क  उत्पादक  पदों  फी  बैठक

 5394.
 श्री  एस०

 रामगोपाल  राडो  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ale  ही  अयस्क  उत्पादक  देशों  की  अन्तर्राष्ट्रीय  बठक  बुलाने  पर  विचार  किया  जॉ

 रहा  और

 यदि  तो  कौन-कौन  से
 देश  इस  बठक  में  भाग  लेंगे  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय
 में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  1974  में  जनेवा

 में  लौह  अयस्क  निर्यातक  देशों  के  ao  को  एक  मंत्रिस्तरीय  बठक  में  हुए  विनिर्णयों  के  अनुसरण  में  इन

 देशों  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  की  प्रारम्भिक  समिति  की  एक  बैठक  13  जनवरी  से  15  1975

 बंक  नई  दिल्‍ली  में  होगी  ।

 इस  बठक  में  भाग  लेने  के  लिए

 ट्यूनीशिया  तथा  बेने जुला  को  आमन्त्रित  किया  गया  है  |

 सरकारों  उपक्रमों  के  सजूरी  sta  का  पुनरीक्षण

 5395.  को  राम  सहाय  पांडे  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  दुबारा  सरकारो  उपक्रमों  के  मारो  ढांचे  का  पुनरीक्षण  करने  पर  विचार

 किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  अन्तिम  हनीफा  ले  लिया  जायेगा  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )  और  सरकारों  उपक्रमों

 के  वेतन-ढांचों  में  प्रबन्धकों  और  यूनियनों  के  बीच  दिवसीय  बातचीत  के  आधार  पर  किये

 भये  वेतन  सम्बन्धी  ऐसे  सभो  समझौतों  पर  सरकार  को  स्वीकृति  लेना  आवश्यक  पिछले  एक

 ag के  दौरान  60  समझौते  किए  गय  सरकार  का  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  रहता  है  कि

 बतन  में  संबोधन  करते  समय  उपक्रमों  के  बोच  जो  असमानताएं  उन्हें  afar  दूर  जाय

 और  वेतन-ढांचों  तथाਂ  अन्य  उपान्त  लाभों  को  तकंसंगत  बनाया  जाय  ।

 मध्य  प्रदेश  हिच  areca  किए  गए  राहत  गाय

 क e 5396.  श्री  भागीरथ  भंवर :  क्या  faa  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  केन्द्रीय  सहायता  मिलने  के  बावजूद  राहत  कार्यों  के

 अंतगर्त  केवल  उन्हीं  योजनाओं  को  आरम्भ  करने  का  निर्णय  किया  है  जिन्हें  पांचवो  पंचवर्षीय  योजना

 में  सम्मिलित  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं ?

 faa  मंत्रो
 सी०  अर्ह  :  और  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  सुचना  दो  है  कि

 प्रभा  वित  क्षेत्रों  में  जहां  भी  आयोजना गत  निर्माण  कार्य  किये  जा  रहे  है  इन्हीं  कार्यों  को  प्राथमिकता  दी
 गयो  फिर  भो  हाल  के  सुखे  से  प्रभावित  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  के  लिये  उन्होंने  अयोजन-भिन्न
 सहायता  और  अभाव  ग्रस्त ता  संबंघो  अन्य  राहत  देने  के  संबंध  में  निर्माण-कार्य  शुरू  किय  म्ह  राज्य

 सरकार  द्वारा  राहत  कार्यों  पर  किय  जाने  वाले  व्यय  के  लिए  सहायता  देने  के  प्रशन  पर  उसके  बरामदा

 से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।
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 जापान  क  प्रति  लौह-अयस्क  नीति  क  लिए  भारत  की  कथित  आलोचना

 5397.  को  भान  सिह  कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जापान  ने  उस  के  प्रति  भारत  को  लौह-अयस्क  नीति  को  आलोचना  को  ;  और

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  हैं  और  उस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  |

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप
 :

 निशान  स्टील  कारपोरेशन

 की  ओर  से  इस  आशय  के  कथन  सरकार  के  ध्यान  में  आए  हें  ।

 परिवहन  सम्बन्धों  कठिनाइयों  कां  वजह  से  चालू  वह  के  दौरान  जापान  कों  लौह  अयस्क  को

 सप्लाइयों
 में  कुछ  गिरावट  आई  इस  स्थिति  में  सुघार  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे

 हूँ
 ।

 उड़ीसा  क  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्टेट  बंक  आफ  इंडिया  की  शाखाएं

 5398.  श्री  पो०  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्टेट  बंक  आफ  इण्डिया  को  कुल  कितनी  शाखा  ह  ;

 और

 (4) (rr)

 निकट  भविष्य  में  और  कितनी  नई  दिखाय  खोलो  जायेंगी ;

 नई  शाखायें  खोलते  समयਂ  बेक carer  किन  किन  बातों  पर  विचार  किया  जाता  है  ?

 faa
 मंत्रालय

 म॑  उपमंत्री  सुशीला  :  जुलाई  1974  के  अन्त  तक  उड़ीसा

 में  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  115  कार्यालय थे  जिन  में  से  59  कार्यालय  ग्रामीण  केन्द्रों में  अवस्थित  थे  ।

 रिजर्व  बैंक  ने  सुचित  किया हैं  कि  आजकल  बैंक
 1975-77  को  अवधि  के  लिए  शाखा  विस्तार

 की  अपनों  तीन  वर्षीयਂ  रोलिंग  योजनाएं  बनाने  में  लगे  हुए  यह  भी
 सुचना

 मिलो  है ंकि
 1974

 के
 अन्त

 तक
 उड़ीसा  के  ग्रामीण केन्द्रों  में  शाखाएं  खोलने  के  लिए  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  पास

 20  लाइसेंस

 आबंटन-पत्र  थ  ।

 नया  दिखाएं  खोलने  के  लिए  ब्य बं कों  द्वारा  जो  मुख्य  मापदण्ड  अपनाया  जाता  है  उस  का  सम्बन्ध

 बचत  जुटाने  तथा
 उत्पादक  उद्यमों  को  ऋण  देने  को  आधारभूत  सुविधाओं  को  दलित

 fara,  मौजूदा  बैंक  शाखा  जाल  आदि  जैसे  पहलुओं  से  होता  हैं  ।

 उडीसा  की  यात्रा  करन  वाल  पाठक

 5399.  श्री  पी०  गंगा  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि क

 गत  दो  वर्षों  में  कुल  कितने  पर्यटकों  ने  उड़ीसा  की  यात्रा  की

 वे  कितने  स्थानों  को  देखने  गये  ;

 क्या  इन  पर्यटकों
 से  अजित  घन  में  से  कुछ  राशि

 को
 सरकार  ने  उन  पेंट  स्थलों  पर  ae  किया

 ap  और

 तत्सम्बन्धी पापा  ear (7)  यदि  तो  ब्यौरा  क्यो  है
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 पटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  (ait  सुरेन्द्रपाल  fag) :  और

 पेंशन  विभाग  आने  वाले  विदेशी  पर्यटकों  का  रिको  अखिल  भारत
 आधार

 पर  रखता  राज्यवार

 आधार  पर  नहीं  ।  अंतदेदोयਂ  पर्यटकों  के  यातायात  से  संबंधित  आंकड़े  पेंशन  विभाग  द्वारा  एकत्रित

 नहीं किए  जाते

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  आने  वाले  अंतर्राष्ट्रीय  पर्यटकों  की  संख्या  इस  प्रकार  थीं  |

 न
 आने  वाले

 राष्टीय  पाठक

 1972  .  *  *  ह  के  श  342,950

 1973  ad  के  .  क  *  409,895

 1972-73  में  किए  गए  सर्वक्षण  के  सवाल  की  अवधि  के  दौरान  कुल  अंतर्राष्ट्रीय
 तर्कों  के  HA  पुरी  की  यात्रा  की  तथा  0.  9%  ने  भुवनेश्वर  की  यात्रा  की  ।

 और  केन्द्रीय  सरकार  के
 नियंत्रण

 के  अंतगंत  आने  वाले  स्मारकों  के  लिए  चावला  शुल्क
 के  कुछ  मामलों  को  छोड़  केन्द्रों  सरकार  स्थलों  को  यात्रा  करने  वाले  पर्यटकों  से  इस  प्रकार

 का  कोई  प्रत्यक्ष  राजस्व  अजित  नहीं  करती  ।

 भारतीय  यौगिक  विरासत  बक  तथा  उडेला  राज्य  औद्यो  गीत  fara  निगम  द्वारा  उद्योगों

 को  दी  गई  धनराशि

 5400.  श्री  पी०  गंगा  :  क्या  चित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैक  तथा  उड़ोसा  राज्य  औदूयो  गीत  विकास

 निगम  carer  विभिन्‍न  उद्योगों  को  कुल  कितनों  धनराशि  ऋण  के  रूप  में  दी  गयो

 उन  परियोजनाओं  के  विवरण  क्या  हँ  जिनके  प्रार्थनापत्र  भारतीय  औद्योगिक  विकासਂ  बेक

 के  विचाराधीन  है

 इन  के  संबंध  में  fare  कब  तक  लिये  जाने  की  संभावना  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  हू
 ?

 वित्त  मंत्री
 (at

 सो०  सुन्नत  ureter  औद्योगिक  विकास  बैंक  (33-

 स्तरीय  डेवलपमेंट बैंक  arg  इण्डिया--आई  डॉ०  बो०  दवारा  उड़ोसा  में  अवस्थित  औद्योगिक

 of i
 तष्ठानों  को  दो  गयो  वित्तीय  सहायता  के  विषय  में  जानकारों  अपेक्षित  भारतीय  औद्योगिक

 |
 विकास

 बेक  दवारा  पिछले  दो  लेखा-वर्षों  1972-73  और  1973-74  )
 के  दौरान  उड़ोसा

 में
 अवस्थित

 विभिन्‍न  tonite  प्रतिष्ठानों  को  संस्वॉक़ृत  को  गयो  कुल  चित्तौड़  सहायता  इस  प्रकार

 रुपयों

 संस् वी  कृत  यि

 सहायता

 1972-73  e  1.78  ्

 1973-74  e  3.58
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 उपर्युक्त  वित्तीय  सहायता  में  उन  दो ती  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  को  मंजूर  की  गयी  farafak खतਂ  प्रत्यक्ष

 वित्तीय  सहायता
 भो  शामिल  जिनके  साथ  दो  इंडस्ट्रियल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  आफ  उड़ीसा

 टेड  प्रवर्तक/शियर  होल्डर  के  रूप  में  सम्बदूघ  है

 रुपयों  में

 (  स्वीकृत  वित्तीय

 सहायता

 1972-73  क  e  oe  ध  ग्न्य

 1973-74  oe  क  e  cd  1.74

 से  अपेक्षित  सुचना  संलग्न  विवरण  में  प्रस्तुत  है  ।

 विवरण

 अस  a  farrto  डोर  ayo भारतीय  औद्योगिक  वि  नगरीय  जना  LARS  argo)  के  विचाराधीन  उड़ीसा  राज्य  में

 स्थित  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  से
 प्रत्यक्ष  वित्तीय  सहायतार्थ  प्राप्त  आवेदन-पत्रों  का

 1974  की  स्थिति

 (<rfer  लाख  रुपयों  में )

 एकक  का  परियोजना  की  आई०डो०बी ०  बिमान  स्थिति

 स०  लागत  आई०  से  मांगी  गयी

 सहायता

 1.  इण्डियन  रेयर  हर  3830.00  1200,  00*  इसਂ  कम्पनी

 zs  चित  संघटित  औद्योगिक

 कांप्लेक्स  के  विषय  में

 विस्तृत  आवेदनपत्र  और

 ब्यौरेवार  प्रोजेक्ट  रिपोर्ट

 सम्बन्ध  संस्थानों  को  अभी

 तक  दी  नहीं  गयी  है  ॥

 2.  जयश्री  केमिकल्स  fafaes  450.00  290.  00*  बाजार  एवम  विधायक

 यक  सम्भाव्यंताओं  के

 त्रिदोष  प्रसंग  में  प्रस्ताव  की

 जांच  की  जा  रही  है  ।

 3.  कौशिक  जट  मिल्स  लिमिटेड  450.00  बतायी  नहीं  गयी  है  विचाराधीन है  |

 4.  उडीसा  टायर  लिमिटेड  2600,  00  कम्पनी  दवारा  अभी  केन्द्र

 सरकार  की  अनुमति  प्राप्त

 करना  और  विदेशी  मुद्रा

 की  व्यवस्था करना  शेष  है  ।

 अन्य  वित्तीय  संस्थानों  की  भागेदारी  में  ।
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 क्रम  एकक  की  नाम  परियोजना  की  ATS o St  ०बी०  adara  स्थितिਂ

 स०  लागत
 द

 आई०  से  मांगी

 सहायता

 “7

 -)
 5.  हीरा  स्टोर्स  एण्ड  एलियन  150.00  बताय  ध

 नग
 हीं  गयो  है  कम्पनी  से  संशोधित

 योजना  रिपोर्ट  अभी  आनी
 '

 '
 aq  |  Fy  नौ  से  आफ 6.  उत्कल

 सेज
 लि०

 e  169.
 00

 इन्ही  सहित  कुल

 भूत  सुचना  अभी  आनी

 हैं
 ।

 Opening  of  New  Branches  of  S.  B.  I.  in  Madhya  Pradesh

 5401.  Shri  G.  C.  Dixit  ;  Will  the  Minister  of  Fimance  be  pleased  to  state  :

 (a)  thenumber  of  new  branches  of  the  State  Bank  of  India  likely  to  be  openedin  Madhya
 Pradesh  during  the  Fifth  Five  Year  Plan  Period  ;  and

 (b)  the  particulars  of  their  locations  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Finance  (Shvimati  Sushila  Rohatgi)  «

 (a)  &  (b)  For  branch  expansion  banks  formulate  three  year  rolling  plans.  Reserve  Bank
 have  reported  that  currently  the  banks  are  engaged  in  formulating  their  branch  expansion
 plans  for  the  period  1975-77.  However,  the  Reserve  Bank  have  also  reported  that  as  at
 the  end  of  September,  1974.  the  State  Bank  of  India  and  its  subsidiaries  haa  49  _licences/
 allotments  on  hand  for  opining  officesin  Madhya  Pradesh.  The  list  of  the  centres  to  which
 these  licences/allotments  relates  is  set  out  in  the  Annexure.  [Placed  in  the  Library  Sze  No.
 L.T.  8858-74].

 Commodities  produced  and  exported  from  Madhya  Pradesh

 5402.  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state

 (a)  the  names  of  the  commodities  produced  in  Madhya  Praaesh  during  the  last  quarter
 of  1973  and  first  quarter  of  1974.  and  the  quantity  of  commodities  exported  to  foreign  countries
 during  this  period  ;

 (b)  the  amount  of  foreign  exhange  earned  as  a  result  of  this  export  ;  and

 (c)  whether  there  has  been  some  increase  in  export  during  this  period  as  compared
 to  the  export  made  during  the  said  period  of  last  two  years  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwa  Nath  Pratap
 Singh)  :  (a)  State-wise  break-down  of  export  statistics  are  not  available.

 (b)  &  (c)  Do  not  arise.

 Supply  of  Mill  made  cloth  to  Madhya  Pradesh

 5403.  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state

 bution  at  controlled  rates  ;
 (a)  the  quantity  of  mill-made  coarse  cloth  supplied  to  Madhya  Pradesh  for  distri-
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 (b)  whether  the  Madhya  Pradesh  Government  have  requested  that  sarees,  lungis  and
 cloth  of  medium  quality  may  be  supplied  to  the  State  by  the  Cotton  Textile  Commission  ;
 and

 (c)  if  so,  the  reaction  of  the  Central  Government  thereto  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwa  Nath  Pratap
 Singh)  :  (a)  4300-1/4  bales  of  controlled  cloth  out  of  July  packing  ;  3916-1/4  bales  out  of
 August  packing  ;  4469  bales  out  of  Septermbe1  packing  and  44.72-1/4  bales  out  of  October

 packing  were  allotted  to  Madhya  Pradesh.  In  addition,  183}  bales  of  controlled  cloth
 out  of  November  packing  has

 been  allotted  to  that  State.

 (b\  The  Government  of  Madhya  Pradesh,  in  November,  1974,  requested  the  Textile
 Commissioner  for  a  monthly  allotment  of  dhoties,  sarees,  printed  {shirting  gray  and
 bleached  long  cloth  and  drill  in  certain  proportions.

 (c)  With  regard  ‘to  their  demand  for  more  quantities  of  dhoties  and  sarees,  the

 Government  was  informed  that  it  was  not  possible  to  meet  their  demands  to  the  full  extent
 as  these  varieties  were  in  short  supply.

 Black  Money  Unearthed  in  Madhya  Pradesh

 5404.  Shri  G.  धनी  Dixit  ;  Will  the  Minister  of  Finamce  be  pleased  to  state

 (a)  the  amount  of  back  money  recovered  in  Madhya  Pradesh  during  the  last  two  years  $

 (b)  the  number  of  persons  against  whom  action  was  taken  in  this  connection  ;  and

 (01  the  number  of  persons  prosecuted  and  convicted  during  this  period,  separately  ?

 The  Mimister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Pranab  Kumar  Mukh-
 erjee)  :  (a).&  (b)  The  number  of  searches  made  by  the  Income-tax  authorities  in  Madhya
 Pradesh  during  the  last  two  years  for  unearthing  unaceounted  money  and  the  value  of
 assets  seized  in  these  searches  are  as  under

 ह  हिम
 Value  of

 No.  of  assets
 Year  *  searches  seized  (Rs.

 in  thou-
 sands)

 1972-73  4  97

 1973-74  42  3824

 (c)  The  number  of  prosecutions  launched  and  the  number  of  convictions  obtained

 during  this  period  in  Madhya  Pradesh  are  as  under

 No.  of  No.  of
 Year  prosecutions  convictions

 launched  obtained

 1972°78

 1973-74  9*

 a A
 *Ail  the  nine  cases  are  pending  in  the  Court.

 81.0
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 are  स्टार दि  द ेलि  |  होटल

 5405.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  पसंद  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 (#) (@)

 देश  में  पांच  स्टार  होटलों के  नाम  क्या हू  ;

 उनकी  व्ययਂ  तथा  वहां  कमंचारियों  की  कुल  संख्या  संबंधी  ब्यौरा  काਂ नचा  2

 (2)  उनमें  से  प्रत्येक  होटलਂ  में  एक  बिस्तर  दो  बिस्तरों  वाले  तथा  परिवारों  के  कुल
 कमरों  की  alow  संख्या  क्या  है

 क्या  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के
 दौरान  q  से  और  भी  होटल  खोलने  का  विचार  है  ?

 पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 (at ~  सुरेन्द्र  पाल

 :  और

 अपेक्षित
 सुचना  देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संस्था  wae  ठी ०

 8859/74]

 सरकारी  क्षेत्र  के  होटलों  के  बारे  में  अपेक्षित  सुचना  नीच  तालिका  में  दीਂ  गई  है  ।

 (1)  शोक  नई  दिल्‍ली

 (  डल क्त  होटल  के  रूप  में  वर्ग कृत  )

 रुपयों  में

 1972-73  1973-74
 ee

 319.36  354.96

 न्यय  क  287.10  302.11

 कर्मचारियों की  संख्या  31-3-73  को  31-3-74  को

 1502  1511

 a

 (2)  अकबर  नई  दिल्‍ली

 (  ad  के  समान  सुविधाएं  एवं  स्टण्डडं
 प्रदान  करनें  वालें )

 रुपयों

 1972-73  1973-74
 a rr  SY

 आय  9517  111.74

 थक  88.  38  106.69

 तमंचा रियों  की  संख्या  भक  31-3-73 को  31-3-74 को
 345  408

 82
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 (3)  होटल  WENT  क  बंगलौर

 am  के  समान  सुविधाएं  एवं  स्टैण्ड  प्रदान  करनें  वालें  )

 रूपयों में  )
 —————-~

 1972-73  1973-74
 a  ce  लिटाए el  re  es  SLE  And  ree

 ary  74.13  4.31

 व्यय  68.50  77.46

 कर्मचारियों  की  संख्या  31-3  -73  को  31-3-74  को

 280  235

 उपयुक्त  सुचना  निजी
 क्षेत्र  में  काय॑  करने  वाले  होटलों  के  बारे  में  पेंशन  विभाग  द्वारा  नहीं  रखी  जाती

 इस  समय  सरकारी  क्षेत्र  में  नए
 होटलों

 के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव
 भारत  पटन

 विकास
 निगम  के

 विचाराधीन  नहीं  परन्तु  लिजी  क्षेत्र  में  कुछ  होटल  प्रायोजनाओं  एसी  हूँ  जिन  के  प्लान

 तयार  किये  जा  रहे  अथवा  जो  निर्माण  की  विभिन्‍न  स्थितियों  में
 हूं  और

 यदि  वित्तीय
 साधन

 और  निर्माण

 की  सामग्री  आदि  उपलब्ध  हो  जाती  है  तो  उन  होटलों  के  पांचवीं  योजना  की  अवधि  मे ंतयार  हो  जाने  की

 संभावना है  ।

 जीवत  बोता  निगत  द्वारा  मकान  बतान के  लिए  पा लिसी धारियों  को  दिए  गए  ऋण

 5406.  थ्रो  नारायण  चन्द  पराशर  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि

 जीवन  बीमो  निगम  ने  चाल  वित्तीय  वर्ष  में  और  इससे  पुर्व  तीन  वर्षों  में  मकान  बनाने  के  लिए

 पालिसी  नारियों  को  कितनी  राशि  के  ऋण  दिये  ;

 कौन-कौन  सी  के  पालिसी  धारी  उक्त  ऋण  पाने  के  लिए  पात्र  हं  ;  और

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  प्रयोजन  के  लिये  कुल  कितनी-कितनी  धन  राशि  की

 की जा

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :  वर्ष  1973-74  के  दौरान  जोवन

 बीमा  निगम
 ने  अपनी  अपने  मालिकों  के  घर  योजना  और  साथ  हो  अपनो  बस्ती-विकास  योजना

 के  अन्तत  अपने  aifamearfeat  के  लिए  मकानों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  567.91  लाख  रु०  की

 रकम  मंजूर  को  थी  ।  पिछले  फोन  अर्थात्‌  1972-73,  1971-72:  1970-71  के  लिए

 जोवन  बीमा  निगम  के  संगत  ऋणों  को  रकम  ऋमऋ  557,  09  लाख  488.45  लाख  रु०  और

 371.62  लाख  रु०  |  चाल  at  के  संबंध  में  सुचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 जिन  वर्गों  के  पालिसी  घारियों  को  ऋण  मंजूर  किय  जा  सकते  हें  वे  इस  प्रकार  है
 :--

 1.  एसे  पालिसीधारी  जो  कर्मचारी  हूं  और  जो  अपने  नियोजन  के  स्थायित्व  के  बारे  में  जोवन  बीच

 निगम  को  संतुष्ट  कर  सकते  हूं  ।  निम्नलिखित  वर्गों  के  स्थायी  या  फके  री  आमतौर  पर  इस  शत

 पूरा  करने  वाले  माने  जाएग

 (1)  केन्द्र  या  राज्य  सरकारें  ।
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 (ii)  नगर  निगम  स्थानीय  संसद  या  मंडल  के  किसी

 नियम  दुबारा  गठित  कोई  प्राधिकरण  या  निगम  या  ats
 अथवा  कोई  सरकारी  कंपनी  ।

 (111)  एवो  कोई  कम्पनी  जिसके  अधिमान्य  और  साधारण  बीमा  1938

 की  घारा  (1)  में  स्थिति  कोई  निवेश  है  ।

 जीवन  बोला  निगम  दुबारा  स्वीकृत  कोई  vet  नियाज़ी  ।

 2.  अन्य  पा लिसी धारी  ।

 पॉलिसी धारियों  को  कुल  ऋण-सह।यता  के  लिए  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  की  मई  व्यवस्था

 3,829.42  लाख  रू०  |

 पटसन  तथा  रुई  के  लिये  समन  मूल्य

 5407.  शो  मधु  लिम  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  re  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  2

 क्या  सरकार  ने  इस  वर्ष  पटसन  तथा  रूई  के  लिपे
 न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  घोषणा  कर  दी

 (4  )  :
 इंस  ay  उत्पादन  होने  की  सम्भावना  है  ;  और

 इंस  वर्ष  क्रय  कॉम  के  लिये  पटसन  तथा  रूई  निगमों  दुबारा  किस  भूमिका  के  निभाने  की

 वना  की  गयी  है  ?

 वाणिज्य  संचालन  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  :  हालांकि  कच्ची  पटसन  के

 लिए  सांविधिक  न्यूनतम  कीमत  निर्धारित  की  जा  चुकी  है  फिर  भी  रुई  के  लिए  ऐसी  की  में  अभी  तक

 रित  नहीं  की  गई  हूं  ।

 इस  मौसम में  कच्ची  पटसन  तथा  रुई  का  उत्पादन  48  लाख  गांठे  तथा  62  लाख  गांठे

 होने  का  अनुमान  हैं  ।

 भारतीय  पटसन  निगमों  पटसन  खरीदने  में  अपने  उपलब्ध  साधनों  को  उन  बाजारों  में  लगा

 रह  है  जहां  चल  रही  कीमतें  न्यूनतम  संमर्थन  स्तरों  के  अपेक्षाकृत  करीब  है  ।  भारतीय  रुई  निगम  की

 दारीयों  की  सीमा  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 लातोनी  अमरीका  के  काफी  उत्पादन  द्क्ों  हारा  बहु-राष्ट्रीय  संगठन

 5408:  मिसो  जनार्दन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  कया  लातीनी  अमरीका  के  कॉफी  उत्पादक  देशों  नें  उत्पादन  का  न्यायोचित  मूल्य  निर्धारित

 करने  कें  लिय  एक  बहुराष्ट्रीय  संगठन  का  tor  करेने  का  निर्णय  किया  हैं  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  यटਂ  समाचार

 प्राप्त  हुआ  हैं  कि  काफी  उत्पादित  करने  वाले  कतिपय  अमरीकी  देशीं  ने  विश्व  बाजार  से  काफी  के  लिए
 उच्चतर  कीमतें  प्राप्त  करने  के  seer  से  एक  नई  बहुराष्ट्रीय  कंपनी  स्थापित  करने  का  विनिश्चय  किया

 है  ।  प्रस्थापित  कम्पनी  के  बारे  में  और  ब्यौरा  अभी  प्राप्त  होना  है  और  उसके  बाद  ही  सरकार उसके
 तीर्थों  पर  विचार  कर  सकेगी  ।

 Set
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 दरिया  बक  आफ  इंडिया  क  अधिका  रियों  gro  लिये  गय  बहनों  से  असमानताएं

 5409.  श्री  विनती  मिश्र  :  क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  क  रेंग  कि

 (a)  क्या
 रिज

 बंक  आफ
 इण्डिया

 के  अनेक
 अधिकारी

 उनके  अधीन  काय
 कर  रहे

 तमंचा  रियों  स
 भी  बहुत  कम  मासिक वेतन  प्राप्त  कर  रहे  है  उससे  भी  कम  वेतन  प्राप्त  कर  रहे  हैं  जो  वे  अभी  भी  यदि

 सारी  ही  होते  तो  प्राप्त  करत े;

 an  fad  बैंक  उपर्युक्त  असमानताओं  को  दुर  करने  को  उत्सुक  हैं  लेकिन  उनके  मंत्रालय  के

 बैंकिंग  विभाग  द्वारा  डाली  गई  बाधाओं  के  कारण  एसा  करने  में  HAAG  हैं  ;  और

 उक्त  असमानताओं  को  दुर  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 वित्त  मंत्री
 सुब्र हू

 :  भारतीय  रिज बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि
 यह  बताना

 सम्भव  नहीं  है  कि  रिजवी बक  में  विभिन्‍न  संवर्गों  के  कितने  अधिकारी  अपने  अधीन
 काम

 करने  वाले

 चोरियों  से  कम  मासिक वेतन  पाते
 हैं  किन्तु  यह  सत्य  है  कि

 अधिकारियों
 के

 निचले
 संवर्ग  अर्थात्‌  स्टाफ  अ

 सर  श्रेणी  11  के  कई  अधिकारी  आजकल  उस  राशि
 से

 कम  वेतन  पाते हैं  जो  उन्हें  कार्य चालक  कर्मचारी

 के  रूप  में  काम  करते  समय  मिलती  ।  इसका  कारण  यह  है  कि
 तमंचा  रियों

 के  लिपिक  और  अधिकारी  वर्गों

 को  मंहगाई  भत्ता  देने  कीं  प्रणालियां  भिन्न है  |

 और  भारतीय  रिज  बैंक  के  अधिकारी  वर्ग  के  मंहगाई  भत्ते  में  संशोधन  करने  के

 लिए  बैंक  दुबारा  दिये  कु  छ  प्रस्तावों  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 एयर  इंडिया  तथा  इंडियन  एयरलाइंस  की  विस्तार  योजना

 $410.  को  मान  fag  दौरा  :  क्या  qqdcat  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  s

 क्या  एयर  इंडिया  तथा  इंडियन  एयरलाइंस  की  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कार्यान्वित

 की  जाने  वाली  विस्तार  योजनाओं  की  क्रियान्विति  आरम्भ  की  जा  चुकी  है  ;  और

 इस
 सतार

 योजना  में  इंडियन  एम  चला इंस  के  कार्य  क्षेत्राधीन  शामिल  किये  गये  20  नये  नगरों

 के  नाम  क्या हू
 ?

 qast  ओर  सागर  चिसानन मंत्री  (att  राज  :
 im)
 VN]  हों

 पांचवीं  योजना वधि  कारपोरेशन  की  सेवाओं  के  माने  जाल  में  निधन  को  शामिल

 करने  की  संभावना वना  है  — me

 1  सरत

 शसाम
 2  अम्बाला  |  8८  हैं

 3  कालीकट

 जबल  पुर

 काल्ह  पुर

 शोलापुर

 शिलांग

 हुबली

 मसूर

 35
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 10.  पाण्डचरी

 11.  जालन्धर

 12.  लुधियाना

 13.  कोटा

 14.  सलम

 15.  तुटिकोरिन

 1  6.  बरेली

 17.  देहरादून

 18.  गोरखपुर

 19.  कान्हा  राष्ट्रीय  पलकें

 20.  तिरुपति

 उपर्युक्त  नगरों  में  से  तिरुपति  के  लिए  विमान  सेवा  प्रारंभ  की  जा  चकी  है  ।

 विमानन  ईंधन  के  मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  तथा  उसके  प्ररिणामस्वरूप  डकोटा  व  वाइ काउन्ट  अला भ

 प्रद  विमानों  को  सेवा  से  निकालने  के  कारण  लगभग  16  नगरों  के  लिये  विमान  सेवायें  समाप्त  कर  देनी

 पड़ी  हैं  ।  इंडियन  एयरलाइंस  पांचवीं  योजना  के  प्रस्तावों  पर  पुनर्विचार  कर  रही  है  और  अभी  सें

 यहँ  बता  पाना  संभव  नहीं  हैं  कि  कया  पांचवीं  योजना वधि  के  दौरान  उपर्युक्त  सभी  19  नगरों  को  विमान

 सेवा  दुबारा  जोड़ा  जा  सकेगा  तथा  उन  16  नगरों  के  लिए  भी  जिनके  लिय  विमान  सेवाएं  बंद  कर  दी  गयी

 थीं  सेवायें  ga:  प्रारंभ
 की  जा  सकेंगी  ।

 समुद्री  उत्पादों  का  निर्यात

 5411.  घामकर  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशी  मंडियों  में  समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात  से  बहुत  अच्छे  मूल्य  प्राप्त  हो  रहे  हैं  लेकिन

 गन्तव्य  स्थानों  के  बहुत  दूर  होने  के  कारण
 उन्हें  अधिक

 दर  से  समुद्री  भाड़ा  पड़  रहा  है  ;

 सरकार  का  विश्व  मण्डी  में  अपना  अस्तित्व  बनाये  रखने  के  लिये  यदि  कोई  कायंवाही  करने

 का  विचार  है  तो  वह  क्या  है  ;

 क्या  मछली  पकड़ने  तथा  अन्य  समुद्री  उत्पादों  के  प्राप्त  करने  पर  आने  वाली  लागत  को  कम

 करने  के  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  जिससे  विश्व  मंडी  में  उनकी  प्रति a  Vis
 ne ~ wl  नमः क  शक्ति  में

 वृद्धि  हो  सके  ;  और

 यदि  तो  वे  amt  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उपमंत्रो  विश्वनाथ  प्रताप  :  जी  हों  ।

 भारतीय  समुद्री  उत्पादों  के  स्वरूप  और  प्राप्यता  की  जानकारी  प्रस्तुत  करने  के  लिए  मैचों
 प्रदर्शनियों में  भाग  ले  कर  और  विज्ञापनों  आदि  के  माध्यम से  विदेशी  बाजारों  में  सतत  प्रचार के
 स्वरूप  और  साथ  ही  निर्यात  योग्य  किस्मों  के  आन्तरिक  अवतरण  में  वृद्धि  करने  के  लिए  किये  गए  प्रयत्नों
 से  आशा  है  कि  विश्व  बाजारों  में  हम  अपनी  स्थिति  कायम  रख  सकेंगे  |
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 (7)  तथा  निर्यातों  हेतु  उत्पादों  की  लागत  को  जहाजी  अवतरण  क्रम  में  वृध्दि
 मछली  पकड़ने  के  जलयानों  कीं  उत्पादकता  में  विविध  करके  और  प्रोसेसिंग  सुविधाओं  को  सुधार  कर  कम

 किया  जाएगा  ।  इस  दिशा  में  पांचवीं  योजना  के  दौरान  मुख्य  योजनाएं  हैँ  गहरे  समुद्र  में  कायें

 करने  वाले  ट्राल रों  की  व्यवस्था  और  मछली  पकड़ने  की  नावों  का  )  मछली  पकड़न  के  पत्तनों

 तथा  रेफ़िजरेटिड  गोदामों  और  परिवहन  च  विकास  और  (7)  प्रोसेसिंग  सुविधाओं

 ara falar,  निर्यातित  उत्पादों  का  विविधीकरण  आदि  |

 चाय  बागानों  द्वारा  केन्द्रीय  उत्पादन शुल्क  का  अपवंचन

 5412.  को  पुरुषोत्तम  काकोडकर  :  क्या  fad  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे

 (>)  क्या  मोहन वाड़ी  ,  आसाम  के  क्षेत्रों  में  तथा  उसके  बाहर  चाय  बागान  तथा  उनके

 प्रबन्धक  बड़े  सुव्यवस्थित  ढंग  से  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्कों  की  बड़ी  मात्रा  में  जमा  हो  गई  राशि  के  भुगतान
 का  अपवंचन  कर  रहे  हैं  ;

 कार  उनसे  देय  राशि  की  वसूली  शीघ्र  करने  के  लिए  aq  तक  प्रभावी  कार्यवाही  करने  में  असफल  रही  है

 क्या  इन  प्रबन्धकों  ने  अपनी  पुस्तकों  में  देनदारियों  की  व्यवस्था  पटले  ही  कर  दी  है

 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  तथा  वहां  उन  चाय  बागानों  की  सूची  क्य

 है  जिनकी  प्रत्येक  मामले  में  15  लाख  रुपय  से  अधिक  की  देनदारियां

 वित्त  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  प्रणब कसार  कुछ  चाय  कम्पनियों  ने  1971

 में  चाय  पर  उत्पादन शुल्क  संबंधी  क्षेत्रीय  वर्गीकरण  तथा  क्षेत्रीय  पदुर्धात  की  वैधता  को  चुनौती  दी  थी  और

 कलकत्ता  न्यायालय  में  रिट  याचिकायें  alae  थी  ।  माननीय  उच्च  न्यायालय  ने  अन्तरिम

 धाज्ञा  मंजूर  की  जिसके  जरिये  चाय  कम्पनियों  को  अनुमति  दो  गई  कि  वे  मामलों  का  अन्तिम  रूप  से  निर्णय

 होने  केन्द्रीय  उत्पादन शुल्क  की  अदायगी  निम्नतर  दरों  पर  कर  सकता  हैं  ।  इस  बीच  माननीय  उच्च
 =  ८0 न्यायालय  ने  बहुत  से  मामलों  में  अपना  अन्तिम  निर्णय  दे  दिया  हैं  और  a  eo  दा  कि  उत्पादन शुल्क

 का  क्षेत्रीय  वर्गीकरण  और  क्षेत्रीय  दरें  उपयुक्त  थीं  ।  उक्त  fata  के  परिणामस्वरूप  अब  संबंधित  चाय

 कंपनियों  को  केन्द्रीय  उत्पादन शल्क  में  अन्तर कि  की  रकम  की  अदायगी  करनी
 होगी

 जो  समय  बीतने  के

 साथ  बहुत  अधिक  जमा  हो  गई  है  ।.

 जिन  चाय  बागानों  के  मामलों  में  न्यायालय  gare  निर्णय  दे  दिया  गया  है  उनसे  केन्द्रीय

 दन शुल्क  की  बकाया  रकम  को  वसूल  करने  के  संबंध  में  इस  बीच  मांगें  जारी  कर  दी  गई  चाय  बागानों

 ने  निवेदन  किया  हैं  कि  शुल्क  की  बकाया  कर्मों  की  वसूली  क्रमबद्ध  आधार  पर  की  जाय  ।  इन  आवेदनों

 पर  बिचार  किया  जा  रहा  है  ।

 तथा  कुछ  चाय  बागानों  के  प्रबन्धकों  ने  सुचित  किया  है  कि  उन्होंने  आकस्मिक  देनदा  रियों

 की  अदायगी  के  संबंध  में  धन  की  व्यवस्था  कर  रखी  थी  किन्तु  ऋण  पर  प्रतिबन्ध  लगने  के  कारण  उन्होंने

 इस  ga  का  उपयोग  अन्य  प्रयोजनों  के  लिये  कर  दिया था  aay  बकाया  रकमों  को  यथा  संभव  शीघ्र

 वसूल  करने  के
 लिये  सभी

 संभव  प्रयत्न  किये  जा  रहे  है ं।

 असम  में  मोहनबाड़ी/डिब्र गढ़
 में  तथा  आस-पास  के  जिन  चाय  बयानों  में  से  प्रत्येक  की  तरफ  15  लाख

 रु०  &  अधिक  को  देनदारी  है  उनके  नाम  वाली जन  नाम डांग

 तथा  मोकलबाड़ी  हैं  ।
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 चाय
 कम्पनियों  are  आयकर  का  ere

 5413.  श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर  :  क्या  वित्त  मंत्री  चाय  कम्पनियों  caret  आयकर  के  अपवंचन

 के  बारे  में  23
 1974

 के  अतारांकित  प्रश्न
 संख्या

 3427  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अपेक्षित  जानकारी  इस  बीच  में  एकत्र  कर  ली  गई  है  ;

 क्या  केन्द्रीय  करों  के  अपवंचन  का  इन  कम्पनियों  gave  राज्य  सरकारों  को  प्रवेश

 कर  देयताओं  के  लेखों  से  हो  सकता  है  ;  और

 दो  लाख  चाय  Wey ~  को  जमा  रखने  की  क्षमता  वाली  चार  कम्पनियों  के  नाम  क्या  है  ?

 विरा  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  प्रणब कुमार  मुखर्जी  )
 :  कलकत्ता  में  चाय  के  गोदामों

 को  चरो  वाले  अधिक  महत्वपूर्ण  प्रतिष्ठानों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  जितनी  उपलब्ध  हो  सकी  एकत्रित
 कर  लो  गई  और  उसकी  अलग  से  पेश  किया  जा  रहा  है  ।

 जी  नहीं  ।  फिर  यह  कुछ  उपयोगी  हो  सकता  है  ।

 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 खांड सारो  क  निर्वात  स  प्रतिबंध  हटाना

 5414.  शी  एम०  कता मुत्तु  :  बया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  gar  करेंगे  कि  :.

 क्या  सरकार  ने  खाण्डसारी  के  निर्यात  से  प्रतिबंध  हटा  लिया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  तथा  उद्देश्य  क्या  हैं  ?

 चाहिये  मंत्रालय में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  निर्यात  नियंत्रण

 आदेश  Haag  चीनी  निर्यात  संवर्धन  अधिनियम  के  अंतगंत  खांडसारी  के  निर्वात  पर  इस  समय  कोई

 amy  नहीं  है  ।

 फायर  एण्ड  जनरल  इंश्योरर्स  कम्पनी  की  दिल्ला  शाखा  क  अधिकारियों  द्वारा  किया  गया  गलन

 5415.  श्री  एम०  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  8  लाख  रुपय  के  गबन  के  एक  मम  का  पता  चली  है  जिसमें  एक  प्रमुख  फायर  एण्ड
 रल  इंश्योरेंस  कम्पनी  की  दिल्लो  शाखा  के  वरिष्ठ  अधिकारी  अन्तर्ग्रस्त  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  की  कोई  जांच  पड़ताल  की  गप्पी  है  ;  और

 ह  ,

 यदि  ai,  तो  उसके  कया  परिणाम  निकले  हैँ  और  इस  संबंध  में  आगे  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 वित  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :  से  यूनाइटेड  इण्डिया  फायर

 दण्ड  जनरल  इंश्योरेंस  कम्पनी  की  ए०  एफ०  आई ०  ए०  यूनिट  की  कतिपय  मेडिकल  बीमों
 पालिसियों  के  दावों

 के
 निपटान  के  मामलों में

 लगभग  8  लाख  रुपये  के  गबन  का  एक  मामला
 1974  में  प्रकाश  में  आया  ।  प्रथम  gee  यह  जालसाजी  एक  कमंचारीरवारा  की  गई  जिसने  जाली
 दावों

 के  चेक  तयार  कराये  जो  पप वे  att  अधिका  रियो  द्वारा  सतकंता  नहीं  बरती  जानें  के  कारण  पकड़े
 नहीं  जा  सके  ।  मामले  की  पुलिस  में  रिपोर्ट  कर  दी  गई  है  और  जांच-पड़ताल  चल  रही  है
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 जनरल  इंश्योरेंस  कारपोरेशन  ने  तीन  afaaiteay  और  एक  कर्मचारी  को  पहले  ही  मुअत्तल  कर

 far  है  और  इस  जालसाजी  के  लिय  अलग-अलम  अधिकारियों  ओर
 waif

 की  व्यक्तिगत

 दारी  निर्धारित  करने  के  लिय  विस्तृत  जांच  के  आदेश  भी  जारी  कर  fea हैं  ।

 जनरल  इन्शयोरेंस
 कारपोरेशन

 भी  लेखा  तथा  दावा  निपटान  कार्यविधि  की  इस  दृष्टि
 से  जांच  कर

 रहा  है  कि  भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  को  रोका  जा  सके  ।

 मानव  केशों  का  faa

 5416.  श्री  एम०  क्या  वाणिज्य  मंत्र  यह  ada  की  दर्पा  करेंगे  कि

 क्या  नव  केशों  के  निर्वात  से  आय  as  गयी  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  विवरण  क्या  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  विश्वनाथ
 प्रताप

 :  नही ं।

 प्रश्न  नहों  उठता  |

 भारतीय  आद्योगिक  विकास  बक  द्वारा  उद्योगों  तथा  राजस्थान  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम

 को  दी  गई  रोशि

 5417.  श्री  श्रीकिशन  मोदी :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कना  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  औद च  यौगिक  विकास बेक  are  उद्योगों  तथा  राजस्थान

 राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  को  कुल  Praat.  धनराशि  ऋण  के  रूप  में  दी  गयो  ;

 राजस्थान  से  उन  परियोजनाओं  के  विवरण  क्या
 5
 जिनके  लिपे  प्राय ता पत्  भारतीय  भेद  मोਂ

 जिंक  विकास  बन  के  विचाराधीन  है  और

 इनके  संबंध  में  निगम  कब  तक  लिय  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 बिस  मंत्री
 (att

 ato  (=)  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक

 स्तरीय  डेवलपमेंट बैंक  आफ  आई०  डो०  बो ०  दवारा  राजस्थान  में  अवस्थित

 far  प्रतिष्ठानों  की  दी  गयी  वित्तीय  सहायता  के  विधय  में  जानकारी  अपेक्षित  है  ।  भारतीय 3 wea  गीत

 विकास बेक
 दवारा  पिछले  दो  ले  ब।-वर्षों  अर्थात्‌  1972-73  और  1973-74

 के  दौरान

 राजस्थान  में  अवस्थित  चविभिन्‍त  औद्योगिक  qferes att  को  संस्कृत  की  गयी  कुल  वित्तीय  सहयता  इस

 ware है

 रुपयों  में  )

 वब  संस्कृत  facta

 सहायता

 3972-73  शक  2.  77

 1973-74  6.12
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 उपर्युक्त  वित्तीय  सहायता  में  उन॑  दो
 औद्योगिक  प्रतिष्ठानों

 a  मंजूर  की  गयी  निम्नलिखित  प्रत्यक्ष

 वित्तीय  verre  भी  शामिल
 जिनके  साथ दो  राजस्थान

 we  इंडस्ट्रीज  मिनरल
 डेवलपमेंट

 कारपोरेशन  लिमिटेड/राज्य  सरकार/प्रवर्तत्तक/संस्था
 शेयर  होल्डर  के  रूप  में  सम् बं दूध  है  ——

 रुपये

 न्  सं स्वीकृत  वित्तीय

 सहायता

 1972-73  *  अन्य

 1973-74  *  3,81

 सुचना  संलग्न  चिंवरण  में  प्रस्तुत  है  । और (  अपेक्षित

 विवरण

 भारतीय  आद्योगिक  विकास  बेक  (stIFo  डॉ०  के  विचाराधीन  राजस्थान  राज्य  में

 अवस्थित  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  से  प्रत्यक्ष  वित्तीय  सहायताएं  प्राप्त  आव  दन  का

 की  स्थिति

 ताला
 लाख  रुपयों

 एकक  का  नाम  परियोजना  आई०  डी०  विमान  स्थिति

 स०  की  लागत  io  आई ०

 से  मांगी  गयी

 सहायता

 1  aware  स्वचलित
 वाहन

 282.00  199.  507  आवेदन  पत्र  पर  Wea  रूप  से

 लिमिटेड  विचार  हो  रहा  है  ।

 2  स्वदेशी  माल्ट  एण्ड  एलाइड  94.  50  62.00  कम्पनी  से  ब्यौरा  वार  स्वदन-पश्न

 इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  हाल ही  में  मिला  है  ।  जांच  की

 जा  रही है  ।

 $  राजस्थान  कंठ  नस  लिमिटेड  250.00  142.  007  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  ।

 640.  00  60.  007 4  हिन्दुस्तान  शुगर  मिल्क  HET  ने  अपनी  महत्वपूर्ण  नकद

 zs  समितियों  के  परिप्रेक्ष्य  में

 यता  संबंधी  अपनी  Taz -.

 कक्षाओं  के  विधय  में  कई

 डी०  बी०  आई०  की  तसल्ली

 नहीं की  है  ।

 180.  00 5  जयपुर  उद्योग  लिमिटेड  बतायी  नहीं  कम्पनी  की  परियोजना  पर

 गधी है  मत  दाता  की

 CNIS eo  aad  की  प्रतीक्षा  की  जॉ

 I

 *अन्य  वित्तोय  संस्थानों  और/अथवा  बैंकों  की  म  ।
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 ह
 ऋम  एकक  का  परियोजना  जाई  डी०  स्थिति

 qo  को  लागत  बी ०  आई०

 से  मांगो  गयो

 स्रोतो iw
 ao

 135.00  99.00"  कम्पनी  बत  मान  a  जि द  स्टरलिंग  एलाय  स्टिल्स  लि  ०

 स्थितियों  आदि  के  dat  में

 परियोजनाओं  पर  पुर्निवचार
 कर  रहीं  हैं  ।

 7  सरस्वती
 स्टील

 एण्ड  एलियन  105.00  82.  00*  प्रस्ताव  विचाराधीन  =  ।

 लि०

 8  राठौर  एलियन  एण्ड  स्टिल्स  109.  20  बतायी  नहीं  कम्पनी  से  मांगी  way  अतिरिक्त

 fao  गयी  सुचना  अभी  आनी  हैं  ।

 9  पक्खोवाल  मिनी  स्टील  135.47  कम्पनी  दवारा  अपनी  वित्तीय

 ।  लिमिटेड  व्यवस्थाओं  को  अभी  अन्तिम

 रूप  नहीं  दिया  गया  और

 न  उसने  यही  बताया  है  कि  उन्हें

 आई०  डी०  बी०  आई  से

 कितनी  वित्तीय  सहायता

 चाहिये  |

 10  राजस्थान  स्पिनिंग  एण्ड  360.00  Gat  चला  है  कि  कम् पं बी  ने  वर्त

 वीविंग  मिल्स  लि  ०  मान  पुरी  होने  तंक

 परियोजना  का  विस्तार

 क
 शित

 कर  दिया
 हैं  ।

 राजस्थान  ज क  यात्रा  करन  वाल  GaTH

 5418.  श्री  श्रीकिशन  मोदी  :  कया  पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  दो  वर्षों  में  कितने  qa ant  ने  राजस्थान  की  यात्रा  की  ;

 कितने  स्थानों  को  देखने  गये  ;  और

 क्या  उन  पर्यटकों  से  अजित  आय  में  से  कुछ  राशि  सरकार  ने  उन  पर्यटन  स्थलों  पर  खर्च  की

 है
 ?

 पर्यटन  ओर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  और  (a)
 पेंशन  विभाग  आने  वाले  विदेशी  U acHL  का  रिकार्ड  अखिल  भारत  आधार  पर  रखता  राज्यवार

 alert  पर  नहीं  ।  अंतर्देशीय  seat  के  यातायात  से  संबंधित  आंकड़े  पेंशन  विभाग  द्वारा  एकत्रित

 नहीं  किए  जाते  ।

 ्य  nT.
 पिछे

 दो  वर्षों  के  दौरा  bd  ait  अंतर्राष्ट्रीय  पर्यटकों
 की

 संख्या  इस  प्रकार  थी

 वर्ष  वाले

 राष्ट्रीय  पेंट

 1972  342,950

 1973  409,895
 —_——

 *अन्य  MATA  बैंकों  की  भागीदारी  में  ।
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 सर्वेक्षण  की  अवधि  के  दौरान  कुल  अंतराष्ट्रीय 1972-73  में  feu  गए  सर्वेक्षण  ने  अनुसार ,
 eat  के  11.  जयपुर  की  यात्रा  की  तथा  3.  32% ने  उदयपुर की  यात्रा  की  ॥

 )  केन्द्रीय  सरकार  के
 नियंत्रण

 के  अंतरंग  आने  वालें
 स्मारकों

 के
 लिए

 प्रवेश  शुल्क  के  कुछ  मामलों

 को  छोड़  केन्द्रों  सरकार  पर्यटक  स्थलों को  यात्रा  करने  वाले  Gazal  से  इस  प्रकार  का  कोई  प्रत्यक्ष

 अर्जित  नहीं  करती  ।'

 गर-सरकारी  कम्प्रनियों  में  काय  कर  रहे  विदेशियों  दारा  बाहर  भेजी  जानें  वाली  राशि

 क्यो  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि 5419.  न  चन्द्र  बाखर  सिह

 वर्ष  1972,  1973  तथा
 1974

 की  1  जनवरी  को  और  इस  समय  उन
 भारतीयों

 तथा

 विदेशियों  को
 विवाद

 संख्या
 कितनों  रही  जो  T<-ACHID  क्षेत्र

 की
 कम्पनियों  में  8,000  रुपये  तथा  इससे

 अधिक  मासिक  बतन  पर  कार्य  कर  रहे  हैं

 (3)
 फोन  वर्षों  मे ंरो  प्रत्येक  वीं  के  दौरान  अब  तक  इन

 विदेशियों
 द्वारा  देश से  बाहर  कितनी

 भेजी  गई  ;  और

 घीरे  att  इन  पदों  पर  भारतीय  लोगों  को  नियुक्त  करने  के  लिए  यदि  कोई  कायंवाही  की  गई

 जै  तो  वह  है
 ?

 वित्त
 ~ (att ~

 ato  gag  :  विदेशी  :  नियंत्रण  वाली  कम्पनियों  व  भारतीय

 नियों  में  2000  रुपय  तथा  इससे  अधिक
 मासिक

 व
 वेतन  पर  काम  करने  वाले  विदेशियों  और  विदेशी

 ऋण  वाली  कम्पनियो ंमें  काम  करने  वाले  इस  श्रेणी  के  भारतीयों  के  बार ेमें  एक  विवरण  संलग्न  है

 तीय  कम्पनियों  में  काम  कर  रहे  भारतीय  नागरिकों  को  संख्या  के  आरे  में  जानकारी  उपल  sq  नहीं है  ।

 हस  श्रेणी  के  विदेशियों  दारा  विदेश  में  भेजो  गयी  कुल  रकम  का  हिसाब  लगाना  संभव  नहीं

 हैं  क्योंकि  विदेशियों  द्वारा  बाहर  भेजी  जाने  वाली  रकमों  का  वर्गीकरण  उनके  व्यवसाय  तथा  उनकी  आम

 के  आधार  पर  नहीं  किया  जाता  ।

 (1)  fata  विनियमन  अधि  1973
 की

 are  30  की  शर्तों  के  अनुसार  विदेशियों

 को  fina  बैक  आफ  इंडिया  से  अनुमति  लेनो  पड़ती है  ।  बेक  में  उनके  पत्रों  की  ब्ड्  कड़ाई  के

 साथ  छानबीन  की  जाती  है  ताकि  भारत  में  विदेशियों  को  कम  से  कम  रोजगार  मिल  सके  ।

 विवरण

 आईआरए  गर-सरकारों
 नियमित

 क्षेत्र  को  कम्पनियों  में  8000  रुपय  तथा  इससे  अधिक  मासिक

 बतन  पान
 बालें  व्यक्तियों  की  संख्या  का  विवरण

 पहलों  जनवरी  पहली  जनवरी  पहली  जनवरी

 1972  क  1973  को  1974  क
 हम es  mee  ern  en  दे  ee  वय

 *भारतीय  विदेशी
 *errdia  विदेशी  भारतीय

 विदेशी tits  Sere  whe

 2000
 रू०

 तथा
 इससे  अधिक  मासिक

 बतन  पाने  वा  ले ले  व्यक्तियों  की  AST  10020  1184  11116  976  उपलब्ध  उपलब्ध

 नहीं  नहीं

 *इसका  सम्बन्ध केवल
 नियन्त्रण

 वालों  कम्पनियों  में  कार्य  कर
 रहे  भारतीयों  क  संख्या  से

 है  ;  भर तोय  कम्पनियों  में  कोय  कर  रहे  भार तो सों  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं

 च्

 इसमें  थोड़ी  अवधि  के  लिए  काम  करने  वाले  Tt-AT  राज्य  तकनीकी  शामिल  हैं  |
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 aq  संघ  का  मंठ

 5426  श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर :  का  वाणिज्य  मंत्री  रह  बताने क की  कपा  करेंगे  :

 का  भारत  ने  विश्व  इस्पात  संघ  के  गठन  के  लिये  wa  की  थी

 यदि  तो  क्या  उक्त  संघ  अन्य  अन्तर्राष्ट्रोण  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में

 स

 किये  करारों  की  भांति

 Harz  के  o ora  मूल्यों  के  लिये  विचार-विमर्श  करेगे  ;

 (77)  क्या  1974 को  हुई  सामान्य  बठक  में  योजना के  अन्तिम  रूप  दिया  ग्या  और

 (  )  यदि  ह  तो  इसके  क्य  परिणाम  निकले  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  a  उपमंत्री  (ati fazer ca  प्रताप  fag) : :  से  (4)  aarer  1974

 के  शुरू
 में  ्ग्ग्ग ज नेव

 मे
 में  लोह  अयस्क  निर्यातक  देशों  के  ग्रुप  कौ  एक  मंत्रिस्तरीय बठक  भारत  की  अध्यक्ष  ता  में

 जहां  भाग  लेने  वले  देश  इस  ere  से  सहमत
 थें

 कि
 उनके  सोच  घनिष्टता

 सहयोग
 की

 आवश्य

 कता  है  तथा  यह  वांछनीय  हैं  कि  ग्रुप  दरा  जो  कार्य  किये  जा  रहे  हैं  उन्हें  चालू  रखने  तथा  आगेने  बढ़ा  के

 लिए  एक  स्थायी  की  यह  विनिश्चय  किया  गया  कि  लोह  अयस्क  निर्यातक  देशो  की  एक

 एसोसिएशन  के  रूप  तथा  वस्तुत  उपबन्धों  जी  म्गचें/अप्रेल,  1975  में  होने  वाली  आगामी  मंत्रि

 स्तरीय  बठक  में  विजय  रातें  पेश  सविस्तार  चर्चा
 करने

 के  लिए  भाग  लेने  वाले  देशों  के  व  वरिष्ठ

 कारियों  की  एक  प्रारम्भिक  समिति  स्थापित  जाये  ।

 Import  of  Electrode  Wire

 5421.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  electrode  wire  is  till  being  imported  from  foreign  countries  and

 (b)  if  so,  the  quantity  thereof  ?

 The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap.
 Singh) :  (a\  &  (b)  The  item  Wireਂ  is  not  separately  classified  as  such  in  the

 Revised  India  Trade  Classification  on  the  basis  of  which  statistics  of  actual  imports  are

 published  by  the  Director  General  of  Commercial  Intelligence  and  Statistics,  Calcutta in

 their  publications  Statistics  of  Foreign  Trade  of  II-  How-

 ever,  following  two  items  are  separately  classified

 Iron  &  Steel  wire  (excl.  wire  rod)  of  other  than  high  carbon  or  alloy  steel,  Electrode

 quality

 2.  Wire  (excl.  wire  rod)  of  alloy  steel
 ~~.

 The  former  item,  viz.  Iron  &  Steel  wire  (excl.  wire  rod)  of  other  than  high  carbon  or

 alloy  steel,  Electrode
 quality,

 would  be
 nearly  corresponding  to  the  item

 The  Second  itedm  viz.  Wire  (excl.  wire  rod)  of alloy  steel,  however,  indicates  steel  wire

 of
 alloy

 steel  of  which  a  part  may  be  in  electrode  quality,  The  information in  respect  of

 both  these  items  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  house.

 aaa  हिन्दुस्तान  लवर  लिमिटेड  को  अग्रिम  आयात  अधिकार  दना

 5422.  श्री  Alo  क  ०  चन्द्रजीत

 श्र  छ०  एम०  मधुकर

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या
 मे  सस  हिन्दुस्तान

 लोवर  लिमि  पड  को  निर्यात  वचनबद्धताओं  के  एवज  में  अग्रिम  आयात

 अधिकार  दिये  गये  थे  ;  औ
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 on

 -  sea त्व  पा  ५  दि हग  | क्या  हिन्दुस्तान  लीवर  fafa  पड़ 4  TAT  स  बे  ACISTE  कर  दहकी  न  किया  है  और  यदि  नहीं
 लो  उसके  क्या  कारण हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उपमंत्री  (att  विश्वनाथ  प्रताप  :  (#)  तथा  जानकारी  एकत्र

 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 Grant  by  Central  Government  to  Madhya  Pradesh

 e
 5423.  Shri  |: र  ४.  Bade  e  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  the  amount  of  funds,  the  Centre  proposes  to  provide  to  Madhya  Pradesh  during
 the  current  year  by  way  of  Central  grants  ;  and

 (b)  the  development  projects  on  which  these  funds  will  be  spent  ?

 The  Minister  of  Finance  (Srvi द  C.  Subramaniam)  ;  (a)  &  (b)  Central  assistance
 of  Rs.  53.32  crores  (Rs.  16.00  crores  as  grant  and  Rs.  37.32  crores  as  loan)  has  been  allo-
 cated  to  the  Government  of  Madhya  Pradesh  for  their  Annual  Plan  of  1974-75.  This  assis-
 tance  is  not  related  to  any  specific  project,  but  is  given  to  the  State  Government  for  their

 Annual  Plan  as  a  whole.

 भारत  के  रिजर्व  बैक  के  विदेशों  का  उल्लंघन  करने  पर  मारुति  लिमिटेड  के  विरुद्ध  की  गई  कार्य  वाही

 5424.  stag  लिमये  :  क्या  वित्त  मंत्री  दिल्‍ली  में  कंप  नियों  से  रजिस्ट्रार  को  पेश  की  गई  वर्ष  197  3-

 74  के  लिए  मारुति  लिमिटेड  वार्षिक  रिपोर्ट  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  इस  स्वीकृत  तथ्य  रिपोर्ट  के  पृष्ठ  18  की  दृष्टि  से  कि  कंपनी  दूबारा  वसुल

 की  गई  46  लाख  रुपए  से  भी  अधिक  की  एप्लीकेशन  मनीਂ  में  से  20  लाख  रुपए  की  राशि  के  लिए

 वो  औपचारिक  aqaqsta  भो  मौजूद  नहीं  अतः  इस  राशि  को  जमा राशि  नहीं  माना  जाना  चाहिए  ;

 क्या  20  लाख  रुपए  की  यह  राशि  तथा  जमा  राशियां  निदेशकों  दुबारा  गारंटी

 15,95,175  रुपए  की  राशि  के  अतिरिक्त--जोकि  उक्त  रिपोर्ट  के  पृष्ठ  8  पर  दिखाई  गई  है  शेयर

 ql  तथा  हानि  को  घटाकर  आरक्षित  राशिਂ  के  लिए  रिजर्व  बेक  दुवार  निर्धारित  25  प्रतिशत  की  सीमा

 से  अधिक नहीं  है  ;  और

 यदि  तो  गर-वित्तीय  कंपनियों  द्वारा  जमा राशि  स्वीकार  किए  जाने  के  संबंध  में  भारत

 के  रिज  बेक  के  निदेशों  का  उल्लंघन  करने  के  लिए  इस  कंपनी  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्री  सी०  सुब्रहमण्यम  )  से  गैर-बैंकिंग गैर  वित्तीय

 1966 के  पैरा  2  के  उप  पैरा  (1)  के  अनुच्छेद  के  उप  अनुच्छेद  (10)  में  अन्य  बातों

 के  साथ  साथ  ag  व्यवस्था  है  कि  या  डिबेंचर ों  का  आबंटन  होने  तक  इस  प्रकार  के

 शेयरों  या  स्टाक  या  बांडों  या  डिबेंचर ों  कि  इस  प्रकार  के  बांडों  और  डिबेंचर ों  को  कम्पनी  की

 सम्पत्ति  पर  प्रभार  अथवा  धारणाधिकार  के  रूप  में  प्रतिभूत  we  दिया  गया

 वास्ते  अंशदान  के  रूप  में  स्वीकार  किया  गया  कोई  इन  निर्देशों  के  प्रयोजन  के  लिये  हक जमाए  नहीं
 समझा  जायेगा  ।  frag  बैंक  ने  सुचित  किया  है  कि  मारुति  लिमिटेड  से  इस  बारे  में  स्पष्टीकरण  मांगे  गये

 है ंकि  कंपनी  की  31-3-74 को
 समाप्त

 वर्ष  की  वार्षिक  रिपोर्टो  आदि  के  पृष्ठ  18  पर  उल्लिखित  20,43,
 500  रुपये  की  राशि  को  अंशदान-धन  कसे  माना  जा  सकता  है  जबकि  इस  प्रकार  की  राशि  के  समर्थन  में

 औपचारिक  आवेदन  पत्र  प्राप्त  नहीं  हुए  हँ  ।  इन  स्पष्टीकरण ों की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  तथा  उन्हें  ध्यान
 -

 में  रखकर  इस  मामलों की  आगे  जांच  की
 जायेगी  ।

 किन्तु  रिज  बैंक  ने  यह  भी  कहा  है  कि  यदि  आवेदन
 पत्न  रहित  शेयर-आवेदन-धन  के  रूप  में  प्राप्त  की  गयी  20,43,500  रुपये  की  जमाओं  के  रूप  में
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 मगण मान  जाय  तत्र  भी  कम्पनी  द्वारा  धारित  जमाओं  की  उन  | ह  देशों  के  पैरा  3(2)  (ji)  में

 रित  अधिकतम  सीमा  के  भी  तरह  ही  होगी  तथा  निदेशों  के  उल्लंघन  के  लिए  कम्पनी  के  विरु दूध  कारवाई

 करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गुजरात  A  ara  परियोजना

 शो  प्रसन्न भाई  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :'

 क्या  सरकार  ने  गुजरात  राज्य  में  सब  से  बड़ी  याने  परियोजना  की  स्थापना  करने  का  निर्णय

 किया

 यदि  तो  परियोजना  की  कुल  लागत  क्या  होगी  ;

 क्या  परियोजना  में  केन्द्र  सरकार  दुबारा  पूंजी  निवेश  किया  जायेगा  ;

 यदि  तो  कितना  ;  और

 परियोजना  दुवार  उत्पादन कब  प्रारम्भ  किया  जायेगा  तथा  परियोजना  का  पा लिस्टर

 फिलामेंट  यान॑  का  वधिक  उत्पादन  क्या  होगा  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  भारत  सरकार  कोयली

 जिला  बड़ौदा  में  एक  पॉलिएस्टर  फिलामेंट  याने  परियोजना  स्थापित  करने  का  विनिश्चय  किया

 2  जिसकी  क्षमता  3,500  म े०  टन  प्रति  वर्ष  जिसका  7,000  मे०  टन  तक  विस्तार  किया  जा  सकेगा

 परियोजना  हेतु  1972  में  जाही  किये  गए  निवेश  अनुमोदन  के  अंतरगत  15.39  करोड़
 रु०  के  निवेश  की  व्यवस्था थी  ।  परियोजना के  लागत  प्राक्कलनों को  15.  39  करोड़  रु०  अपेक्षा

 24.76  करोड़  रु०  करने  की  प्रस्थापनाएं  सरकार  के  विचाराधीन  हैँ  ।

 तथा  भारत  सरकार  याने  प्रयोक्ता  सहकारी  सोसाइटियों  के  साथ  60:40  अ।धार  पर

 इक्विटी  पूंजी  में  प्रत्यक्ष  रूप  में  हिस्सा  लेगी  ।

 परियोजना  दवारा  उत्पादन  1976-77  में  शुरू  किये  की  आशा  इसकी  क्षमता
 3,500  मेटल  प्रति  ay  होगी  |

 अधिशेष  तेल  निधियो ंके  निवेश के  बार  में  अमरीकी  योजना

 5426.  श्री  राजदेव  सिह  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 म
 क्या  सरकार  की  अधिशेष  तेल  निधियों  को  उन  देशों  में  निवेश  जिनमें  उनकी

 श्यकता  सम्बन्धी  अमरीकी  योजना  के  ब्यौरे  तैयार  करने  के  संबंध  में  10  प्रमुख  गर-साम्यवादी  देशों

 के  समूह  के  वित्त  विशेषज्ञों  की  बैठक  की  जानकारी  है  ;

 क्या  भारत  की  धन  आवश्यकतायें  भी  उनके  सम्मुख  हैँ  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  शर्तों  की  रूपरेखा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्री  सो०  सुब्रह्मण्यम )  से  संयुक्त  राज्य  अमेरिका ने  1974

 के  मध्य  में  आर्थिक  सहयोग  और  विकास  संगठन  ई०  सी०  के  साथ  सम्बद्ध  प्रमुख  औद्योगिक

 देशों  के  लिए  एक  योजना  का  प्रस्ताव  किया  था  जिसके  तेल  उत्पादक  देशों  से  वापस  मिलने  वाली

 धनराशि  का  एक  भाग  एक  ऋण  और  गारंटी  सुविधा' के अन्तगंत के  अन्तगंत  उनके बीच  फिर  से  बांट  दिया

 जायगा  ताकि  तेल  की  ऊंची  कीमतों के  कारण  इन  उपभोक्ता देशों  पर  जो  बैलेंस  आफ  पेमेंट  सम्बन्धी  दबाव
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 णा

 पड़  रहे  हैं  उनसे  इन  देशों  को
 राहत

 मिल  सके  ।  संयुक्त  राज्य  अमेरिका की  योजना  में  यह  सुझाव  भी  दिया

 मथा  है  कि  सबसे  अधिक  गंभीर  रूप  से  प्रभावित
 होने

 वाले  विकासशील  देशों  को  रियायतों  दरों  पर

 यंता  उपलब्ध  करने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  प्रबन्धाधीन  एक  अलग  ट्रस्ट  carfaa  किया

 जाय  ।

 किन्तु  सरकार  को  इस  योजना  के  प्रति  अन्य  देशों  के  रुख  की  अथवा  इस  मामले  मे  हुई  किसी अन्य  घटना

 की  जानकारी  नहीं हैं  ।

 जब  तक  यह  योजना  अन्तिम  रूप  से  तय  नहीं  हो  जाती  तब  तक  इन  देशों  के  सामने  भारत  की

 फ्यकताएं  पेश  करने  का  सवाल  पदा  ही  नहीं  होता  |

 व्यक्तियों  कम्पनियों  संस्थानों  क के  अधिकार  तथा  प्रयोग  मं  हेलिकाप्टर

 5427.  श्री  पो०  ए०  स्वामीनाथन :  क्या
 पेंशन

 और  नागर  विमानन  मंत्री
 यहं

 बताने  की  कपा  करेंग

 कि
 an

 fara
 कम्पनियों  संस्थानों

 के  अधिकार में  तथा  उनके  दावा रा  प्रयोग  में  लाये  जा  रहे  हेलिकाप्टरों

 को  विनियमित  करने  के  लिए  gar  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  राज  हेलिकाप्टरों  के  HATH र  awa  प्रयोग

 किसी  भी  अन्य  प्रकार  के  विमानों  की  वायुयान  1934  के  असंगत  बनाए  गए
 वाय ुqa

 1937  के  उपबंधों  दवारा  शासित  किया  जाता  है  ।  सम्बद्ध  उपबंध  नीचे  उद्धत  किये  जाते हैं

 नियम  4  :  विमानन  का  प्रयोग  तथा  परिचालन--सिवाय  इ  न  नियमो ंके  अनुसार  कोई  भी
 व्यक्ति

 विमान  का  प्रयोग  अथवा  परिचालन  नहीं  करेगा  या  विमान  के  प्रयोग  अथवा  परिचालन  में

 सहायता  नहीं  ।

 नियम  5  :  पंजीकरण  राष्ट्रीकता  एवं  पंजीकरण  चिन्ह--नियम  33  के  उपबंधों  के  अधीन

 कोई  भी  व्यक्ति  तब  तक  विमान  को  नहीं  उड़ाएगा  अथवा  उसे  उड़ाने  में  करेगा  जब

 तक

 इसका  पंजीकरण  हुआ  और

 नियम  37  के  अनुसार  अथवा  विमान  का  भारत  से  अन्य  किसी  और  स्थान  पर  पंजीकरण

 होने  की  अवस्था  में  उस  राज्य  के  विनियमों  के  जिस  राज्य  में  इसका  पंजीकरण

 हुआ  इस  पर  इसकी
 राष्ट्रिकता

 तथा  पंजीकरण  चिन्ह  और  इसके  स्वामी  का  नाम

 तथा  निवास  न  लगाया  हुआ  हो  अथवा  पेंट  न  किया  हुआ  हो  परन्तु  इस  नियम  द्वारा  लगाई
 गयी  पाबंदी  उस  विमान  पर  लागू  नहीं

 होगी
 जिसे  केन्द्रीय  सरकार  लिखित  विशेष

 मति  के  अनुसार  प्रेस  अनुमति  में
 उल्लिखित

 शर्तों  तथा  परिसीमाओं  के  अंतर्गत

 उड़ाया  जा  रहा  हो  ।

 नियम  0४

 उपनियम  2  को  निम्नलिखित  वर्गों  में  से  किसी  भी  वग  में  ह  रदा गद  थ
 में  पंजीकृत  कियां

 जा  सकता  अर्थात्‌  कहा

 aq  क--जहां  विमान  पर  पूर्ण  स्वामित्व  या  a

 (i)  भारतीय  नागरिकों  का  हों  ;  अथवा

 (ii)  ऐसी  कम्पनी  या  निगम  का  हो  जो  भारत  में  पंजीकृत  है  तथा  जिसका  मुख्य  व्यापार

 स्थल  भारत  के  अंदर  है  और
 जिसका  अध्यक्ष  तथा  कम  से  कम

 दो-तिहाई
 तथा निदेशक  भारतीय  नागरिक
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 q  ?
 बग  विमान  पर  स्वामित्व  ar  तो

 (1)  भारत  में  रहने  व।ले  अथवा  sarge  करने  वाले  ऐसे  व्यक्तियों  का  है  जो  भारत  के

 नागरिक  नहीं  हैं  ;  अथवा

 (11)  शसी  कम्पनी  या  निगम  है  जो  भारत  से  अन्य  किसी  स्थान  पर  पंजीकृत  है  तथा

 भारत  में  व्यापार  रही  है  ।.

 जहां  तक  विदेशी  राष्ट्रिकों/विदेशी  कम्पनियों  के  पक्ष  में  विमान/हेलिक।प्टर  के  पंजीकरण  का  संबंध

 ऐसा  गृह  मंत्रालय  से  क्लीयरेंस  प्राप्त  करने  के  पश्चात  ही  किया  जाता  हैं  ।

 जहां  तक  हेलिकाप्टरों  के  प्रयोग  का  संघ  उनका  प्रयोग  भी  किसी  भी  seq  प्रकार के  विमान  की

 ही  वायुयान  1934  के  अधिकारक्षेत्र  के  अंतगंत  बनाए  गए  नियमों के  अधीन  ही  कियां

 जाता
 हैं  ।

 लेबनान  में  भारतीय  सहयोग  से  उद्योगों  को  स्थापना

 5428.  को  नवल  किशोर  शर्मा  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  लेबनान  में  भारतीय  सहयोग  से  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  बातचीत  चल  रही  .

 यदि  तो  किन-किन  विषयों  पर  विचार  विमर्श  किया  गया  है  और  स्थापित  किए  जाने

 वाले  उद्योगों  की  मुख्य  बातें  क्या  है  ;

 इन  दो  देशों  के  बीच  यदि  कोई  समझौते  हुए  हूं  तो  उन  समझौतों  की  मोटी  रूपरेखा  क्या

 ञ  र  ड

 ये  उद्योग  कब  तक  स्थापित  हो  जायेंगे  ?

 atfasa  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  विदेशों  में  संयुक्त  उद्यम
 स्थापित  करने  के  लिए  प्रारंभिक  संभाव्यता  अध्ययनों  के  उसमें  दिलचस्पी  रखने  वाल

 भारतीय  उद्यमियों  दवारा  की  जाती  उसका  अन्तिम  रूप  निश्चित  हो  जाने  पर  संबंधित  भारतीय

 भागी  उसकी  प्रस्थापना  को  सरकार  के  अनुमोदन  के  लिए  प्रस्तुत  करता  हैं  ।  हाल  ही  की  गतिविधि में  किसी

 भारतीय  उद्यमी  से  एसी  को
 प्रस्थापना

 प्राप्त  नहीं  हुई  न  ही  इस  विषय  पर  लेबनान  की  सरकार  से

 कोई  दिवसीय  विचार-विमर्श  हुए  हैँ  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 Setting  up  of  Nylon  Yarn  Industry  in  Hoshiarpur

 5429.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  Government  of  Punjab  had  sought  Central  approval  and  assistance  for

 setting  up  of  nylon  yarn  industry  in  Hoshiarpur  ;  and

 (b)  if  so,  the  objects  of  the  proposed  industry  and  the  outlay  involved  in  its  comms

 sioning  as  also  the  action  taken  or  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The D  ty  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  Visbwanath  Pratap
 Singh)  :  (a)  &  (b)  The  Punjab  Government  has  requested  the  Central  Government  to
 ट  edite  the  necessary  approval  to  the  foreign  collaboration  and  capital  goods  import  pro-

 posals  of  M/s.  Guptalong  Ltd.  for  the  establishment  of  a  unit  for  the  manufacture  of  1,000
 tons  nylon  yarn  per  annum  at  Hoshiarpur.  The  outlay  involved  on  this  project  is  Rs.  14
 crores.  The  foreign  collaboration  agreement  of  the  company.  has  already  been  approved
 by  the  Government,  subject  to  certain  conditions.  The  application  for  import  of  capital

 goods
 has,  also  been  cleared.
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 जेलों  में  तस्करों  को  दिया  गया  अति  विशिष्ट  व्यवहार

 5430.  श्री  पी०  गंगा  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  aor  करेंगे  कि

 क्या  आन्तरिक
 सुरक्षा

 बनाये  रखना  अधिनियम  के  अन्तर्गत  हल  में  गिरफ्तार  किए  गए  बड़े

 तस्करों  में  से  कुछ  तस्करों  को  जेलों  में  अति  विशिष्ट  व्यवहार  feat  गया

 क्या  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  गंभीरता  से  कर  रही  '

 क्या  ऐसे  कोई  अनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  कि  नजरबंद  तस्करों  को  कोई  अतिरिक्त  सुविधायें

 नहीं  दी  जानी  और

 यदि  तो

 वे
 अनुदेश  क्या हूँ

 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )  नही ं।

 से  केन्द्रीय  सरकार  दवारा  आन्तरिक  सुरक्षा  अनुरक्षण  )
 1974

 के  aaa  rca  आदेशों  के  अन्तर्गत नजर  बंद  व्यक्तियों  को  वह  सुविधाएं
 दो  ame  जो

 साधारण
 श्रेणी

 के  कैदो  को  मिलती है  |
 राज्य

 सरकार  के  प्राधिकारियों  द्  रा  पारित  किये  आदेशों  के  अन्तर्गत
 ने  सरबन्द

 व्यक्तियों  के  संबंध  में  पे  सुविधाएं  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  संगत  नियमों  द्वारा  अधिशासी  होती हैं
 ।

 तस्करों  पर  मुकदमा  चलान क  लिए  विद दोष  न्यायालय

 5431.  शो  श्रीकिशन  मोदी  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 आन्तरिक  सुरक्षा  ary
 रखना  अधिनियम  में  संशोधन  करने  से  पूर्व  न्यायालयों

 में
 विचाराधीन

 तस्करों  के  मामलों  को  कुलਂ  संख्या  क्या  है  ;  और

 क्या  ऐसे  मामलों  पर
 सरकार

 दुबारा  स्थापित  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  विद्वेष  न्यायालयों

 दवारा  भी  सुनवाई  को  जाएगा ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री
 (at

 प्रणब  कुमार  आन्तरिक  सुरक्षा  अनुरक्षण

 अधिनियम
 के  संशोधन  से

 ga  सम्पूर्ण  भारत
 में  सीमाशुल्क  अपराधों  से  सम्बन्धित  इस्तगासे  के  लगभग  300

 बड़े
 faat

 अर
 तर्गत  प्रत्येक  मामले  में  एक  लाख  रु०

 a  भो
 अधिक  मूल्य  को  वस्तुए  और

 पूर्ण  षडयंत्र  ग्रस्त  विभिन्न  न्यायालयों  में  विचारधारा  पड़े  थे  ।

 (@).  सीमाशुल्क  अधिनियम  के  अन्तत  आनेवाले  अपराधों  सहित  आर्थिक  अपराधों  के  खिलाफ

 मुकदमें  चलाने  के  लिए  विशेष  न्यायालय  स्थापित
 करने

 बारे  में
 विधि

 आयोग  को  सीमा  रियों  पर

 कार  विचार  कर  रही  है  ।

 महाराष्ट्र  हथकरघा  उद्योग  का  विकास

 5432.  श्री  धामन कर

 भरी  वसन्त

 कया  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  महाराष्ट्र  राज्य  में  हथकरघा  उद्योग के  विकास
 के

 लिए  पांचवीं  योजना  में  कितनों  घनसाली
 का  आवंटन  किया  गया

 (@)  विभिन्न  वस्तुओं  तथा

 लेंखान्वषों के 1 है ; और

 के  नाम  कया  हैं  जिनके  अन्तर्गत  इस  प्रयोजन  के  लिए  za
 धनराशि  का  आवंटन  किया  गया  है  ;
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 विदेशों  में
 हुलसता

 वस्तुओं  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्या या  कार्य  वाही  hy  गई  है  अथवा

 करने  का  विचार है

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  महाराष्ट्र  राज्य

 के  हथकरघा  उद्योग  के  विकास  हेतु  पांचवीं  योजना  के  मसौदे  में  अनन्तिम  व्यय  राशि  6.  32  करोड़  रु०

 रखो  गई  है  ।  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिये  जानें  के  समय  इस  व्ययरादि
 में

 संशोधन  हो  सरता  है  ।  हथकरघा  उद्योग
 हेतु

 राज्य  के  पांचवीं  योजना  संबंधों
 मसौदे

 के  अन्तर्गत

 रित  विकास  कार्यक्रम  में  जिन  पहलुओं  से  संबंधित सको में  शामिल  हैं  वे  है  हथ  करघा  कपड़े  को  बिक्री  पर  रिबेट

 राज्य  हथकरघा  निगम  को  वित्तीय  राज्य  को  दोस्त  सोसाइटो  और  बुनकरों  को  सोसाइटियों

 और  बुनकरों  को  शयर  पूंजी  राज्य
 सहकारिता

 विपणन  परिसंघ  को  वित्तीय

 करघा  वित्त  पोषण a  संबध  में  भारतीय  रि  शव  बैंक  को  स्कोर  के  अन्तंगं त  बुनकरों  को  सहकारों

 टियों  को  ऋणों  पर  ब्याज  पर  बुनकरों  को  मितव्यय  निधि  में  प्रशिक्षण  और  सामान्य

 सुविधाओं  को व्यवस्था  आदि  |

 (7)  हथकरघा  कपड़  तथा
 areata  के

 निर्यातों  को
 बढ़ाने

 के  लिए  पांचवें  योजना  के  दौरान  जो

 महत्वपूर्ण  कदम  उठाये  जाने  का  विवार है है  वे  निम्नलिखित हैं  :

 (1)  अन्तर्राष्ट्रोप  मेलों  तथा  प्रदश  नियों  में  भाग  लेना

 (2)  मघ  पत्रिकाओं  तथा  मंग जोनों  में  विज्ञापन  के  माध्यम  से  नियमित  तथा  प्रभावकारी

 (3)  अध्यन  बाजारों  का
 पता

 लगाने  और  उनका  सृजन  करने  के  लिए प्र
 और  अध्ययन  दलों  का  भेजा  जाना

 (4)  आयात  होती  के  अस्तंगत  रंजकों  और  रसायनों  और  सिले-सिलाए  परिधानों  संबंधी

 मोरों  की  मदों  के  आयात  हेतू  प्रतिपूर्ति  लाइससों  का  दिया  जानो  ;

 (5)  प्रतिपूरक  नकद

 (6)  जब  कभी  संभव  हो  व्यापार  वार्ताओं  आदिਂ  के  अंतर्गतਂ  विदेशी  सरकारों  से
 टेरिफ

 रियायतें  प्राप्त  करना  तथा  उनसे  लाभ  उठाने  के  लिए  प्रयत्न  करना

 (7)  बाजार  जानकारी  की  सप्लाई  करने  और  प्रतियोगी  दरों  पर  कच्चे  मल  कीਂ  सप्लाई  आदि
 के  रूप  में  निर्यातकों  को

 (8)  कतिपय  देशों  को  निर्यातों  के  लिए  अपेक्षित  निरीक्षण  प्रक्रियाओं  और  प्रमाणन  का  आवश्यक

 सरलीकरण  ;

 {9)  नये  डिजाइनों  का  उत्पादन  करने  और  हथकरघा  उत्पादन  में  तकनीकी  सुधार  करने  में

 करघा  बुनकरों  की  सहायताएं  और  अधिक  बुनकर  सेवा  केन्द्रों  की  स्थापना  ताकि  स्थानीय

 और  विदेशी  बाजारों  में  बिजलियों  में
 व्द्घि  हो  ;  और

 (10)  अखिल  भारतीय  हथकरघा  फेब्रिक्स  विपणन  सहकारी  सोसाइटी  और  हस्तशिल्प  तथा

 करघा  निर्यात  निगम  दवारा  विदेशी  कार्यालयों  का  खोला  जाना  ।

 चम्बल  कमाई  क्षत्र  कृषि  विस्तार  कार्यक्रमों  के  लिए  विश्व  बंक  सहायता

 5433.  श्री  भागीरथ  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 op  se न  चना  ने  चम्बल
 >  द

 (*)  faa  |  कमांड  क्षेत्र  के  आ  धार  पर  एक  नए  विस्तार  कार्यक्रम  की

 सिफारिश की  थी  ;
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 इस  कार्यक्रम  की  रूपरेखा  क्या  है  और  इसके  परिणामस्वरूप  कुल  कितना  उत्पादन

 ह

 विश्व  बैक  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  दुबारा  अलग-अलग  कितनी  राशि  दी  जाएगी  ?

 faa  मंत्री  (sit  सी०  :  हां  ।  राजस्थान  के  कोटा  और  बंदी  में

 स्थित  चम्बल  सिंचाई  क्षेत्र  विकास  परियोजना  के  लिए  विश्व  बैंक  की  सहायता  प्राप्त  की  गयो  है  ।  यह
 परियोजना  सिंचाई  क्षत्र  विकास  के  लिए  हैँ  और  वतंम।न  सिंचाई  सुविधा  से  पुरा  पुरा  लाभ  उठाने

 के  लिए  सभी  आवश्यक  वास्तविक  निर्माण-कार्यों  तथा  कृषि-सहायक  सेवाओं  की  व्यवस्था  है  ।

 इस  परियोजना  में  ये  काम  होंगे  अर्थात  167,000  हेक्टयर  से  ज्यादा  क्षेत्र  में  जलनिकासी

 का  उन  क्षत्रों  में  जहां  पानी  का  रिसाव  ज्यादा  है  नहरों  में  14  किलोमीटर  की  लम्बाई  अस्तर

 850  किलोमीटर  कीਂ  ares  की  नहरों  Hi  क्षमता  बढ़ाना  तथा  160  नियंत्रक  संरचनाओं  FT

 निर्माण  करना  व  उनमें  सुधार  करना  ;  50,000  हेक्टयर  क्षेत्र  में  खेती  का  विकास  250

 मीटर  लम्बी  सड़क  बनाना  तथा  उनका  सुधार  करना  ;  1000  हेक्टेयर  क्षेत्र  में  जंगल  लगाना  तथा

 क्षण  की  रोकथाम  करना  ;  15,000  मेट्रिक  टन  उर्वरक  का  प्रबन्ध  करना  ;  कृषि  विस्तार  अनु
 संधान  और  सहयोंग  के  कायें  में  मजबूत  लाना  ;  परियोजना  प्रशासन  के  लिए  उपकरण  खरीदना  तथा

 दूसरे  चरण  की  परियोजना  की  संभाव्यता  का  अध्ययन  करना  ।  परियोजना  का  पुरा  विकास  हो  जानेਂ  पर

 राज्य  को  बहुत  लाभ  होंगे  और  राज्य  में  अनाज  का  वार्षिक  140,000  मेट्रिक  टन  से  बढ़  कर

 350,000  मेट्रिक  aa  हो  जायगा  |  इस  अतिरिक्त  उत्पादन  का  वास्तविक  मूल्य  लगभग  9.75  करोड़

 रुपये  (130  लाख  होगी  ।

 इस  परियोजना  की  कुल  लागत  लगभग  68.  63  करोड़  रुपया  (915  लाख  होंगी

 जिसमें  से  लगभग  39  करोड़  रुपया :  (520  लाख  के  लिए  बैंक  प्रबन्ध  करेगा
 और

 शेष  रकम  भारत

 सरकार  तथा  राजस्थान  सरकार  पुरा  करेगी  ।

 खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  ढारा  लौह  अयस्क  का  निर्यात

 54  34.  श्री  Udo  कता मुतु  :  क्या  वाणिज्य  मंत  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पिछले  ad  के  दौरान  लौह-अयस्क  के  निर्यात  पर  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  faq  को

 लगभग  करोड़  रुपये  क  घाटा  हुआ  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हं  और  इसके  क्या  कारण  ह

 क्या  लौह-अयस्कों  बजाय  कच्चे  लोहे  के  रूप  में  इसका  निर्यात  अधिक  लाभदायक  है  ;  और

 यदि  तो  an  लौह-अयस्क  निर्यात  व्यापार  में  सुधार  करने  के  लिये  कोई  प्रस्ताव  सरकार

 के  विचाराधीन  है  और  यदि  तो  इंस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 तथा  हालांकि  कच्चे  लोहे  के  निर्यात  से  देश  के  लिए  प्रति  एकक  विदेशी  मुद्रा
 की  अधिक  मात्रा  अजित  होगो  फिर  भी  लौह  अयस्क  की  तुलना  में  कच्चे  लोहे  के  निर्यात  के  सापेक्ष  लाभ

 अवस्थापना  सम्बंधी  उत्पादन  लागत  तथा  विश्व  मांग  आदि  जैसी  बहुत  सी  बातों

 पर  निसार  करेंग  ।  देश  में  इस्पात  उद्योग  के  विस्तार  की  योजनाओं  के  अलावा  निर्यात  प्रयोजनों  के  लिए

 पूरी

 है  we

 से  लौह  अयस्क  को  कच्चे  लो  हे  में  बदलने के  लिए  संयंत्र  स्थापित  करने  की  कोई  प्रस्थापना  नहीं
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 नेपाल
 को  सिमेंट  और  ale  को  छड़ों  की  सप्लाई

 5435.  श्री  प्रसन्न भाई  महता  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारत  ने  नेपाल  से  यह  स्पष्ट  कर  है  कि  वह  31  1974  के  बाद  सी  मेंट

 तथा  लोहे  की  छड़ों  जेसी  विभिनन  वस्तुएं  सप्लाई  नहीं  कर  सकेगा

 यदि  ही  तो  भारत  ने  क्या  मुख्य  कारण  बताये  हू

 नेपाल
 सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया  >
 Q:  और

 भारत  किन  शर्तों  पर  नेपाल  की  ये  वस्तुएं  सप्लाई  करने  पर  सहमत  हुआ  था  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  जी  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ॥

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ढारा  पटसन  श्रमिकों  को  दिए  गए  आश्वासन

 5436.  श्री  रोबिन  aa:  नया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  पटसन  श्रमिक  और  उनकी  यूनियनें  यह  शिकायत  कर  रही  हैकि
 पश्चिम  बंगाल  सरकार  द  वारा  1974  की  33  दिवसीय  हड़ताल  के  दौरान  दिये  गये

 आश्वासन  और  किया  गया  समझौता  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  है  और

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  म  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  faz)  जौ  हां  ॥

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  तथा
 श्रम  मंत्रालय  ट्रेड  युनियन  विवाद  के  स्वरूप  वाली  मांगों  से

 बधित  समस्याओं  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 श्रमिकों  क  प्रति  पटसन  के  ag  बड  व्यापारियों  taut

 5437.  शो  रोबिन  सन  क्या  बाशिज्य  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  को  पटसन  के  बड़े  बड़  व्यापारियों  के  रवैये  जानकारी  है  जो  अपने  आश्वासन

 qt  न  करके  श्रमिकों  को  एक  और  हड़ताल  करने  के  लिये  विवश  कर  रहे  हैं  ;  और

 सर्दी  तो  पटसन  के  बड़  बड़े  व्यापारियों  के  विरुद्ध  say  कार्यवाही  की  गई  है

 वाणिज्य  मंत्रालय मे  उपमंत्री
 विश्वनाथ

 प्रताप  सिंह
 तथा  नेशनल  युनियन

 आफ  जट  aaa  द्वारा  दिये  गये  हड़ताल  के  नोटिस  से  ऐसे  मामले  उठ ेहै  जो  एक  औद्योगिक  विवाद  के

 स्वरूप  के  हैं  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  हड़ताल  नोटिस  में  दी  गई  मांगों  पर  समझौता  वार्ता  शरू  कर  दी

 है  ।

 प्रयोगशाला  लिपिकों  एवं  एटन्डन्टस  के  वेतन सा तन

 5438.  श्री  सरजू  पिंड  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  तथा  सीमा  शुल्क  नई  दिल्‍ली  ने  18  1972  को  तीसरे
 aaa  आयोग  के  सचिव  की  केन्द्रीय  उत्पन-शुल्क  तथा

 सीमा  शुल्क  बोर्डे  की  विभिन्‍न  प्रयोगशालाओं  में  काम

 करने  वाले  प्रयोगशाला  लिपिकों  तथा  प्रयोगशाला  एटेन्डस्ट  स  के  वे वेतनमानों  के  बारे  में  एक  पत्र  लिखा  था  ;

 यदि  तो  बतन  आयोग  ने  तमंचा  रियों  के  इन  वर्गो ंके  वेतन  ढांचे  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही

 यदि  कोई  कार्यवाही  -  नहीं  की  तो  उस  के  क्या  कारण  हैं  ;  और
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 उस  प्र  कोई  निर्णय  किया  गया  है  तो  उसे  तीसरे  वे वेतन  आयोग  के  प्रतिवेदन  की

 रिशों  में  क्यों  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ?

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणब कुमार  मुखर्जी )  (#)  हाँ

 आयोग  एक  स्वतंत्र  निकाय  थी  और  इस  स्तर  पर
 यहं  कहूंगा  संभव  नहीं  है  कि  उसने

 इस
 पत्र  पर

 क्या  कार्यवाही  की  आयोग
 परीक्षणशाला

 लिपिकों  और  परीक्षणशाला  परीक्षा  कों  के

 वेतन-ढांचे
 के

 संबंध
 में  कोई  विशिष्ट  सिफारिश  नहीं  की  |  वे  पद  विशिष्ट  अथवा  सामान्य  सिफारिशों

 के  अंतगंत  नहीं  आये  उनके  बारे  में  आयोग  ने  उपाय  क्त  mae  वेतनमानों  के  नियतन  का  सुझाव  दिया  ।

 परीक्षणशाला  लिपिकों  के  मामले  110-180  रु०  के  वेतनमान  के  स्थान  पर  260-

 430  रू०  के  संशोधित  बेसन-मान  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  परीक्षणशाला  परिचालक  पद  के  लिए

 faa  वेतन-मान  पर  अभी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 स्वर्णकारों  की  मांगें

 5  9.  श्री  ओंकार  लाल  बरवा

 श्रीमती  सावित्री  श्याम

 थी  Fo  एस०  मधुकर  :

 श्री  चन्द्र दा खर  सिह

 श्री  अमर  सिह  चौधरी

 क्या  मंदी  ag  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  देश  के  विभिन्‍न  भागो ंसे  आये  स्वर्णकारों  ने  अपनी  मांगों  तथा

 शिकायतों  की  ओर  ध्यान  आकृष्ट  करने  के  लिये  18  1974  को  दिल्‍ली  में  लाल  किले  से  बोट

 क्लब  तक  प्रदर्शन  ata  किया  था  पै

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  a
 ह

 उन  की  मांग  तथा  शिकायतें  क्या  *.  और

 उन्हें  दूर  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  प्रणब कुमार  मुखर्जी )  हा ं।

 स  मांगें  निम्नानुसार  हे

 (i)  सरकार  को  निजी  तौर  पर  स्वण-आभषण  रखने  की  उच्चतम  सीमा  निर्धारित  करने  की

 प्रस्तावित  योजना  को  छोड़  देना  चाहिए  ।

 (ii)  सरकार  को  सोना  आयात  करने  और  उससे  बने  तैयार  आभूषणों  का  पु नर निर्यात  करने  की

 एक  योजना  चलानी  चाहिए  ।

 (iii)  स्वर्णकारों  को  दिए  गए  पुनर्वास  ऋणों  की  वापसी  से  उन्हें  छूट  मिलनी  चाहिये  ।

 स्वरण
 स्वर-आभूषणों

 को  निजी  तौर  पर  रखने  की  उच्चतम  dim  निर्धारित  करने के  प्रस्ताव
 सरकार  के  विचाराधीन हैँ  ।  विदेशी

 बाजारों
 में  और  भारत  में  चल  रहे  सोने  के  भाव  में  मामली  अन्तर

 को  देखते  फिलहाल  सरकार  स्वर्ण  आयात  करने  और  उससे  बने  आभूषणों  के  पुननिर्माण  की  योजना
 को  आगे

 बढ़ाने  की  इच्छुक  नहीं  है  ।  ऋणों की  वापसी
 में  कोई  सामा  न्य  छूट  देने  के  लिये  सहमत  होना  arya

 नहीं  लेकिन  परेशानी  के  अलग  अलग  मामलों  में  तथ़्यों  के आधार  पर  राज्य  सरकारें  विचार  करती  हैं  १
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 अखिल  भारतीय  स्वर्णकार  संघ  के  प्रतिनिधियों  a  वित्त  संचालक  में  राज्य  मंत्री  के  साथ  aos

 5440.  श्री  कार  लाल  बरवा

 at  अमर  faa  चौधरी

 गोमती  सावित्री  श्याम

 श्री  चन्द्रशेखर  fag

 क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  को  करेंगे  कि  :

 क्या
 कुछ  संसद  सदस्यों  सहित  अखिल  भारत य  स्वर्णकार  संघ  के  प्रतिनिधियों  एक

 प्रतिनिधिमंडल  मांग-पत्र  और  देश  के  स्वर्णकारों  की  शिकायतों  के  सम्बन्ध  में  18  1974  को

 वित्त  राज्य  मंत्री  से  मिला  था ;

 यदि  तो  प्रतिनिधिमंडल  के  सदस्यों  का  ब्यौरा  क्या  है

 मांगों  और  तत्संबंधी  विचार-विमश  का  सारांश  क्या है  औंर  इस  का  क्या
 a

 (#)  उन्होंने  प्रतिनिधिमंडल  ले  कर  आये  व्यक्तियों  को  क्या  arated  दिये  थे  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रणब  कुमार  मुखर्जी )  हाँ

 शिष्टमंडल  में  अखिल  भारतीय  स्वर्णकार  संघ  के  प्रतिनिधि  तथा  संसद-सदस्य  श्री

 राम  सिह  शामिल  थे  ।

 और  (4)  मांगे  निम्नानुसार  झा
 Q

 (i)  सरकार  निजी  तौर  स्वर्ण-आभूषण  रखने  की  उच्चतम  सोमा  निर्धारित  करन

 को  प्रस्तावित  योजना  को  छोड़  देना  चाहिए ।

 (11  कार  को  सोना  आयात  करने  और  उससे  बने  तयार-आभूषणों  का  पुर्नानर्यात  करने

 को  ए+  योजना  चाहिए  ।

 (ii)  स्वर्णकारों  को  दिए  गए  पुनर्वास  ऋणों  की  वापसी  से  उन्हों  छट  मिलनों  चाहिए ॥

 स्वर  और
 आभूषणों

 को  निजी  तौर  पर  रखने  को  उच्चतम  सोमा  निर्घारित  करने
 के  प्रस्ताव

 सरकार
 के  विचाराधीन है  A  विदेशो  बाजारों  में  और  भारत में  चल  रहे  सोने  के  भाव

 में
 मामूली

 अंतर  को  देखते
 फिलहाल

 सरकार  स्वर्ण  आयात  करने  और
 उससे

 बने  आभूषणों  के  निर्यात

 की  योजना  को  आंग  बढ़ाने  को  इच्छुक  नही ंहै
 ।  ऋणों

 को
 वासों  में  कोई  सामान्य  छूट  ae  के  लिये

 सहमत होना  संभव
 नहीं

 लेकिन  परेशाना  अलग-अलग  मामलों  में  तथ्यों  के  आधार  पर  राज्य

 सरकार  विचार  करता  हूँ  ।

 कार  च  |
 स अखिल  भारतीय  स्व  of  दि  ह

 5441.  को  ऑफ कार  लाल  बरवा

 श्रीमती  साबित्री  श्याम

 श्री  Ho  एम०  मधुकर

 श्री  चन्द्रदाखर  सिह

 श्री  अमर  fag  चौधरी

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कूफ़ा  करेंगे  ip

 क्या  वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  को  अखिल  भारतीय  स्वर्णकौर  संघ  को  ओर  से  सं

 तथा  प्रेस  नोट  सहित  दिनांक  21/26-11-74  को  कोई  प्राप्त  हुआ  है
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 यदि  तो  उस  को  मोटी  रूप रखा  क्या  है

 उस  पर  सरकार  द्वारा  कायंवाही  को  गई  है
 ?

 चित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रणब कुमार  मुखर्जी )  जी  ह

 प्रस्तावों  मंदी  गई  मांगों  का  ब्यौरा  निम्नानुसार  है

 (1)  सरकार  मिजो  तौर  पर  स्वर्ण-आभूषण  रखने  को  उच्चतम  सोमा  निर्धारित  करने  की

 प्रस्तावित  योजना  को  छोड़  देना  चाहिए  ।

 (11)  सरकार  को  सोना  आयात  करने  और  उससे  बने  तयार  आभूषणों  का  परुननिर्यात  करनेकी

 एक  योजना  चला नों  चाहिए  |

 (117)  स्वर्णकारों को  दिए  गए  पुनर्वास  ऋणों की  वापसी  से  उन्हें  छूट  मिलनों  चाहिए

 स्वर
 और  स्वर्ण-आभूषणों  को  निजी  तौर  रखने  को

 उच्चतम
 सोमा  निर्धारित  करने  के  प्रस्ताव

 सरकार  के
 विचाराधीन

 ।  fader
 बाजारों

 में  और
 भारत

 में  चल
 रहे

 सोनें  के  भाव  में

 मामूली अन्तर  को  देखते
 फिलहाल

 सरकार  स्वरण  आयात  करने  और
 उससे

 बने  अ  raqut  के  पुरानी निर्वात  की

 योजना  को  आगे  बढ़ाने  की  wow  नहीं  ऋणों  की  वापसी  में
 कोई

 सामान्य  छूट  देने  के  लिये

 सहमत  होना  सम्भव
 नहीं

 लेकिन  पर  शानी  के  अलग-अलग  मामलों  में  तथ्यों  के  आधार  पर  राज्य

 सरकारें  विचार  करती हैं

 अखिल  भार तोप  स्वीकार  संघ  को  सेन्ट्रल  कमिटी  द्वारा  पारित  किए  गए  संकल्प

 5442.  शना  ऑफ कार  लाल  बरवा  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  ड्रग  कि

 क्या  सरकार  को  अखिल  भारतोय  स्वीकार  संघ  की  केन्द्रीय  समिति  द्वारा  इसको  4,5

 तथा  6  अक्तूबर  1974  को  कानपुर  में  हुई  बठक में  पारित  किये  गये  संकल्पों की  प्रतियां  प्राप्त  हो

 गई

 यदि  होता  उन  को  मोटो  रुप  रेखा  क्या है  ;  और

 उनपर  सरकार  द्वारा  क्या  क्रायंवाही  को  गई है  ?

 वित्त  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी )  जो

 मांग  निम्नानुसार हूँ

 (1)  सरकार  निजी  तौर  पर  स्वर्ग-अ  भूषण  रखने  को  उच्चतम  सोमा  निर्धारित  करने  की

 प्रस्तावित  योजना  को  छोड़  देना  चाहिये  \

 (11)  सरकार  को  सोना  आयात  करने  और  sae  बने  तयार  आभूषणों  का  पुर्ननिर्याति  कर

 योजना  चलाने  चाहिए  ।

 (111  cama  को  दिए  गए  पुनर्वास  ऋणों  को  वापसी से  उन्हं  छट  मिलनी  चाहि

 स्वर  और  स्वर-अ
 भूषणों

 को  निज  तौर  पर  रखने  उच्चतम  निर्धारित
 करने

 के  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  हूँ  ।  विदेशो
 बजारों

 में  और  भारत  में  चल
 रहे

 सोने  के  भाव  में

 मामूली  अन्तर  को  देखते
 फिलहाल

 सरकर  ा स्लण  आयात  करके  और
 उससे

 बने  आभूषणों  के

 निर्यात  को  योजाना  को  अगे  बढ़ाने  को
 इच्छुक  नहीं  को  वा पतों  में

 की  ई
 सामान्य

 छट  देने
 के

 सहमत  होना  सम्भव  नहीं  लेकिन  परिजनों  के  अलग-अलप  मामलों  में  तथ्यों के  घार पर
 राज्य  सरकार  विचार  करता है  ।
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 Remunerative  price  for  jute

 5443.  Shri  Bibhuti  Mishra  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state  :

 >
 .

 (a)  whether  the  price  of  jute  is  ranging  from  Rs.  35  to  Rs.  40  in  Bihar

 (b)  if  so,  whether;  with  the  aforesaid  price,  the  jute  growers  are  not  getting  even  the
 . production  cost  involved  in  growing  jute

 whether
 Government

 propose  to  fix  any  remunerative  price  for  jute  ;  and

 d)  if  so,  the  broad  outlines  ‘thereof  ?

 nt अन्य The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap
 Siegh)  :  (a)  &  (b)  Ruling  prices  for  raw  jute  in  different  markets  in  Bihar  as  on  9-12°1974
 are  given  below

 res  eee  oe  i  ही  आ

 Ri  ling  Statutory
 minimum prices

 (Rs./  price
 Quintal).  (Rs.

 Quintal)

 Murliganj  (Bihar  Jute  white)  109.50  103.00
 (Rs.  41  per

 maund)

 Kisanganj  (white)  136.50  122.00

 (Rs.  51
 per  maund)

 Si

 prices  are  thus  above  the  statutory  minimum  price  fixed by  Government,  which  more
 than  covers  the  cost  of  production.

 {c)  &  (d)  Minimum  price  for  raw  jute  cach  year  15  on  the  basis  of  the  recom>~

 count  all  relevant mendations  of  the  Agricultural  Prices  Commission,  which  takes  into
 factors  including  a  minimum  return  for

 the  growers.

 Setting  up  of  Cheap  Hotels

 5444-  Shri  Bibhuti  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  chalked  out  any  programme  to  open  cheap  hotels

 during  the  Fifth  Five  Year  Plan  ;

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof  ;

 (c)  the  extent  to  which  different  sections  of  people  can  take  advantage  of  these  cheap
 ‘hotels  keeping  in  view  the  income  of  the  people  in  India  ;  and

 (d)  the  names  of  the  States  where  these  hotels  are  to  be  set  up  indicating  the  locations
 thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri
 ‘Surendra  Pal  Singh)  :  (a)  to  (d)  Hotels  on  the  list  of  the  Department  of  Tourism  are

 approved  specifically  from  the  point  of  view  of  their  suitability  for  foreign  tourists.  In  view

 of  this,  hotel  projects  planned  to  cater  to.  the  needs  of  foreign  tourists  both  in  public  and

 private  sectors  have  to-conform  to  certain  minimum  standards  prescribed  by  the  Depart-
 ment  of  tourism  for  different  categories  of  hotels.  The  tariff  in  these  hotels  depends  on  the
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 standard  of  service  and  amenities  provided  in  the  hotel.:  During  the  Fifth  Five  Year  Plan,
 the  India  Tourism  Development  Corporation,  a  public  sector  undertaking,  has  proposals
 for  3  Star  Category  Hotels  at  Goa,  New  Delhi  and  Puri.  Their  construction  will  be  taken

 up  depending  on  the  feasibility  studies  and  availability  of  resources.

 Investment  of  Foreign  Capital  in  Industries  in  1974-75

 5445.  Shri  Bibhuti  Mishra  ;:  Will  the  Minister  of
 Finance

 be  pleased  to  state:

 (a)  whether,Government  have  approached  various  foreign  countries  during  1974-75
 for  investing  capital  in  important  industries  to  be  set  up  in  the  country  under  the  Fifth  Five
 Year  Plan;

 {b)  if  so,  the  names  of  those  countries;

 (c)  the  names  of  the  countries  which  have  promised  to  invest  capital  in  various  in-

 dusttries  indicating  the  amount  of  capital  promised  to  be  invested  in  each  industry;  and

 (d)  the  total  amount  of  the  capital  to  be  so  invested  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  C.  Subramaniam)  :  (a)  to  (d)  Government  carry
 on  discussions  for  securing  finances  required  for  implemenation  of  various  plan  projects.
 Such  of  the  proposals  as  generally  fall  within  the  framework  of  Government’s  investment

 policy  are  approved  by  Government  when  they  materialise.

 हथकरघा  वस्तुओं  के  निर्वात  में  कमो

 5446.  श्री
 बसन्त

 साठे  :
 क्या  वाणिज्य

 मंत्रो
 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चाल  वर्ष  के  दौरान  हथकरघा  वस्तुओं  के  निर्यात  में  मारो  कमी  हुई है
 ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 हथकरघा  वस्तुओं  के  निर्यात
 में  बुद्धि  करने  के  लिए  क्या  कार्यावाही  करनेका  विचार  है  !

 जो  हां  । वाणिज्य  मंत्रालय में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :

 प्रदान  नहीं  उठता

 हथकरघा  माल  के  निर्यात  के  बढ़ाने  के  लिए  निम्म  लिखित  उपाय  किए  गए

 कराने  का
 विचार

 1.  अन्तर्राष्ट्रािय  मेलों  तथा  प्रदर्शनियों में  भाग  लेना

 2.  अग्रणी  जर्नलों  और  पत्रिकाओं  में  विज्ञापन  देकर  नियमित  तथा  जोरदार

 3.  बाजारों  का  अध्ययन  पता  लगाने  और
 सू

 जन  करने
 के  लिए  शिष्टमंडल  तथा  अध्ययन

 दल

 4.  आयात  नि  के  अन्तर्गत  रंजक  तथा  रसायन  सामग्री  और  रेडीमेड  महीनों  को  मदो  के

 आयात  के  faa  प्रतिभूति  लाइसेंस  देना  ;

 5.  नकद  मुआवजा  सहयता ;

 6.  जब  भी  संभव  हो  विदेशो  सरकारों  से  व्यापार  वार्ताओं  के  अन्त मंत

 टेरिफ  रियायतें  हासिल  करना  और  उनसे  ANT
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 7.  बाजार  प्रतियोगी  दरों पर  कच्चे  माल  को  शंप्लाई  आदि के  रूप  में  निर्यातकों  को

 सहायता

 8.  निरीक्षण  क्रि पा विधियों  और  कतिपय  देशों  को  किये  जाने  वाले  निर्यातों  के  fea  अपेक्षित

 श्रीमान  का  आवश्यक  सरलीकरण ;

 9.  और  अधिक  बुनकर  सेवा  केन्द्रों  को  स्थापना  करना  ताकि  हथकरघा  बुनकरों
 कों  नये

 डि जाए

 जिससे इन  निकालने  तथा  हंधकरधा  उत्पादन  तकनीकी
 नमूदार

 करने  में  सहायता

 कि  स्थानीयਂ  तथा  विदेशी  बाजारों  में  बिक्र  बढ़  सकेगी  ।

 10.  अखिल  भारतीय  हथकरघा  वस्त्र  विपणन  सहकारों  समिति  और  हस्तशिल्प  और  हथकरघा

 निर्यात  निगम  द्वारा  विदेशों  कार्यालय  खोलना  |

 पिछड़े  क्षत्रों  सें  जीवन  बिना  निगम  निधि  का  निवेश

 5447-  श्री  बसन्त  साठ

 श्री  ATA

 क्या  वत  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या
 सरकार

 का  ध्यान  समाचारों  में  प्रकाशित  इन  समाचारों  की  ओर  दिलाया  गया है  कि
 देशके  पिछड़े  क्षेत्रों  में  जोवन  बीमा  निगम  को  निधि का  निवेश  कम  होता है  ;

 यदि  तो  इन  समाचारों  में  व्यक्त  किये  गये  विचारों के  बारे में  सरकार  की  प्रतिਂ

 क्रिया  और

 पिछड़  क्षेत्रों  में  विकास  प्रयोजनों  के  लिये  जीवन  बीमा  निगम  को
 निधियों का

 उत्तरोत्तर

 अधिक  निवेश  सुनिश्चित  करने के  लिय  को  गई  प्रस्तावित
 काय  वाही

 की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 fat  मंत्रालय में  उपमंत्री  सुशीला  :  जब  समाचार  पत्रों

 में  प्रकाशित  उक्त  समाचार  वित्त  मंत्रो  द्वारा  गठित  उस  अनौपचारिक  दल  के  निष्कर्षों  पर आधारित

 प्रयोग  होता हैं  जिससे
 अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  जोवन  बोला  निगम  के  gat  निवेशों  के  क्षेत्र-वार

 वितरण के  विद्वेष  संदर्भ  में  जोवन  बीमा  निगम
 कों

 निवेश  पद्घति  के  प्रदान  को  जांच  को  ।  उक्त  दल

 ने  यह  अभिमत  व्यक्त  किया  कि  कुछ  एक  राज्यों  में
 लगाया  गई

 प्रीमियम  आय  को  रकम  का  प्रतिशत

 अनु  पात
 संगत  अखिल  भारतीय

 औसत
 से  कम  था  ।  एसे  क्षेत्रों

 असंतुलन
 का  मुख्य  कारण

 जोवन  बोला

 निगम  के  निवेशों  arta  राज्यों  में  विद्यमान  एजेंसियों  पर
 निरभर  रहना  है

 ि  नहें  घन  की  बड़ी

 रकमों  को
 आवश्यकता  हो  सकता  हैं  और  जो  उत्तक  उपयोग  कर  सकते

 @
 ।  राज्यों में  इस  प्रकार  को

 राज्य  स्वामित्व  वाले  वित्तीय  राज्य  विद्युत  बोर्ड  राज्य  स्तरीय  सहकारी  वित्तीय

 नगरपालिकाएं  तथा
 पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियां  कुछ  राज्यों  में  इस  प्रकार  को  एजेन्सियों

 या  तोहे  हीं  नहीं  अथवा  पूर्णतया  विकसित  नहीं  हुई

 (7)  इस  तरह के  क्षेत्रीय  संतुलनों  को  ठीक  करने की  दृष्टि  से
 जोवन

 बोला
 निगम  से  गया है

 कि  वह  योजना  आयोग  को  स्वीकृति  से
 एसो

 नयों  योजनाएं  तैयार  करने  संभावनाओं  का

 पता  लगाय
 जो

 एसे
 राज्यों  को  आवश्यकताओं  तथा  संस्थानिक  क्षमताओं के  अनुकूल  यदि  नथी

 योजनाएं  तयार  करने  का प्रयास  असफल  होता  है  तो  संबंधित  राज्यों  द्वारा
 बाजार

 सेली  जाने  वाली

 ऋण  को  रकमों  को  इस इस  aes  से
 विनियोजित

 फिया  जाना
 चाहिए  कि  उनमें  जोवन  बीमा  निगम

 wat  तक  जितना  हिस्सा  tar रहा  है  उसको  अपेक्षा  अधिक  हिस्सा  ले  सके  ।

 इसके  निर्माण  तथा  आवास  मंत्रालय  राज्य
 सरकारों

 को  मकान  बनाने
 सि  लिये

 ऋणों  का  आवंटन  करत  समयਂ  इस  बात  को  भो

 बयान

 रखेगा  पि  बहुत  से  राज्यों  में  अभीतक

 केन्द्रीय  सहकारी  भवन  निर्माण  वित्त  समितियां  नहीं है
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 राष्ट्रीयकृत  ast  और  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  मारुति  लि०  को
 दिया

 गया  ऋण

 5448.  श्री
 ज्योतिर्मय  ag:  क्या  वित्त  मंत्रो  मारुति

 हरियाना
 के  बारे में

 कम्पनी

 काय  मंत्री  से
 qs

 गये
 12

 नवम्बर  1974,  के  अतारांकित
 प्रश्न  संख्या

 383  के  उत्तर
 के

 सम्बन्ध

 में यह  बताने  कृपा  करेंग  कि  :

 उक्त  कानों  को  राष्ट्रीयकृत  बैक  अथवा  नियतकालिक  वित्तपोषण
 और  अनप  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  अंब  तंक  कुल  कितनों  राशि

 के
 ऋण  दिये  गये

 ह  ?

 क्या  उक्त  कानों  ने  अभी  हाल में  फासो  राष्ट्र ोय क्त  बक  से  कोई  प्राप्त

 किया  गया  और

 यदि हा ं[,  तो  कितनी  राशि  को  ओवर  ड्राफ्ट  प्राप्त  faa  गया है
 ?

 faa  मंत्री  (at  सी०
 सुब्ह

 स
 (7)

 बैंकों  में  प्रचलित  प्रथाओं  और  रीतिरिवाजों

 के  अनुसार  तथा  बैकिंग
 ,
 कम्पन  ज

 _
 का  AAAST  और  अधिनियम  1970  के

 उपबन्धों के  अनुरुप  राष्ट्रीयकृत  बैंकों के  किलो  खातेदार से  सम्बन्धित  सुचना  प्रकट  नहीं  को  जा  सकती  |

 सावधिक  ऋण  द  ने  वालों  अखिल  भारतीय  विश्वास  संस्थाओं  अर्थात्‌  भारतीय  औद्योगिक  विकास

 भारतोय  औद्योगिक  वित्त
 भारतीय

 जोवन  बासा  यू  निट  ट्रस्ट  आफ  इण्डिया  भारतीय

 औद्योगिक ऋण  और  fata  निगम  fo  दस  किलो  ने  भ  wad  मारुति  लि०  को  अब  तक  कोई

 विनोद  सहायता  मंजर  नहीं  को  है  ।

 हसन  और  दीव  क  व्यापार  हों  को  जानो  किय  गय  लाइट्स

 5449.  श्री  ज्योतिर्मय  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  को  कपा  करेंग  कि

 गत  फोन
 वर्षों  में  दमन

 और  दीव
 के

 व्यापारों  गुणों  को  कितने  आयात  लाइसेंस  जारी

 किय  गय  ?

 x उत  व्यापार
 rat

 के  पते  और  विवरण  क्य
 जिनको  इस

 अवधि
 में  आयात

 लाइसेंस  दिय  गय  है  और  प्रत्येक  व्यापार  गृह  को  कुल  रतन  मूल्य  के  लाइसेंस  fea थे

 दिये गय  ; प्रत्येक  मामल  में  किन  वस्तुओं  के  लिये
 ये  लाइसेंस

 क्या  इन  लाइसेंसों  का  उपयोग  फिया  गप  re  अनुसूचित  माल  का  आयात  किया  wal

 क्या
 इन
 में

 से  कुछ  फर्मों  पर  आयात
 लाइसेंसों  के  Beat

 के  आरोप  लगाए  गधे  है

 at, ( =z ) Ta  तथ्य  क्या हैं  ओर  उस  पर  का  कराये  वाहे  7  क  गई  और

 क्या  सभो  कर्मों  तिनकों  आयत  लाइसेंस
 दिये

 गय  है
 ठ

 अब  दमन  और  दौर

 at,  तो  मुख्य  बात  क्या  !
 के कब्ज  में  थे  तब  से  सुस्थापित  अभिकर्ता हें  और  यदि ह

 | वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 (att

 विश्वनाथ  प्रताप  से  जानो
 किये गय  aa

 Hiatt  लाइसेंसों क  ब्यौरे  जिनमें  लाइसंस  प्राप्त  करने  वालों
 के

 नाम
 तथा

 आयात  को  मर्दे  आदि

 faa है  ,  वोकल  तुले टोन  आफ  इंडस्ट्रीज  अधीती ल(इसेंसेस  एंड  एक्सपोर्ट  लाइसेंस  में

 प्रकाशित  किय  जाते  जिनकी  प्रतियां  नियमित  रुप से  संसद  पुस्तकालय  को उपलब्ध कराई  जातों  है ।

 जोरों  किये  गय  व्यक्तिगत  आयात  लाइसेंसों  क  उपयोग के  संबंध  में  आंकड़े  अलग  से  नहीं  रख

 जात  \
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 आवश्यक  जानकारों  एकत्र  की  जा  रहो  है  और  सभा  पटल पर  रख  दो  जायेगी

 आयात
 लाइसंस  ,  सुस्थापित  वास्तविक  पंजीकृत  निर्यातकों  तथा

 अन्यों  को  जारी  किये  जाते  जसा  कि  चालू  आयात  नीति  के  अधीन  अनुमेय  है  ।

 चाय  व्यापार  निगम  द्वारा  किया  गया  कुल  व्यापार

 5450.  श्री  ज्योतिष  ag  क्यो  वाणिज्य  मंत्री  चाय  व्यापार  निगम  कुल  गय  व्यापार

 के  बरतें में  22  1974  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1655 के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  य यह  बताने की
 कपा  करेंग  कि  :

 चाय  व्यापार  निगम  कब  स्थापित  किया  गया  था  और  इसने  अपना  काम  कब  आरम्भ
 किया  था

 अब  तक  कुल  कितनी  पूंजी  लगाई  गई  और

 )  निगम  द्वारा  अब  तन  निर्यात  व्यापार  आरम्भ न  किय  जाने के  क्या  कारण हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उप  मंत्री
 विश्वनाथ

 प्रताप
 :

 भारतीय  चाय  व्यापार
 निगम  21-12-1971  को  एक  सरकारी  क्षेत्र  अभिकरण के  रूप  में  निगमित  किया  गया

 था  लेकिन
 इसने  वास्तविक रूप  से  4-10-1971  से  कार्य  करना  शुरू  उसके

 बाद
 यहां  व्यापारिक

 कार्य

 शुरू  करने  के  लिए  अपक्षित  न्यूनतम  अवस्थापना  eater  करने  मूं  लगा  रहा ।  व्यापारिक  कार्य  1973

 के  अन्त  में  शुरू  किये  गये  ।

 निगम  की  प्राधिकृत  पूंजी  5  करोड़
 रुपय  है  ।  निगंमित  तथा  अभिदत्त  पूजी  25  लाख  रुपये

 इसमें  से  सरकार ने  आज  तक  18  लाख  रुपय  का  निवेश  किया है  ।

 पस
 (1)  निगम  ने  पहल  ही  निर्यात  व्यापार  शुरू  कर  दिया  है  तथा  अगर  त  1,

 1974  में
 5  .  5  Ho टन

 चाय  का  निर्यात
 किया

 1974-75  के
 दौरान

 23  लाख  रुपये  मूल्य  के  240  में  ०  टन  के  व्यापार  में

 से  16.  52  लाख  रुपये मुल्य  के  लगभग  154  मऊ  टन  के  निर्यात  होने  की  सम्भावना है

 rata  निर्यात  व्यापार  नियंत्रण  अधिनियम  का  उल्लंघन  करने  वालों  क  साथ  निपटने के  लिय

 शक्तियां  सीमित  करना

 5454.  शी  नरेन्द्र  कुमार  सिंधी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  wi

 क्या  आयात  एवं  निर्यात  व्यापार  नियंत्रण  अधिनियम के  मूल्य  से  अधिक  बीजक

 बनाने  और  मूल्य  से कम  बीजक  बनाने और  एसे  ही  अन्य  अपराधों  से  निपटने के  लिये  नियंत्रण

 कारियों के  पास  केवल  सीमित  शक्तियां

 यदि  तो  कया  सरकार
 वर्तमान

 अधिनियम में  समुचित  संशोधन  करने पर  विचार  कर

 रही  है  जिससे  उक्त  अधिनियम  के  अधीन  बढ़ते हुए  अपराधों  के  साथ  अधिक  कारगर  ढंग  से  निपटा  जा

 और

 संशोधित  विधान  कब  तक  लाया

 5.  द वाणिज्य  मंत्रालय  स्  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  faz)  जी  नहीं  ।
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 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  उन  अपराधों  के  संबंध  में  जो  आयात
 व्यापार

 विनियमों  के  उपबंधों  का  उल्लंघन  करत  और  अधिक  प्रभावशाली  सेਂ  कार्यवाही  कीਂ

 सरकार  ऑडियो-निर्यात  अधिनियम  तथा  उनके  अंतगर्त  जारी  किये  गये  ares  के  दंड  संबंधी

 बंधों  को  सुदृढ  बनाने  की  कुछ  प्रस्थापनाएं  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 इस  अवस्था  में  यह  बताना  सम्भव  नहीं  हैकि  कब  तक  संशोधन  कर  दिये  जायेंगे  ।

 गुजरात  को  agar  पहाड़ियों  की
 पथंटक

 केन्द्र  के  रूप  में  विकास

 5452.  को  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  Waza  और  नागर  विमानन  मंत्री ब्याज  स  द  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  दक्षिण  गुजरात  की  agar  पहाड़ियों  का  पर्यटन  क़द्र  तथा  पहाड़ी  प्रदेश के  रूप

 में  शीघ्रता  से  विकास  जा  रहा  और

 afe  तो  किस  प्रकार  और  किस  ढंग  से  ?

 पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :
 और

 (a)

 agar  पहाड़ियों पर  एक  पैंतीस  विहार  का  विकास  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जा  रहा

 इस  प्रयोजन  के  लिये  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  कोई  भी  स्कीम  सम्मिलित  नहीं  की  गयी  है  ।

 भारतीय  qaea  विकास  निगम  द्वारा  प्रचार  तथा  सुचना  सामग्रियों  का  प्रकाशन

 5453.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  at

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  भारतीय  caer  विकास  निगम  देश  तथा  विदेशों  के
 पर्यटकों

 के  लिए  कोई  सामान्य  तथा

 विशेष  प्रचार  TAT  सूचना  सामग्री  का  प्रकाशन  कर  रहे  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  है
 ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  gta  पाल  fag):  भारत  ed

 विकास  निगम  बिदेशी  और  देशी  पर्यटन  मार्केटों  की  आवश्यकता  पूर्ति  के  लिए  केन्द्रीय  ote

 अनेक  राज्य  सरकारों  और  स्वयं  अपने  प्रभागों  के  लिए  अनेकानेक  प्रकार  का  पर्यटन

 व-श्रव्य  साधन  तथा  प्रदर्शन-सामग्री  का  उत्पादन
 करता

 पर्यटन  विभाग  के  लिए  fara  प्रकार  की  प्रचार  एवं  सूचनापरक  सामग्री  का  उत्पादन  क्या

 जाता  है
 क  क
 1  गी  फोल्डर  :  मुख्य  रूप  से  विदेशों में  वितरण  के  लिए  विभिन्न  vier  afrefa  के

 इनका स्यानों/क्षेत्रों  के  वारे  में  बहुरंगी  फोल्डर

 जापानी  और  थाई  भाषाओं  में  उत्पादन  किया  जाता  ऐसे  पोस्टरों  का

 फारसी  व  अरबी  भाषाओं  में  भी  उत्पादन  करने  का  प्रस्ताव

 (ii)  पैम्फलेट  मुख्य  रूप  से  स्वदेश  में  वितरण  के  लिए  भारत  में  पेंशन  अभिरूचि  के

 क्षेत्रों  के  बर  में  विस्तृत  विवरण  बने  वाले  पम्फलेट  एक  या  दो  रंगों  |

 (iii)  fees  भारत  और  विदेशों  मैं  प्रदर्शन-प्रचार  के  लिए  विभिन्न  विषय-वस्तुओं
 पर  आकर्षक  पोस्टर

 (iv)  बिक्री  के  लिए  सामग्री  उपर्युक्त  सामग्री  निःशुल्क  वितरण  के  लिए  है  ।

 इसके अलावा  भारत  पेंशन  विकास  निगम  भारत  और  विदेशों  मं  विक्रय  के  लिए  अपनी

 गाईड-पुस्तिकाओं  नक्शों
 एवं

 सचित्र  पोस्ट  कार्डों  का  उत्पादन  भी  करता  है  ।
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 दाई स्टार  वाय  बस

 ७
 5454.  श्री  पी०  जो ०  मावलंकर  या  पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करा  किं

 क्या  रोल्स-र1इस  इंजन  वाली  लोकहीड़  ट्रॉईस्टार  वायु  बस  भारत  में  प्रदर्शन  के  लिए  हाल

 ही  में  इस  देश  में  आई  थी

 यदि  तों  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 7  क्या  सरकार  का  विचार  एक  अधिक  उक्त  वायु  बसें  खरीदने  का  है  और  यदि  तो

 कब  और  किस  मूल्य  और

 r  ?
 यदि  नहीं

 तो  उसके  क्या  कारण

 पेंशन  और  नामक  विमानन  मंत्री  राज  :  और  सितम्बर  1974

 में  रोल्स-राइस-इंजन  द्वारा  चालित  लोकहित  ट्राई स्टार  एल  1011  विमान  की  बम्बई  तथा  दिल्ली

 में  प्रदर्शन  उड़ाने हुई  थीं  ।

 और
 इंडियन  एयरलाइंस  अत्यधिक  सधन  यातायात  वाले  मुख्य  मार्गों  जहां कि

 तथा  केवल
 विमानों

 का  परिचालन  किया  जा  रहा  पांचवीਂ  योजनावधि के  दौरान
 चौड़ीਂ  बाडी  वाले  विमानों  के  संभावित  परिचालन  की  दृष्टि  से  इन  विमानों  के  विभिन्न  प्रकारों  के

 arian  पक्षों  पर  विचार  कर  रही  इस  प्रकार  का  अध्ययन  विमानों  कें  लिए  किया

 जा  wea  लोकहित  टाई स्टार  उन  मं  से  एक  है  ।  अध्ययन  '  अभी  चल  रहे हें  तथा  प्राप्त  किये  जाने

 बाल  विमानों  की  संख्या  तथा  टाइप  के  बारे में  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 गुजरात  में  कपास  उत्पादकों  को  होन  वाली  कठिनाइयां

 5455.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  वाणिज्य  a  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 काग

 रात  में  कपास  उत्पादकों  को  बजार  में  अपने  उत्पादन  बेचने  में  बहुत  अधिक  कठिनाई

 हो  यही

 (@)  ea  | ि  तो  र
 ने  उसको  सहायता  देने  के  लिए  क्या  तत्काल  तथा  उपचारी  कार्यवाही

 की  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  गुजरात  तथा  कतिपय

 अन्य
 ज्यों  के  कई  उपज कर्ताओं  नेਂ  रुई  की  कीमतों  में  गिरावट  4  विरुद्ध  सरकार  को

 अभ्यावेदन  दिए

 सरकार
 नोट

 किया
 है  हालांकि  1974  में चल  रही  कीमतों  के  ऊंचे  स्तरों

 के  चुका बले  हाल  ही  के  सप्ताहों में  रुई  की  कीमतों में  गिरावट  आई  है  फिर  भी  पिछले  वर्ष  की  उसी  अवधि

 बी  aTqay  वे  अभी  अधिक  ही  है  ।  सरका र  स्थिति  की  निगरानी  कर  रही  है  ।

 अतिरिकत  परि लब्धि याँ  योजना  के  खोले  गये  नये  खाते

 5456.  श्री  जगन्नाथ  राव  जोती

 श्री  आकर  बी०  बड़

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपयी

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 अतिरिक्त  परिलब्धियां  योजना  के  अंतगर्त  कितने  नए  खाते  खोले  गए

 तथा गत  दो  वर्षों  के  दौरान इन  पर  कितना a  किया  गया ;
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 लर

 अब  तक  इसमें  कितना  धुन  जमा  किया  गया  है  तथा  चालू  वित्तीय  वर्ष  क  दौरान  इन  पर

 कितना  धन  जमा  होने  की  संभावना  और

 देश  कीं  अर्थव्यवस्था  पर  इसका  कय  प्रभाव  है
 ?

 faa  मंत्री  alo  सुब्रहमण्यम )  :  ()  अतिरिक्त  परिलब्धियां  1974)  के

 अधीन
 अधिसूचित

 गयी  अनिवार्य  जैसा  योजनाओं  के  अनुसार  जमा  की  राशियों  के  कर्मचारी वार

 खाते  रखने  क  सरकारो  आदान  और  वितरण  अधिकारियों  सहित  नियोक्ताओं  पर  है
 जो  इस  प्रयोजन  के  लिए  विशिष्ट  प्राधिकारी  यह  अधिनियम  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य

 स्थानीय  प्राधिकरणों  और  संगठित  क्षेत्र  के  और
 गेर-सरकारी

 व  अन्य  उद्यमों क

 लगभग  1.8  करोड़  कर्मचारियों  पर  लागू  होता  है  ।  कमेंचारोव।र  खोले  गये  खातों की  संख्या  उन

 कंचा  रियों  की  वास्तांवक  पर  निभा  करेगी
 जिन्होंने

 6  1974  के  बाद  परिलब्धियां  प्राप्त

 की  जिसमें
 अधिनियम

 में  परिभाषित  अतिरिकत
 वेतन  और  om  महंगाई  भत्ता  शामिल  है  ।  क्योंकि

 ee
 लखे  विकेंद्रीकरण  ढंग

 स्  जाते  हें  और  योजनाओं  प
 अधीन

 नामांकित  प्रार्थी ब् धकृुृत

 राधिका
 केबल  कम चारी वार

 समिति
 लखे  रखने  के  लिए  उत्तरदायी हैं

 >
 इसलिए  अनिवार्य  जमा

 योजना  के  अन्तंगंत  अब  तक  खोल  गये  खातों  की  निश्चित  संख्या  प्राप्त  नहीं  है  ।

 योजनाओ  क  कार्यकाल  क  आखिरी  दो  वर्षों  केवल  जमा  गयी  राशियों की  बकाया

 किस्तों  की  वापसी  और  ब्याज  की  निम्नलिखित  त  ढंग  से  की  जाएगी

 (i)  जुलाई  1979
 अतिरिकत

 वेतन  की  ज़मा  राशि  की  पांचवी  और
 अंतिम  किस्तें

 और

 अतिरिक्त  महंगाई
 भत्ते  की  जमा  राशि  की  चौथी  किस्त  की  वर्ष  के  ब्याज  सहित

 की  जाएगी ;  और

 (li)  जुलाई  1980  अतिरिक्त  महंगाई  भत्ते  की  जमा  राशि  पांचवी  और  अन्तिम

 किस्त  की  ag  के  ब्याज  सहित  अदायगीਂ  की  जाएगी

 चूंकि  saat  सामान्य  वासियों  और  ब्याज  की  अदायगी  ad में  केवल  एक  बार  करनी  पड़गी

 इसलिए  प्रत्येक  विशिष्ट  प्राधिकारी  और  नामांकित  प्राधिकारी  के  स्तर  पर  उस  व्यय  की  तुलना
 जो  aiferarer  जमा  की  पुरा  अवधि  में  करना  खास  अधिक  व्यय

 नहीं  होगा  ।  जमा  की  गयी

 राशियों
 के  बकाया  के

 के  ब्याज  की  अदाय
 गी

 कं  खच  उस  अवधि  के  दौरान
 बैंक-जमा

 की  WN HAA.

 द्र  पर  निसार
 करेगा  क्योंकि  अधिनियम  में  यह  व्यवस्था है  कि  ब्याज  की  दर

 बैंक-जमा
 की  अधिकतम

 दर से  21/2  प्रतिशत  अधिक  होगी  ।

 13  1974  तक  भारतीय  रिजर्व
 बक

 के  पास  कुल  जमे  करवाई  गई  राशि

 25.25  wets  रुपय की  है  ।  चालू  वित्तीय
 वर्ष की  शेष  अवधि  में  जमा  कराई  जाने  वाली  रकमों

 की  सम्भावना
 कई

 बातों पर  निर्भर  करती  हैं  जैसाकि  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  की
 स्थिति  जिसके

 साथ  संगठित  aa  के  तमंचा  रियों  को  अतिरिक्त
 महंगाई

 भत्ते  की  अदायगी  करने  का  प्रश्न
 किसी न  किसी  रूप  में  इससे  जुड़ा  हुआ है  तथा  संगठित  क्षेत्र  A  वेतन  संशोधन  का  स्वरूप  व  उसमें  की

 गयी  वृद्धि  ।  क्योंकि  इनका  fafeaa  रूप  से  ठीक-ठीक
 अनुमान  नहीं  लगाया  जा  इसलिए

 अभी  चाल  वित्तीय  वर्ष  की  शेष
 अवधि

 में  इन  योजनाओं के  अन्तरगत  जमा  करवाई  जाने  वाली

 वित  राशियां  के  ठीक  ठीक  आंकडे  ब  ait
 ase

 1  सम्भव  नहीं

 (7) ~
 इस  अधिनियम के  उपबन्धों

 के  अधीन  जमा  करवाई  गयी  राशियों  fad बैंक  के  अलग
 खाते

 में
 में  चलन

 से  अव  वध  रूप  में  दिखाई
 गई  है  ।  जनता

 के
 पास  उपलब्ध  मुद्रा  की  वृद्धि

 की  गति  में  कमी  होगी  और  अर्थ  व्यवस्था  में  कुल  मांग  पर  पड़ने
 वाला

 दबाव  कम  हो
 जाएंगी के कीमतों  को  स्थिर  रखने  के  लिए  हाल  में  ही  मुद्रास्फीति  को  रोकन क  के  है  के  लिए  ati  sara  किए  गए
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 20  1974  लिखित  उत्तर

 53  काणा CUAL यह  अधिनियम  भी  उनमें  से  एक  परन्तु  देश की  अर्थ  पर  अधिनियम  जसे  अकेले  उपाय

 का  अलग से
 क्या  प्रभाव  इसका  अनुमान  लगाना  हमेशा  ही  कठिन  होगा  ।  इन  सभी  उपायों  को

 पर  क्यो  प्रभाव  पड़गा  इसका  विश्वसनीय  अनुमान  लगाने  का  समय  अभी  आया  है

 किन्तु  अब  तक  जो  संकेत  मिले  ह  उनसे  पता  चलता  है  इन  उपायों  स  कीमत  काबू  में आ  रही

 हैं  ।

 भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  एक  दूसर  दश  के  उपर  से  विमानों  की  उड़ान  तथा  विमान  सेवा

 आरम्भ  करने  के  बार  में  समझौता

 5457.  श्री  राजदेव  fags  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पाकिस्तान  ने  हाल  ही  में  अन्तर्राष्ट्रीय  नागरिक  उड्डयन  के  पास  से  अपना

 मामला  वापिस  लेने  से  इन्कार  कर  दिया  है  तथा  जिसके  परिणाम  स्वरूप  रावलपिंडी  में  पांच  दिन  की

 बातचीत  के  बाद  भी  भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  एक  दूसरे  देवा  के  ऊपर  से  विमानों  की  उड़ान

 तथा  विमान  सेवा  स्थापित  करने  के  बारे  में  समझौता  न  हो  सका  ;

 यदि  तो  क्या  हमारी  सरकार ने  लाहौर  में  हमारे  डकोटा  विमान  को  जलाये  जाने

 के  बारे  में  कोई  मुकदमा  दायर  नहीं  किया  और

 afe  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 ° qyacd  और  नागर  विमानन  मंत्री  राज  :  (#)  से  दबाओ  सी०  yo
 के  समने  प्रस्तुत  1971  के  तथा  विमान  सेवाओं  को  पुनः  प्रारंभ  करने के  संबंध  जिनमें

 4
 oa

 तथा  उसे  एक  और  बठक *'ओवंरफेलाईटसਂ  भी  शामिल  रावलपिंडी  में  हुई  बातचीत  अंनिणयिक  |  है

 मेंजो
 feet  में  जारी  रखें  जाएगा  ।  अगली  घटनाएं  इस  बातचीत  के  परिणाम  पर  निभा

 |

 सूती  उद्योग  शॉचनीय  स्थिति

 5458.  श्री  राजदेव  सिंह  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कपास  के  कम  उत्पादन  और  देश  कीं  सूता  कपड़ा  मशीनरी  आयोग  को  अपर्याप्त

 उत्पादन-क्षमता  के  कारण  सुती  कपड़ा  उद्योग  को  स्थिति  शोचनीय

 क्या  चालू  वर्ष  के  दौरान  सुती  कपड़े  के  निर्वात  लक्ष्य  को  पूरा  कर  लिया

 क्या  हमारे  सूती  कपड़े  को  मूल्यਂ  विश्व  मण्डी  में  40  प्रतिशत से  अधिक  और

 (=)  यदि  तो  विषव  मंडी  में  प्रतियोगिता  के  लिए  क्या  योजना है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  जी  नहीं  ।

 तथा  इस  समय  विश्व  बाजार  में  हमारे  सुती  वस्त्रों  की  कीमतें  15-20  प्रतिशत

 तक  अधिक  हूँ  ।  किन्तु  अप्रैल-अक्तूबर  की  अवधि
 में  निर्यात  बेहतर  रहने  के  फलस्वरूप  1974-75

 का  235  करोड़  रु०  की  निर्यात  wea  हासिल  कर  लिये  जाने की  संभावना  है  ।

 सुनो  वस्त्रों  के  निर्यात  और  कंट्रोल  का  कपड़ा  बनाने  से  संबंधित  मिश्रित  बाध्यता  की

 नई  योजना  जिसमें  निर्यातों  आघार  पर  कंट्रोल  के  कपड़  की  बाध्यता  में  कमी  को  की

 गई
 1-10-1974  से  लगूं  हो  गई  है  ।  इस  योजना  को  उद्देश  सूती  वस्त्रों  के  निर्यातकों  कों  परोक्ष

 प्रोत्साहन  प्रदान  करना  है
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 सरकारी  क्षेत्र  क  हरकतें  द्वारा  कृषि  ata के  प्रति  उदासीन  व्यवहार

 5459.  श्री
 राजदेव  fag:  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करने

 कि
 :

 क्या  देश  में  सरकारी  क्षेत्र
 के

 बैंकों  प्राथमिकता  वाल  विशेष  रुप
 से  कृषि  के

 प्रति

 tat  व्यवहार  कर  रहे

 क्या  14  राष्ट्रीय  कृत  स्टेट
 बैंक  और  उसको

 अधीनस्थ
 बैंकों  द्वारा  दिय  गय  कुल

 4803  करोड़  रुपये की  घन-राशि  के
 कर्जों  के  अन्तिम  आँकड़ो  के  जो  अब

 प्रकाशित  हो

 चुके  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्र  को  केवल  31  4  प्रतिशत  भाग  ही  ऋण  के  रुप  में  मिला  और  कृषि क्षेत्र  के

 मात्र  9  प्रतिशत  भाग  हीਂ  प्राप्त  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  सौतेले  व्यवहार  के  क्या  कारण  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  (atrerat  सुशीला  (%)  और  बैंक  राष्ट्रीयकरण के  उद्देश्यों

 के  अनुसरण  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बेक  कृषि  छोट  पैमाने  के  सड़क  परिवहन  संचालक

 खुदरा  व्यापार  और  छोट  व्यावसायिक  और  स्वयं  नियोजन  तथा  दिक्षा  जेसे

 प्राथमिकतघ्रातਂ  क्षेत्रों  में  उत्पादन  कार्य  के  लिए  छोटे  ऋण कर्त्ताओं  को  ऋण  संबंधी  आवश्यकताओं  को

 अधिकाधिक  पुरा  करने के  प्रयास  कर  रहे  ह  ।

 प्राथमिकता  प्राप्त  विदाई  रूप से  कृषि  के  लिए  सरकारी  क्षत्र  के  बको  दवारा  दिय  गय  अग्नियों

 की  1969,  1972  तारीख  से  संबंधित
 आकड़े  माननीय

 सदस्यਂ  ने  दिये  और

 जून  1974  को
 बकाया  राशि  अनुबन्ध  में

 गई
 में  रखा  गया  |

 देखिए
 संख्या  एलर्जी

 88  60/74)  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंको  द्वारा  दिये  गय  कुल  अग्रिमों  से
 प्राथमिकता

 प्राप्त  क्षेत्र
 के

 अग्नियों  का

 अनुपातਂ  जून  1969  को  14.  9  प्रतिशत  था  ।  वह  अनुपात  जून  1974  में  बढ़कर  25  *  7  प्रतिशत हो
 इस अवधि में  कृषि  अग्रिम

 कुलਂ
 अग्नियों

 क  अनुपात  में  5.5  प्रतिशत  से  बढ़  कर  8.  9  प्रतिशतਂ

 हो  गया  ।  और  कृषि  के  लिए  ऋण  लेने  वालों  के  खातों  की  संख्या  1.64  लाख  से  बढ़कर  18.39

 लाख  हो  जबकि  प्राथमिकताप्राप्त  क्षेत्रों  केलिए  ऋण  लने  वालों  के  कुल  खातों  को  संख्या  2.6

 लाख से  बढ़कर  26.2  लाख  हो  गई  अर्थात्‌  इन  की  संख्या  में  दुगनी  वृद्धि  हो  इस  प्रकार

 प्राथमिकताप्राप्त  क्षेत्रों  विशव ष  रूप से  कृषि  सरकारो  क्षेत्र के  बैंकों  द्वारा  दिये  गये  अग्निमा  में

 काफी  वृद्धि  हुई  यहां  वह  भो
 उल्लेखनीय  है ंकि

 ऋण  देने  में  सहकारों  समितियां  निरंतर

 मुख्य  भूमिका  निभा  रही हैं  और  इस  क्षेत्र  में  वाणिज्यिक  dat  की  भूमिका  केवल  ट्रैक  मात्र  |

 सवाल  नहीं  उठता t

 सिलों  को  पटसन  |  |  आवश्यकता

 5460  श्री  समर

 थ्री  इन्द्रजीत  गीत :

 कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 परिचय  त्रिपुरा  और  बिहार  में  कृषकों  ने
 जो  पटसन  बेचा  था  उसके  मूल्यों

 के  वास्तविक  ates  क्या  है  ;

 क्या  पटसन  की
 मजदूरो

 में  बेचने  की  कोई  आशंका है  ;

 क्या  इन  मिलों  की  1974-75
 के  लिए  देशी  और  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजारों  में  पटसन की

 आवश्यकता  का  कोई  अनुमान  लगाया
 है

 और  यदि  तो
 उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;
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 पास क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार ने  यह  शिकायत  की  थी  कि  भारतीय  पटाने  निगम  के

 पटसन  खरीदने के  लिए  घन  को  कमी  और  यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  ;  और

 पटसन  उत्पादकों  द्वारा  पटसन  मजबूरी  में  बेचने  की  स्थिति  से  बचाने  के  लिए  सरकार

 क्या  काय वालों  की  है  अथवा  का  विचार  है
 ?

 । वाणिज्य  मंत्रालय a  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  एक  विवरण  aa

 जो  नहीं  ।

 अनुमान हैं  कि  1974-75  के  मौसम  में  पटसन  उद्योगों  को  कच्चे  पटसन  की  लगभगਂ

 70  लाख  गांठों  की  जरूरत  पड़गी  |

 cera  बंगाल  सरकार ने  अनुरोध  किया  है  कि  भारतीय  पटसन  निगम  के  प्राप्य

 ऋण  को  बढ़ाया  जाये  |

 हालांकि  आयात  बिक्री  की  कोई  खबर  नहीं  फिरभी  भारतीय  पटसन  निगम  को

 कायम  रखने  के  लिप  ए  से  क्षेत्रों  पर  ध्यान  केन्द्रित  करने  की  हिदायतें  दी  गई  है  जहां  कीमतें  अपेक्षाकृत

 इसके  अतिरिक्त  ऋण  सीमा  में  ए  क  करोड़  की  वृद्धि  करके
 और  एक  करोड़

 ऋण  देकर  भारतीय  पटसन  निगम  की  धन  सम्बन्धी  स्थिति  को  बेहतर  बनाया  गया  है  ।

 विवरण

 विभिन्न  बाजारों  से  कच्च  पटसन  को  नवीनतम  प्रचलित  कोसों  को  दर्शन  वाला  विवरण

 केन्द्र  ्  टकी  सांविधिक कीमत  (
 तारीख  प्रति  न्यू  नतम

 कीमत  रु०

 प्रति

 10-12-1974  127.50  125  00 नौगांव  आसाम

 घबरी  10-12-1974  125.00  125  00

 कूच-बिहार  नाद  न
 9-12-1974  137.50  129  00

 यि गज  नादान  9-12-1974  1  00  123  00

 सिम  बाजार  मलिहाबाद  10-12-1974  150  0  139  50

 10-12-1974  158  00  146  50 हरी  पाल  (faraes

 9-12-1974  136,50  122  50 किसन  गंज

 9-12-1974  109.5  103  00 मुरली  गंज  (  र  जूट

 5-12-1974  147,00  134  50

 अगरतला  10-12-1974  114.50  114  50

 विजयनगर  )  5-12-1974  125.00  106  00
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 इडियन  एयरलाइंस  की  सेवाओं  को  सुधारने  के  लिए  कार्य  वाही

 5461.  शी  समर  हैः

 श्र  मधु  दण्डवत  :

 क्या  SD x  और  नागर  दि मसा नन  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियम  एयर  लाईन  द्वारा  अपने  यात्रियों  को  दो  जाने  वाली  खाद्य  सामग्री
 के

 गुण  तथा  में  बहुत  गिरावट  आई

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इसमें  सुधार  लाने  का

 क्या  विमान  यात्रियों  को  पहले  दी  जाने  वाली  पत्रिकाओं  की  सप्लाई  बन्द  करदी
 गई  है

 और
 यदि

 तो  उसके  क्या  कारण

 नि क्या  पत्रिकाओं  का  सप्लाई  आरम्भ  की  जाएग  ly  और

 (=)  vat  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  की  आने  जाने  वाली  बस  सेवाएं  भी  बहुत  अनियमित

 तथा  असंगठित  हो  गई  है  और  यदि  तो  ऐसी  सेवाओं  को  सुधारने  के  लिए  सरकार का  कया

 वाही  करने  का  विचार है  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  राजे  :  और  (@)  इंडियन  एयर ला  वो चस्पा  को

 सेवाओं में  पूर्ण  भोजन  के  परोसे  जाने  के  परिणामस्वरुप  काफी  भोजन  बेकार  जाता  था  और  यात्री

 भी  खाने  के  स्तर  ओर  विविधता  के  बार में  बराबर  शिकायत  किया  करते  थे  ,  जिसका

 कारण  यहं  था  कि  लोगों  की  भोजन-रुचि  विभिन्न  एवं  पृथक  पृथक  होती  विश्वभर

 में  afar aaa:  Heats wa  विमान  सेवाओं  पर  पूर्ण  भोजन  नहीं  परोसा  जाता  इंडियन

 लाइंस ने  भी  तालाबन्दी  के  दौरानਂ  थोडी  सी  कामचलाऊ  सेवायें  चालू  करने  के  साथ  उड़ान  के  दौरान

 विमानों  में  पुत्र-भोजन  परोसना  बंद  कर  दिया  ।  is  1974  से  भोजनकाल  के  दौरान  होने

 वाली  112  घंटे  सें  afar  अवधि  को  उड़ानों  में  यात्रियों  को  अल्प हार  देना  प्रारंभ  किया

 गया  हैं  ।  के  कुछ  वर्गों  दवारा  पूर्ण  भोजन  और  गर्म  खाना  परोसने  की  प्रथा  की  समाप्ति

 तथा  इस  समय  दिये  जाने  वाले  अल्पाहार  के  स्तर  और  मात्रा के  बार  में  असंतोष

 wae  किया  गया  है  |

 इंडियन  watasea  से  कह  दिया  गया  है  कि  इस  संबंध  में  यात्रियों  द्वारा  व्यक्त  की  गई  राय

 qa  भावनाओं  की  ओर  उचित  ध्यान  दें  तथा  अपने  घाटे  को  यथा  संभव  कम  करने  के  उद्देश्य  की

 उपेक्षा  न  करते  हुए  यात्रियों  को  यथा-संभव  अधिकतम  संतुष्टि  प्रदान  करने  के  आवश्यक  उपाय  करें  ।

 और  इंडियन  एयरलाइंस  की  उड़ानों  में  पत्रिकायें  उपलब्ध  घरानों  बन्द  कर  दिया

 गया  क्योंकि  यह  देखा  गया  कि  छोटी  उड़ानों के  दौरान  यात्री  पत्रिकाओं  का  कदाचित  असीमित  ही

 उपयोग  करते  थे  शायद  इसलिए  कि  उड़ानों  के  दौरान  जो  भारतीय  पत्नियों  प्रदान  की  जाती

 थी  वें  यात्रियों  क  घरों  और  कार्यालयों  में  उपलब्ध  रहती

 भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  द्वारा  दिल्ल  मद्रास  और  कलकत्ता

 राष्ट्र  विमान क्षेत्रों  पर  प्रारंभ  की  गई  परिवहन  कोच
 सेवाय  नियमित  व  सुचारु  रुप  से  व्यवस्थित है  ।

 बम्बई  में  कोच  सेवा  परिचालन  का  ढेका  yoga  सैनिकों  की  एक  सहकारी  फर्म  को  दे  दिया  war  है  और

 आशा  है  कि  चालू  महीनें  के
 अन्त  तक  कोच  सेवा  का  परिचालन  प्रारंभ  हो  जायेगा  ।
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 अखिल  भारतीय  श्रमिक  वीं  मूल्य  सूचकांक  और  केंद्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को

 agate  भत्ता

 5462.  श्री  श्रीकिशन  मोदी

 at  प्रबोध  चित्त

 डा  गो विद दास  रिछारिया

 क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 श्रम  ब्यूरो  द्वारा
 उनके  मंत्रालय  को  उपलब्ध  की  गई  अब  तक  की  जानकारी  के  अनुसार

 अंखिल  भारतीय  श्रमिक  वर्ग  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  1960=
 100)

 के

 पिछने
 बारह

 महीनों के
 नवीनतम  आंकड़े  क्या  हूँ  और  तत्संबंधी  बारह  महीने  के  औसत  आंकड़े  क्या  है

 क़्या  30  1974  को  समाप्त  होने  वाले
 महीने

 क  मूल्य  ,IAMEQ TAF
 के

 अनुसार

 ह

 1974  के  बाद  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ते  की  छ  :  अतिरिक्त  Pret  देय

 ड़ी  गई

 क्या  उपर्युक्त  भाग  में  उल्लिखित  किस्से  कर्मचरियों  को  मंजूर  कर  दी  गई  हूँ  और

 यदि
 तो  केन्द्रीय  सरकार

 के  कर्मचारियों  कोय  freq  मंजूर  करने  में  असाधारण
 विलम्बਂ  होने

 के  क्या  कारण है  और  उन्हें  अतिरिक्त  महंगाई  भत्ता  मंजूर  करने  में  कितना समय  लगेगा ?

 वित्त  मंत्रालय म  राज्य  मंत्री  प्रणब कुमार  मुखर्जी  )  अपेक्षित  सुचना  का  एक  विवरण

 ania  है  ।

 महंगाई  भत्ते की  योजना  के  जैसा  कि  उस  के  बार में  तीसरे  aaa  आयोग  द्वारा

 सिफारिश
 की  गई  है  और  सरकार  द्वारा  उसे  स्वीकार  किया  गया  औद्योगिक  रियों  के  लिये

 अखिल  भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  के  12  महीने  के  औसत
 (1960=

 100)  में  प्रत्येक
 बार  200  से  उपर  होने  वाली  8  अंकों  की  वृद्धि के  लिए  महंगाई  भत्ता  स्वीकार्य  होता  है  और  यदि  मूल्य
 स्तर  272  के  12  महीनो ंके  औसत  से  ऊपर  चला  जाता  है  तो  उसकी  समीक्षा  की  जानी  होती  है  ।

 चूंकि  मूल्य-सूचकांक का  औसतन  मई
 1974.

 जून
 1974  और  अगस्त  1974

 के  अंत  में
 ऋमशः  256,

 264  तथा  272  को  पार  कर  चुका  1974  के  पश्चात  केन्द्रीय  सरकारी  रियों
 को  afar

 wend
 भत्ते

 की
 तीन  किस्त  देय  हो  गई  272  के  स्तर  से  ऊपर  महंगाई  भत्ते  की

 जेसा  कि वेतन  आयोग  द्वारा  सिफारिश  की  गई  की  जाने  वाली  समीक्षा  पर  निर्भर  करती  है  ।

 ऊपर  भाग  में  उल्लिखित  अतिरिक्त  महंगाई  भत्ते  की  किस्तों  की  स्वीकृती  का  प्रश्न

 कार  के  विचाराधीन  है  ।

 विवरण

 अखिल  भारतीय  मूल्य  सूचकांक का  12  महीने

 श्रमिक  वर्ग  का  औसत

 महना  उपभोक्ता  मूल्य

 सूचकांक

 (1960=  100)

 नवम्बर  1973  259  30-11-1973  को  231.  83

 1973  260  31-12-1973  को  236.00
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 अखिल  भारतीय  मलय  सूचकांक  का  12  महीने

 श्रमिक  वग  का  औसत

 महना  उपभोक्ता  मूल्य

 सूचकांक

 (  1960-100)

 जनवरी  1974  264  31-1-1974  को  240  50

 फरवरी  1974  267  282-1974  को  245  00

 मान  1974  275  31-3-1974  को  249  91

 अधिक  1974  283  30-4-1974  को  255  08

 1974  294  31-5-1974  को  260  58

 1974  301  30-6-1974  को  266.25

 जलाई  1974  3111  31-7-1974  को  271  91

 1974  321  31-8-1974  को  278  08

 1974  334  30-9-1974  को  285  25

 1974  335  31-10-1974  को  292  00

 इलक्टोलिटिक  का  आबंटन

 5463.  श्री  मूलचंद  डागा  :  वाणिज्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 इलक्ट्रोलिटिक  कापर  की  तार की  छड़ों  को  आबंटित  करने  की  कसौटी  और  प्र  क्रिया कया

 है  और  उनका  आबंटन  कौन  करता है  और  उनका आवंटन किया  जाता है

 क्या  इलंक्ट्रोलिटिक  कापर
 की

 तार  की  छड़ों  का  आवंटन  अलौह  धातु  के  बेली  उत्पादों

 जसे  कतरन  /चादर/कुडली  के  उत्पादन  में  लगे  उद्योगों  को  किया  जाता  और

 क्या  तार  की  छड़ों  की  आबंटन  अन्य  एलाय  उत्पादित  करते  वाले

 उद्योगों  को  किया  जाता  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  विश्वनाथ  प्रताप  वर्तमान  नीति  के  अनुसार

 क्ट्रोलिटिक  कापर  की  छड़ों  का  आवंटन  तकनीकी  विकास  के  महा  निदेश  लय  तथा  अन्य  प्रायोजक

 कारियों  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  किया  जाता है  ।  इलक्टोलिटिक  कापर  की  छड़े  केबल

 तथा  वायर  विनिर्माताओं  को  ही  आवंटित की  जाती  है  ।

 अलौह
 कोल्ड  तथा  एक्स्टूडिड  उत्पादों  के  विनिर्माताओं  को  जब  कभी  कापर  इलेक्ट्रो लि टिक

 कापर  की  छड़े  आबंटित  नहीं की
 जाती  उनको  इनका  आबंटन  तभी

 किया  जाता है  जब  अन्य  प्रकार
 के  कापर

 कमी  होती  है  ।

 इलक्ट्रोलिटिक  कापर  की  छडों  का  आवंटन  अन्य  मिश्रधातु  उत्पादक  उद्योगों  को

 नहीं  feat  जाता  यदि  अन्य  प्रकार  के  कापर  की  कमी  होती  है  इलक्ट्रोलिटिक  कापर

 की  छड़ों का  आबंटन  किया  जा  सकता है  |
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 )

 ant  सें  जसा

 5464.  श्री  एस०  करोड़ो  :

 श्र  राम  सहाय

 ह क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे कि  .

 क्या  1974.  के  पहले  अदंयशि  gar  में  जमा  राशियो ंसे  काफी  धन  निकाल

 लिया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  उपमंत्री  सुशीला  :  और  8  और  15
 को  समाप्त  होने  वल  सप्ताहों  के  दौरान

 अनुसूचित
 वाणिज्यिक  बैंकों  की  जमाओं  में

 कुछ  कमी  हुई  थी  ॥

 जसा  कि  नीचे  दिये  गये  आंकड़ों  से  पता  चलगा  इस  अवधि  के  पश्चात  जमाओं  की  प्रवृत्ति  वृद्धि  की  और  ही

 रही  i

 निम्न  तारीखों  को  रुपयों  में  )

 25-10-1974  11206

 1-11-1974  11251

 8-11-1974  11234

 15-11-1974  1119%

 22-11-1974  11261

 11313 29-11-1974

 बेक  जमाओं में  जो  सप्ताह  प्रति  सप्ताह  घट-बढ़  हुई  है  चह  बेकिंग  कारोबार  में  असाधारण

 बात  नहीं  मुद्रा  और  शेयर  बाजार  की  व्यापार  और  उद्योग  की  नगदी  रखने  की  उनकी

 जरूरतों  में  अस्थाई  रूप  में  वृद्धि  आदि  कुछ  ए  सी  बातें  है  जो  कभी  कभी  साप्ताहिक  जमाओं  में  काफी  बड़ी

 मात्रा  में  घट-बढ़  कर  पति  है  ।

 Tourist  Spots  with  Hunting  Facilities

 5455.  Shri  M.  Daga:  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation

 be  pleased  to  state

 (a)  whether  there  are  places  in  India  where  tourists  can  enjoy  hunting  and  if  so,  the

 names  thereof  as  also  the  animals  permitted  to  be  hunted  ;  and

 (b)  the  names  of  the  animals  available  at  these  places  and  the  expenditure  Govern  ment
 .

 ed  on  the  maintenance  of  each  of  these  places  during  1973  and  Government’s  annua incurr
 1  ncome  from  each  of  these  places  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri

 Surendra  Pal  Singh)  :  (a)  and  (b)  The  required  information  is  bein  g  collected  from

 the  State  Governments  and  will  be  laid  on  the  table  of  the  Sabha  in  due  course.
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 (Saka)

 Night  Entertainment  Provided  for  Tourists  by  I.  T.  D.  C.

 466,  Shri  M.  C,  Daga  :  Will  Minister  of  Tourism  and  %Civil  Aviation  be

 pleased  to  state

 (a)  the  stops  taken  by  the  India  Tourism  Development  Corporation  for  providing
 night  entertainment  facilities  to  tourists  at  Jaipur,  Agra  and  Varanasi  and  whether  the  Cor-

 poration  has  taken  some  steps  on  the  basis  of  the  report  of  the  Jha  Committee  (1953)  and

 the  report  on  Cultural  Tourism  in  India  (1969)  ;

 (b)  i:  so,  the  broad  outlines  thereof  ;  and

 (c)  whether  the  tourists  do  not  like  Western  Style  nude  dances  but  such  type  of  enter-
 tainment  programmes  are  still  held  in  Government  owned  hotels  and  restaurants  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri
 Surendra  Pal  Singh)  :  (a)  and  (b)  The  India  ‘Tourism  Development  Corporation
 does  not  provide  night  entert  inment  facilities  at  Jaipur  or  at  Agra  since  they  do  not  have

 any  accommodation  facilities  at  these  places.  The  new  I.T.D.C.  hotel  at  Varasi  has

 recently  been  commissioned  and  the  Corporation  is  examining  the  possibility  of  providing
 entertainment  facilities  there.

 The  Jha  Committee  Report  of  1963  had  recommended  that  entertainment  in  Indian
 tradition  should  be  developed.  The  I.  T.  C.  hotels,  namely,  Ashoka  Hotel  in  New

 Delhi,  Hotel  Ashoka  at  Bangalore  and  at  Kovalam  present  regular  cultural  events  in  the
 traditional  style.

 The  report  on  Cultural  Tourism  (1969)  laid  stress  on  the  importance  of  Son-et-Lumier
 atselected  monuments.  The  I.  T.  D.  C.  operates  the  Sound  and  Light  Show  at  Red  Fort.
 It  also  manages  the  Sound  and  Light  Shows  at  Sabarmat  Ashram  at  Ahmedabad  and  at

 Shalimar  Gardens  in  Srinagar  on  behalf  of  the  Department  of  Tourism.

 The  Cultural  Tourism  Report  also  underlined  the  importance  of  music  and  dance  at
 Indian  hotels.  The  I.  T.  D.  C.’s  entertainment  policy  is  fully  in  keeping  with  this  approach.

 (c)  Nude  dances  are  not
 performed

 at  any  hotel  establishment  of  the  I.  T.  D.  C.

 आई०  Alo  आई ०  Alo  आई०  के  अध्यक्ष  द्वारा  क  समर्थन  र  करना

 5467  कुमारी  कमला  कुमारी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  की  :

 कना  सरकार  को  इस  बात की  जानकारी  है  कि  आई  सी०  आई०  सी ०  आई०  को  अध्यक्ष

 जो  भू तपु  शेयर  दलाल  मंसुर  पेपर  मिल्स  लिमिटेड  के  शेयर  मुल्य  के  लिए  चुप-चाप  चालान  के

 लए  प्रचार  कर  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  ag  कार्यवाही  की  है  ?

 चित्त  मंत्री  सी०  :  और  सरकार  के  पास  यह  क्वीन  करने  का  कोई

 कारण  नहीं  है  कि  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  और  निदेश  निगम  लिमिटेड  का  अध्य ग
 मैसुर  पेपर  मिल्स

 लिमिटेड  के  शायरों  सम्बन्धी  किसी  लेनदेन  के  बारे  में  चालान  परिवार  के  पक्ष  में  प्रचार  कर  रहा  है  |

 बिहार  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  शाखाओं  में  दिया  गया  रोजगार

 5468.  कुमारी  कमला  कुमारी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  करवा  करेंगे कि  :

 क्ष  1973  में  सामान्य  सध  से  छोला  नी  और  विष  रुप  से  जिला  पाला मऊ

 में  स्थित  usage  बैकों को
 शाखाओं  में

 कितने  व्यक्ति  काम  कर  रहे
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 os

 sata  tear  व्यक्ति  उस  St  पल भत  ता  के ot क  स्थानीय  व्यक्ति  है  और

 क्या इस
 बारे  में  स्थानीय  व्यक्तियों  को  कोई  प्राथमिकता  दी  जाती  है

 ?

 faa  मंत्रालय में  उपमंत्री  सुशीला  रोहतगी  )  :  सुचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 ज्यों  के  केन्द्रीय  सहायता  के  बार  में  नई  नीति

 5469.  श्री  प्र सच भाई  महता

 को  एस०  कार  दामानी

 कया  वत्  मंत्री  यह  बताने  की  कुना  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्र सरकार  द्वारा  यह  निर्णय  किया
 है  कि

 अब  के
 .  बाढ़  तथा  सुखे से  पीड़ित

 राज्यों
 की

 दी  जाने  वाली  सहयता  केवल  उनके  क्रमशः  योजना  आवंटन  में  से  अग्रिम  धनराशि  के

 रूप  में  ही  दो  जायेंगी ;

 यदि  तो  क्या  अब  तक  इस  नई  नीति  के  अन्तरगत  किसी  राज्य  को  वित्तीय  सहायता  दी  गई

 यदि  तो  क्या  गुजरात  राज्य  द्वारा  नई  नीति के  अन्तगंत  इस  प्रकार  की  सहायता  की  मांग

 की  गई  ै  और

 उ  न्य
 कौन-कौन  से  राज्यों  द्वारा  एसी  मंग  की  गई  है  और  केन्द्रीय  सरकार  ने  उनके  बारे

 में
 क्या  निर्णय  किया  है  ?

 वित्त  मंत्रो  alo
 :  (

 नहीं  ।

 हों  ।

 चालू  वित्तीय  वर्ष
 में  जम्मू  और

 मध्य  उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल  ने  राहत-कार्यों  के  लिए  केन्द्रीय

 सहयता  मांगी  है  |

 उड़ीसा  और  मध्य  प्रदेश  में
 सुखे  की

 स्थिति  के  सम्बन्ध  में
 केन्द्रीय

 सरकार  ने

 हों  जायजा
 लिया  उसकी  सुचना  सम्बद्ध  राज्यों  को  दे  दी  गयी  है  और  मामले  पर  उनक  साथ

 परामर्श  करत  हुए  विचार  किया  जा  रहा  केन्द्र की  और  से  बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  का

 दौरा  मी  दिया  गया  है  और  इन  दलों से  प्राप्त  रिपोर्टे  इन  राज्यों  की  सरकारों के  पास  भेज  दी  जायेगी  ।

 उतर
 प्रदेश  और  हरियाणा  की  feafe  का  जायेजा

 लिया जा  रहा  जहां
 तक  राज्यों  का  सम्बद्ध

 उनकी  आवश्यकताओं  के
 seat  ना-भीड़

 स्वरूप  को  देखते हुए  उन्हें  यहਂ  सूचित  कर  दिया  गया  है  की

 उन्हें  स्वयं  अपने  हो  साधनों से  धन  जुटाना  पड़ेगा  |

 तस्करों  की  सम्पत्ति  जब्त  किया  जाना

 5470.  को  प्रसन्न भाई  म  हता :

 डा०  हरि  प्रसाद  शर्मा

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंग  कि

 क्या  तस्करों  की  सम्पत्ति  जब्त  करने के  बारे  में  कोई  अन्तिम  निर्णय कर  लिया  गया  हैं
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 यदि
 तो  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  कर  लिया  जायेगा  ;

 कया  इस  बारे  में  कोई  मूल्यांकन  किया  गया  है  कि  गिरफ्तार  किए  गए  बड़े  तस्करों  के  पास

 कितनी  संपत्ति  और

 ny चक (4)  क्या इस  सम्बन्ध  में  विधि  मंत्रालय  से  परामर्श  किया  गया  है  तथा  क्या  उद्देश्य  के  लिए  कोई

 विधान  पुरःस्थापित  किया  जायेगा  ?

 मामला  विचाराधीन वित्त  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )
 :  और

 ।

 तस्करों  और  उनके  सहयोगियो ंके  प्रत्यक्ष-करों की  दृष्टि  से  विस्तृत  जांच के  लिए

 शेष  एककों के  पास  केन्द्रीकृत  किए  जा  कुछ  मामलों  में  तलाशियां  भी  ली  इन

 व्यक्तियों  की  सम्पत्तियों के  मूल्य  को  इसी  समय  निश्चित  करना  समय-पुर्व  विशेषतः  जब  कि  विभिन्न

 सम्पत्तियों  में  पूंजी  निवेश  बेनामी
 हैं

 ।

 विधिजओर  न्याय  मंत्रालय  के  साथ  परामर्श में  मा  मला  विचाराधीन  है  ।

 अशोक  होटल  कर्मचारी  संघ  को  ओर  से  ज्ञापन

 5471.  को  सी०  Fo  चन्द्रभान  :

 श्री  एच०  एन०  मुखर्जी  :

 कया  पतन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अशोक  होटल  कर्मचारी  संघ  ने  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  के  अध्यक्ष  तथा

 महा  प्रबन्ध
 क

 को  कथित  अनियमितताएं  बरतने
 पर  उनके  पदों  से  हटाने  तथा  उनके  विरुद्ध  निष्पक्ष

 जांच  कराने  के  लिए एक  ज्ञापन  दिया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है  ;  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है ?

 अशोक  होटल  कर्मचारी पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  (att  राज  :  से

 संघ  द्वारा  पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्री  के  नाम  एक  प्रतिवेदन  भक्‍तूब र, (३  1974  में  एक  संसद

 सदस्य  के  माध्यम  से  प्राप्त  हुआ  था  जिसमें  मांग  की  गयी  थी  कि  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के

 व-प्रबंध  निदेशक  को  उनके  पद  से  हटाया  जाए  ताकि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  उन  पर  लगाए  गए  भ्रष्टाचार
 तथा  अपने  अधिकार  एवं  धन  के  दुरुपयोग  के  आरोपों  की  जांच  पूरी कर  सके  ।  प्रतिवेदन  पर  कोई

 कार्यवाही  नहीं  की  गयी  कयोंकि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  पहले  ही  मामले  की  जांच  कर  रही  था
 ।  केन्द्रीय

 ब्युरो  की  रिपोर्ट  अब  प्राप्त  हो  गयी  है  ।  fete  से  भारत  पेंशन  विकास  निगम  के  see =

 व-प्रबंध  निदेशक  के  विरूद्ध  गंभीर  आरोपों  का  पता  नहीं  चलता  तथा  मामले  का  अंतिम  रुप  से  निपटान

 करने  से  पहले  उसे  केन्द्रीय  सकता  आयोग  को  उनके  परामर्श  के  लिए  भेज  feat  गया  है  |

 भारतीय  रुई  निगम  aret  कछ  चुनींदा  मिलों  को  भारतीय  रूई  का  आवंटन

 5472.  श्री  सी०  कण  चन्द्रप्पन :

 श्री  एस०  पु  मुरुगनन्तम

 क्या  वाणिज्यਂ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  रूई  निगम
 ने

 ऐसे  कुछ  चुनींदा
 मिलों  को  भारतीय  रुई  आबंटित  की  है

 जिनके  पास  पहले  ही  बड़ी  मात्रा में  इसका  स्टाक॑  था  ;
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 ह

 aoe  et  पड
 यदि  तो  एसी  मिलों  कैनॉम  क्या  हे  तथा  sql  BQ  आवंटन  का  ब्यौरा  क्या  था

 इसको  कितने  मलय  पर रूई  दी  गई  नथा  उस  समय  बाजार-भाव  क्या  था  ;

 जब  भारतीय  रूई  निगम  ने  उन्हें  रूई  आबंटित  की  थी  तब  उनके  पास  भारतीय  रूई
 का  कितना  स्टाक  था  ;  और

 उन  मिलों  aim  क्या है  जिनकों  रूई  आवंटित  नहीं  की  गई  है  अथवा  जिनके  आवेदन

 पर  विचार  नहीं  गया  था  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  विश्वनाथ  प्रताप  भारतीय  रुई  निगम  द्वारा
 वस्त्र  आयुक्त  रिलीज  आडंरों  के  आधार  पर  कुछ  निर्यातक  मिलों  को  रूई  का  आबंटन  किया  गया  है  ।

 भारतीय  रुई  निगम  द्वारा  किये  गये  आवंटनों  का  विवरण  निम्नलिखित  है
 :---

 मिल  का  नाम  आबंटित  रुई  HY

 मात्रा

 बम्बई  डाइंग  एण्ड  मैनुफैक्चरिंग  कप  14,965

 ऊषा  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  मिल्स  2,000

 लक्ष्मी  काटन  मिल्स  2,000

 आर०  बी०  मोतीलाल  पुना  मिल्स  4,000

 स्टड  मिल्स  क०  1,229

 मफतलाल  फाइन  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  मिल्स  1,724

 न्यू  शोरो  मिल्स  100

 800 न्यू  शोरोक  मिल्स

 2,843 मदुरा  मिल्स

 निगम  ने  उसके  प्रोसेसिंग  तथा  परिवहन  व्यय  पुरा  करने  के  लिए  अपनी  खरीद  कीमत

 से  ३00  Go  प्रति  कंडी  अधिक वसूल  किया

 ठीक-ठीक  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 वस्त्र-आ युक्त
 ने  निम्नलिखित  मिलों  के  मामलें  में  रिलीज  आडर  रद्द  कर  दिय  क्योंकि

 उनके  मामले  उसके  द्वारा  विहित  कसौटी  पर  खरे  नहीं  उतरे  :--

 नवश्री  काटन टन  एण्ड  सिल्क  मिल्स लि०  ॥

 कानपुर  टेक्सटाइल  मिल्स  लि०  |

 एल्गिन  fara  लि०  |

 श्री  सीताराम  face लि  ०  बग्बई  |

 वरेडबरी मिल्स  लि०  |
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 ही  उत्पादों  के  निर्यात  में  कमो

 5473.  श्री  एस०  ए०  मुरुगतन्तम :

 को  aa  रवि :

 क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पिछल  कुछ  वर्षों से  समुद्रों  उत्पादों  का निर्यात  कम  हो  रहा
 यदि  ट  तो  गत  फोन  वर्षों  के  दौरान  कितनों  मात्रा  में  यह  निर्यात  किया  गया  तथा

 उससे कितनों  विदेशी  मुद्रा  की  आय  और

 स्थिति  में  सुधार के  लिए  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  जो  नहीं  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  समुद्री  उत्पादों  के  निर्यातों  को  मात्रा  तथा  मलय  निम्नलिखित
 qin

 ay

 (soem 8)  ड  Ro
 निए

 1971-72  35523  44,55

 1972-73  38993  59.72

 1973-74  52279  89.  51

 प्रदान  नहीं  उठता

 ~ wae  बैंक  अब  इंडिया  के  अधीनस्थ  बेक

 5474.  को  एस०  ए०  मुरुगनन्तम  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचारस्टेट  बैंक  आफ  इंडिया  के  अधीनस्थ  बैंकों  को  एक  स्वतन्त्र  बैक

 केरूप  मे  संगठित  करने का  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्चों  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  इसका  क्या  प्रयोजन है  ?

 ( वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  .  (attad  सुशीला  :  \  एसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन  नहीं  है  ।

 सवाल  नहीं  उठता ।

 इंडियन  एयरलाइंस  के  अलाभ कारों  मागं

 5475.  को  एस०  ए०  मुरुगनन्तम :

 गोमती  प्रमलाबाई  चाहत  :

 श्री  अमर  fag  चौधरी  :

 कया  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  22  1974  के  इंडियन  एयरलाइन्स  के

 कारी  मर्गों  &  बारे  में  अतारांकित  wet  संख्या  1610  के  उत्तर  के  सम्बन्धों  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 क  |

 इंडियन  एयरलाइन्स के  उन  मार्गों  के  नाम  क्या हैं  जिन  पर  वह  हानि  उठा  रहा है
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 rT  एच् कल
 क्या  सरक  के  समक्ष  aa

 QT  STN  ra-erey  मार्गों  पर  विमान  बन्द  करने  कोई  प्रस्ताव

 ि  coms  oor  =>  wrars यदि  तो  इन  मार्गों  कों  लाभकर  {  र  i  i  केलि  क्यों  क  प्लि  ABs  को  गई  है  ?

 पसंद  और  नागर  विमानन  मंत्री  राज  1974-75  के  दौरान  इंडियन  एयर

 लाइंस  द्वारा  अब  तक  परिचित  को  गयो  सेवाओं  की  नागवार  आर्थिक  स्थिति  को  अभा  संकलन  नहीं

 किया  गया  है  ।

 और  यद्यपि  इंडियन  एयरलाइंस  द्वारा  जहां  तक  संभव  हो.वायुं  निगम  अधिनियम

 के  व्या।पार-सिद्घांतों  पर  कार्य  करने  की  aT  को  जात  तथापि  इसे  एक  सार्वजनिक
 c

 योगिता  को  सेवा  के  रुप  में  भो  आपने  दायित्वों  को  निभाना  पड़ता  अतः  कारपोरेशन  को  क्षेत्रीय
 re तथा  Get  आवश्यकताओं  की  पु

 तति
 करने  के  लिए  Ro)  SUNT  aye  मार्गों  पर  भो  परिचालन  जानो

 रखना  पड़ता हैं  ।

 रुपये  का  मूल्य

 5476.  श्री  रामावतार  शास्त्री

 att  भारत  fag  चौहान :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अखिल  भारतीय  औद्योगिक  श्रमिक  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  द्वारा  मुल्यांकन  करने

 पर  रुपय  कैवल्य  मं  1972
 से

 1973  तक  के  एक  वर्ष  में  10.  19  प्रतिशत को  कमो  लक्षित  हुई

 क्या  रुपये का  मूल्य  जो  1960  में  100  पसे  1972  में  47.6  पीसें  तथा

 1973  में  39.578  हो  गया

 (7)  क्या  1972  के  आरम्भ  से  1974  के  अन्त  तक  वनस्पति  के  थोक  मूल्य  सूचकांक
 में  46. 4  प्रतिशत  की  वृद्धि  देखी  गयो  और  val  अवधि  के  दौरान  कोयले  में  8.6  प्रतिशत

 मिट्टी  के  तेल  में  42.  5  प्रतिशत  तथा  वनस्पति  के  अतिरिक्त  aaa  तेलों  में  96  प्रतिशत  को  aa

 हुई
 और

 (#1)  यहीं  उपरोक्त  भाग  से  का  उत्तर
 घ

 में
 तो

 सरकार  कर्मचारियों  को  भविष्य

 fafa  के  रूप  सरकार  के  पास  जमा  धन  राशि  के  मूल्य  प्यासी  क्षतिपूर्ति  1960  को  पिछलों  तिथि

 से  किलो  प्रकार  और  यदि  नहीं  तो  इसके  कारण  क्या

 faa  मंत्री  ato  सुब्र हू
 :  से  (7)

 सामान्य  भविष्य  निधि  के  रुप  में  होने  वालो  बचतों  को  रकमें  सामान्यतः  लम्बी  अवधि

 के  लिए  रखों  रहता है  और  इसलिए  उनक  मूल्य  मं  घटबढ़  होना  लाजमी  फिर  WT,  सरकार ने
 अपने  कर्मचारियों  को  भविष्य  सिंघी  की  रकमों  के  वास्तविक  मलय  होने  वाली  कमो  के  कारणों

 की  कई  एक  तारोकों  से
 प्रतिसेस्तुलम  करने  का

 प्रयत्न  किया  इन  उपायों  में  कर  संबंधी  विभिन्न

 छट  वेत मै मानीं  में  अतिरिक्त  मंहगाई  war  भविष्य  निधि  को  बकायों  रकमों  पर  उंची

 उठा  और  ग्रे चपटी  चेंशनसंबंधी  लाभों  को  उदार  बनाना  शामिल  है  |
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 रक्षा  लखा  नियन्त्रक  के  पटना  स्थित  कार्यालय  a  भर्ती

 5477.  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रक्षा  लेखा  नियंत्रक के  पटना  स्थित  कार्यालय में  भर्ती  क्षेत्रीय  आधार  पर  की  जाती

 यदि  तो  1972
 से

 रक्षा  लेखा  नियंत्रक  के  पटना  और  रांचो  स्थित
 कार्यालयों

 में  तृतीयਂ  श्रेणी  और  चतुर  श्रेणी  के  राज्यवार  कर्मचारी  किन-किन  तारखों  को  भर्ती  किये  गये
 ;

 (7)  क्या  भर्ती  मं  कोई  अनुचित  साधन  अपनाने  का  आरोप  लगाया  गया

 क्या  रक्षा  लेखा  नियंत्रक  के  पटना  स्थित  कार्यालय ने  क्षेत्रीय  भलियां  करने  को  वर्तमान

 मोतियों  का  उल्लंघन  किया  और

 यदि  तो  उक्त  मामले  मे  सरकार  का  क्या  कायंवाह्ों  करने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय म  राज्य  मन्त्री  (AT  प्रणब  कुमर  मुखर्जी  )  :  ()  भर्ती  क्षेत्रीय  आधार

 पर  उन  व्यक्तियों
 म

 से  को  जाती  है  जिनके  नाम  क्षेत्र  के  रोजगार  कार्यालाय  में  दर्ज  होते  उन

 के  अतिरिक्त  maga  से
 केन्द्रीय

 सरकार
 के  विभागों

 के
 फालतू  तमंचा  जिनके  नाम

 उप
 युक्त  प्राधिकारियों  द्वारा  भेज  जाते  उच्च  पदों  के  आवेदन  करने  के  पात्र  कार्यरत

 चोरियों  तथा  मुत  तमंचा  रियों  के  आश्रितों  को  भर्ती  के  लिए  विचारा  जाता है

 पटना  तथा  रांची  स्थित  दोनों  कार्यालयों  के  बारे  में  सुचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 राज्य-वार  सुचना  एकत्रित  को  जा  रही  है
 और  यथा  शीघ्र  ही  लोक  सभा  की  मेज  पर  रख  दी

 एगी  ।

 कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थी  परन्तु  जांच
 के

 पश्चात  न्र ह्  Ne हीन  पाया  गया  |

 (tT)  जो  श्री मन  ।

 (=)  प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 विवरण

 पटना  तथा  रांचो  स्थित  कार्यालयों  में  नियंत्रक  रक्षा  लेखा  द्वारा  भर्ती  निम्नलिखित  तिथियों  को  की

 गई

 पटना  1972  5-12-1972  तथा  7-  2-1972

 1973  22-2-1973  से  16-3-1973

 12-3-1973  से  16-3-1973  तकਂ

 11-7-1973  से  13-7-197

 10-8-1973

 11-9-1973  12-9-1973,

 20-10-1973,  22-10-1973

 23-10-1973  से  24-10-1973  तव

 19-11-1973  और  21-11-1973

 1974  29-11-1974  30-11-1974:

 2-3-1974,  4-3-1974

 17-10-1974,  18-10-1974

 28-10-1974  तथा  18-11-1974

 126



 29  1896  लिखित  उत्तर

 रांची  1972  कछ  नहीं  ।

 1973  19-11-1973 से  23-11-1973  तर्क

 1974  28-2-1974  से  2-3-1  97  4

 25-11-1974  से  27-11-1974  तक

 पटना  19  72 क  कुछ  नहीं
 1973  7-2-1973

 1974  18-1-1974  और  19-8-1974

 रांची  चक  श्रेणी-प  1972

 1973  कु  छ  नही ं। ः
 974]  |

 पटना  स्थित  रक्षा  लेखा  नियन्त्रक  कार्यालय  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  का  लागू
 किया  जाना

 5478.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  की

 क्या  सरकार  का  विचार  पटना  स्थित  रक्षा  लखा  कार्यालयों  में  केन्द्रीय  सरकार

 सवार  योजना  लाग  करने  का  है

 पटना म॑  एसी  योजना
 के  लागू  करने पर

 कितना  वार्षिक  व्यय  और

 इस  समय  चिकित्सा  सम्बन्धी  बिलों  की  प्रतिभूति  पर  कितना व्यय  होता है  तथा  कया  केन्द्रीय

 सरकार  स्वास्थ्य  योजना  ATT  करने  से  सरकार  तथा  दोनों  को  लाभ  होगा ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रणव  कुमार  मुखर्जी )  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  यो  जना

 को  पटना  में  लाग  करने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 और  चिकित्सा  संबंधी  बिलों  की  प्रतिपूर्ति  पर  किये  गये  व्यय  की  सूचना  तत्काल

 उपलब्ध  नहीं  है  ना  हो  पटना
 में  केन्द्रीय

 सरकार  स्वास्थ्य  योजना
 के  लागू  करने पर  व्यय  का  अनुमान

 लगाया  गया  है  ।

 कम्पनियों  द्वारा  विदेशो  मुद्रा  विनियमों  का  उल्लंघन

 5479.  श्री  रामावतार  शास्त्री

 श्री  ध  दंडवत

 |  एन०  ई०  हीरो

 श्री  dat  भटटाचाय

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करने

 कि  १

 क्या  कलकत्ता
 के

 सोमानी  बन्धुओं  द्वारा  नियंत्रित  बहादुरगढ़  की  हिन्दुस्तान  सेनीटरी

 बेयर  ऐण्ड  इंडस्ट्रीज  प्राइवेट  fro  सोमानी  पिल्गिकटन  प्राइवट
 fro  और  सोमानी  सिरेमिक्स  तथा

 अन्य  कंपनियों  के  प्रबन्धकों  और  इन  कम्पनियों  के  श्री  एच०  एल०  सोमानी  तथा  अन्य  निदेशकों

 के  विरुद्ध  विदेशी  मुद्रा  और  सीमा  शुल्क  विनियमों  का  उल्लंघन  करने  से  संबंधित  कुछ  शिकायतें

 सरकार  को
 प्राप्त

 हुई
 और
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 क्या  इन  शिकायतों  के  आधार  पर  कोई  जांच  पड़ताल  की  गयो  और  यदि  नि  तो  उसका

 क्या  परिणाम  निकला  ?

 वित्त  मंत्री  (ait  ao  :  at

 मामलों  को  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  है  |

 आन्ध्र  प्रदेश  में  सरकार  क्षेत्र  के  gat  शाखायें

 5480.  को  भाई  ईश्वर  रिपीट  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  को
 =  करेंगे  किः

 सरकारी  क्षेत्र  के  बलों  द्वारा  ara  प्रदेश  में अब  तक  कितनी  शाखाएं  खोलो  गई

 क्या  पांचवी  योजना  को  अवधि  में  राज्य  में  इन  बैंकों  को  और  शाखाएं  खोलने  का  कोई

 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्ससंबंधी  मुख्य  बातें  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :  आंध्र  प्रदेश  में  सरकारो  क्षेत्र  के  बैंकों

 के  कार्यालयों को  जो  संख्या  बैंक  राष्ट्रीयकरण से  पहले  438  थो  ae  सितम्बर  1974  के  अंत  तक

 कर  952  हो  गई  ;

 और  वाणिज्यिक  बैन्क  अपने  शाखा-विस्तार की  फोन  वर्षीय  रोलिंग  योजनाएं  बनाते

 हुई  आज  कल  बैंक  1975-77  फोन  वर्षो  को  योजना  बनाने  में  लगे  हुए  भारतीय

 रिवेंज  बैक ने  यह  भो  सूचित  किया है  कि  आंध्र  प्रदेश  में  कार्यालय  खोलने  के  लिए  सितम्बर  1974

 के  अंत  तके  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों के  पोस  134  लाइसेंस/आवंटने  पत्र थे

 भारत-चेकोस्लोवाकिया  संयुक्त  समिति  की  बैठक

 5481.  श्री  वाई०  ईश्वर  रेड्डी :

 श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल :

 श्री  एस०  आर०  दामानी  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि

 क्या  भारत  और  चेकोस्लोवाकिया  संयुक्त  समिति  को  पाँचवी  बैठक  हाल  ही  में  नई  दिल्‍ली

 में  हुई  और

 यदि  तो  जिन  निष्कर्षों  पर  पहुंचा  उनका  सार  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उप  मंत्री  (att  विश्वनाथ
 प्रताप  जी

 दोनों  पक्ष  निम्नोक्त
 के

 लिये
 अपनाये

 जाने  वाले  उपयों  पर  सहमत  हो  गये  हूँ

 (i)  भारत  में  चेकोस्लोवाकिया  से  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं
 की

 क्षमताओं  के  पूर्ण  उपयोग
 पर  जोर  देते  हुए  दीदों  देवों

 केबलों  औद्योगिक

 (ii)  दोनों  देशों  के  बोच  व्यापार  को  निरन्तर  वृद्धि  तथा  fadarcr  को

 (lil)  विज्ञान  तथा
 टेकंगीलीजी

 के  क्षेत्रों  में  सहयोग  के  की  कार्यान्वित  करना
 a
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 बजाज  सर्प  आफ  इंस्टीट्  पर  बकाया  कर  राशि

 5482.  श्री  रामदेव  सिह

 श्री  सतपाल  कपूर

 क्या  faa  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करा  कि

 बजाज  ग्रूप  आफ  इण्डस्ट्री  के  उन  शेयरधारकों  के  नाम  क्या हैं  जिनके  शेयर  1000

 रुपये  या  इससे  अधिक के  हैं  तथा  जिन  पर  करों  की  राशि  बकाया

 प्रत्येक
 के

 विरुद्ध  कितनों  कर-राशि  बकाया  और

 बक़ाया  करों  को  वसूल  करने
 के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए

 वित्त  मंत्रालय  राज्य
 मंत्रो

 ~ (ai
 प्रणव  कुमार  :

 से
 बजाज

 औद्योगिक

 समूह  में  23  कम्पनियां  =  जिनमें  से  15  कम्पनियां  पब्लिक
 लिमिटेड  कम्पनियां है  ।

 जिन
 घारियों  के  पास  1000  रु०

 अथवा  इससे  अधिक  के  देयर  उनकी  संख्या
 अधिक  ert alti,  वे  व्यष्टि

 अथवा  निगमित  निकाय  हो  सकते  a  और  आवश्यक  सूचना  को  देना  भर  में  gat  क्षेत्रीय

 क्यों  से  एकत्र  करना  पड़ेगा  ।  अपेक्षित  सूचना  को  एकत्र  करने में  काफी  समय
 तथा

 श्रम

 लगेगा  जो  परिणामों  के  अनुरूप  नहीं  होगा  ।  फिर  afe  माननीय  सदस्य  किसी  विशेष

 दयरधघारियों  के घारो  अथवा  बारे  में  प्राप्त  करना  चाह  तो  उसे  एकत्र  करके  सदन

 पटल  पर  रखा  जा  सकता  है  ।

 उस रा बाद  और  राजस्थान  के  विभिन्न  नगरों  क  बिल  विधान  सम्पर्क

 5483.  श्री  लालजी  भाई  :  क्या  पथ टन  और  नागर  विमानन  मंत्रो  यह  बताने की  कृपा  करेंग  कि

 क्या
 दिल्‍ली-जयपूरजोधपूर-उदयपूर-बम्बई

 ४ माग  पर  वर्तमान  उड़ान अ अहमदाबाद  के  हवाई

 अड्डा  निधन्त्रणकक्ष  के  ऊपर  से  होती
 है

 क्या
 सरकार  का  विचार  अहमदाबाद  में  इस  विमान  उड़ान  को  afatcaa  उतार  की

 व्यवस्था  करने  का  और

 यदि  तो  तत् सम्बन्धों  तथ्य  क्या ह
 ?

 पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्री  राज  :  इंडियन  एयरलाइंस  की  दक्षिणी

 सेक्टर
 सेवा  आई०  सी ०  123/124  दिल्‍लो-जयपुर-जोधपुर-उदयपुर-बम्बई  सेक्टर

 पर  परिचालन

 करत  समय  अहमदाबाद  द्वारा  नियंत्रित  वायुमंडल  सीमा  (50  एन  TF )  में  से
 होकर  उड़ान

 नहीं करता  जबकि  उत्तर  की  ओर  जाते  वाली  उड़ान  पर  यहं  अहमदाबाद-नियंत्रित  बाय मंडल  सीमा के
 छोर  को  पति  है  ।

 कौर  फिलहाल  इंडियन  एयरलाइंस  की  इस  सेवा के  लिए  अहमदाबाद  को  एक़

 अतिरिकत  विराम स्थल
 बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  दिल्‍ली-अहमदाबाद-बम्बई  कें  बीच

 एक  जेट  सेवा  विद्यमान  है  ।

 Arrears  of  Income-Tax  Against  Fisms  in  Rajasthan

 4484.  Shri  Lalji  Bhai  Will  the  Minister  of  Finamee  be  pleased  to  state

 tstanding  | a  1६... (8)  the  amount  of  Income-tax  arrears  ou  against  firms  in  Rajasthan  during
 1973-74  indicating  the  names  of  such  firms  ;  and-
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 (b)  the  action  being  taken  by  Government  to  realise  the  Income-tax  arrears  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Pranab  Kumar  Muk-

 herjee)  :  (a)  As  on  31st  March,  1974,  tnere  were  more  than  23,000  firms  on  the  registers
 of  the  Income-tax  Department  in  Rajasthan.  The  collection  of  the  requisite  information
 will  entail  considerable  time  and  labour  which  may  not  be  commensurate  with  the  results,
 which  may  be  achieved.  However,  the  desired  information  in  respect  of  the  firms  against
 whom  net  arrears  exceeding  Rs.  1  lakh  were  outstanding  as  on  31st  March,  1974  is  given

 in  the  Annexure.  [Placea  in  Library.  See  No.  L.T.8861/74-]

 (b)  All  steps  provided  in  law  have  been  taken  and  are  being  taken,  depending  upon
 the  facts  and  circumstances  of  each  case,  for  recovering  the  arrears.

 चयन  भाग  का  निर्यात

 5485.  को  नवल  किशोर  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  निकट  भविष्य  में  भारत  द्वारा अन्यਂ  देशों  को  रेयन  धागे के  निर्वात  किये  जाने की
 सम्भावना

 यदि  तो  निर्वात  किये  जाने  वाले  रेयन  धागे  के  विवरण  क्या है  और  इसका  किन  देशों

 को  निर्यात  और

 इस  निर्यात  के  फलस्वरूप  कितनी  विदेशी  मुद्रा  के  अजित  किये  जाने  का  अनुमान  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  रेयन  धागा  वि निर्माताओं  से

 इस  आधार  रेयन  धागे  के  निर्यात पर  से  रोक  हटाने के  लिए  कतिपय  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 हूँ  कि  उनके  पास  स्टाक  इकट्ठा  हो  गया  है  ।  कुल  घरेलू  मांग
 के  संदर्भ  में  इस  अनुरोध  पर  विचार  किया

 तथा  wet  नहीं  उठते  |

 कपास  और  उन  के  आयात  के  कारण  पोस्टर  एककों  को  कठिनाइयां

 5486.  श्री  नवल  किशोर  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  कपास  और  ऊन  के  आयात  के  कारण  देश  में  पोस्टर  एककों

 होने  वाली  कठिनाइयों  की  ओर  दिलाया गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्यां  और

 सरकार  दारा
 उनकी  आवश्यक कक्षाओं  की  पूति  ओर  पोस्टर  एककों के

 उत्पादन
 को  बढ़ाने

 हेतु  राहत  देने के  लिए  क्या  उपाय  किय  जा  रहे

 वाणिज्य  मंत्रालय
 में  उप

 मंत्री
 विश्वनाथ  प्रताप

 :  से  पोस्टर  स्टेपल  फाइबर
 विनिर्माताओं

 की  एसोसिएशन  कुछ  महीने  पहल  डी  एम टी  के  आयात के  लिए
 मांग

 करता
 देते  रहे  थे  कि  जो  विदेशो  wer जबकि  वे

 कच्चे  माल  की  कमी  का  सामना  कर  रहे  थे  ।  वे  यह

 रुई  के  आयात  के  लिए  उपयोग  में  लाई  जा  सकती  उसके  बारे  में  यह  बेहतर होगा  कि  वह  पो  लिस्टर
 फाइबर  बनाने के  लिए  डी

 एम  टी  के  आयात  के  लिए  उपयोग  में  लाई  जाये  ।  इस  समय  डी  एम  टी  सप्लाई

 की
 कोई

 कमी  नहीं
 अतः  यह  समस्या अब  नहीं  वर्तमान  कठिनाई  स्टाक

 जमा
 होने  की
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 बीमा  निगम  क  एजेंटों  को  प्रोत्साहन

 5487.  श्री  नवल  किद्योर  शर्मा

 श्री  नबल  किशोर  fag

 श्री  शशि  भाषण

 क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतोय  जोवन  बोला  निगम  के
 दिल्‍ली

 डिवीजन  द्वारा  वित्तीय  at  1973-74

 के  दौरान
 की  गयी  व्यापार

 प्रतियोगिताओं
 में  जीत  गये  तथा  सांत्वना

 पुरस्कारों
 के  अघिकारी  सभी

 एजेंटों  तथा  विकास  अधिकारियों  को  ये  पुरस्कार  अब  तक  दे  दिये  गये

 यदि  तो  इस  विलम्ब  के  कारण  क्या हँ  और  इन  पुरस्कारों  को  कब  तक  दिय  जाने  का

 विचार है

 क्या  जीवन  बीमा  निगम
 के

 दिल्लो  डिवीजन
 के  लिये  ag  एक  सामान्य  बात

 है  कि  ae

 सांत्वना  पुरस्कार के  लिये  10  रुपय  के  चक  भेजता  है  और  यदि  तो  इसके  कारण  क्या

 र

 एजेंटों  से
 अधिक  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  जोवन  बोला  निगम

 द्वारा
 किये  गये  प्रयासों  का  विवरण

 क्या  है  ताकि वे  जोवन  बोला  निगम  के  लिय  अधिक व्यापार  प्राप्त  कर  सकें  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (atterett  सुशीला  :  तथा  1973-74  के

 दौरान  जीवन  बीमा  निगम  के दिल्लो  प्रभागोय  कार्यालय  के  विकास
 अधिकारियों

 और  एजेंटों  के  लिए  तीन

 कारोबार
 प्रतियोगिताएं

 आयोजित  की  थी  ।  प्रतियोगिताओं  के  अंतगंत  घोषित  1749  पुरस्कारों

 में
 से

 61  पुरस्कारों  को  छोड़कर  सब  पुरस्कारों  को  वितरित  किया  गया  थोड़े
 से  पुरस्कार  अभी

 तक  वितरित नहीं  गये  उसका  मुख्यਂ  कारण  यह  है  कि  अनुस्मारक  भेजे  जाने  पर  भी

 प्रकार  विजेता  पुरस्कार  लने  के  लिए  नहीं  आये  है  ।

 सान्त्वना  पुरस्कार  चेक  अथवा  नकद  के  रूप  में  द ेने  की  प्रथा

 नहीं
 है  परन्तु  यदि

 पुरस्कार

 विजेता  ऐसा  चाहते
 हो

 तो  उनको  रूप  में  अदायगी  की  जा  सकती

 कारोबार  में  वृद्धि  होने के  साथ  साथ  बढने  वाले  कौन  के  को  नय

 कारोबार  प्राप्त  करने  के  लिए  अन्य  प्रोत्साहनो ंके  साथ-साथ  प्री त्सा हुन  दिये
 जाते

 —

 (i)  बोनस  कमीशन

 (ii)  उपदान  और  अवधि  aaa  स्कोर  लाभ

 (iii)  विभिन्न  स्तरों पर  एजेन्सियों  के  लिपे  ज़ो  एजेंटों  को  ऐसे  विशेषाधिकारों  और

 सुविधाओं  के  faa  टेलिफोन  व्यय  की  विशेष
 शर्तों  पर्‌  वाहन  सुविधायें  और

 बिंक्री-प्रोत्साहन  के  लिये  दी  जानेवाली  उपहार  की  ant.  जे  से
 बेतनेतर  लाभों  के  लिय

 हकदार  बनाती  है  ।

 (iv)  प्रतियोगिता  पुरस्कार

 इस्टेट  ठीਂ  का  उत्पादन  करने  के  लिए  चाय  बोड़  को  पेटेंट  का  अधिकार

 5488.  थी  जाकर  एन०  बम नचके  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  1

 क्या  इ्सटन्टਂ  टीਂ  का  उत्पादन  करने  के  लिए  पे  ट  का  अधिकार  कलकत्ता  विश्वविद्यालय

 तद्धित  चाय  बोर्ड
 के

 पास  है  }

 131



 Written  Answers
 Agrahayana

 29,  1896  (Saka)

 यदि  तो  इस  Gar  को  लोकप्रिय  बनाने
 के  लिये  अब  तक  क्या  प्रगति

 हुई
 है  और  आसाम

 पश्चिम  बंगाल  और  नीलगिरी  में  चाय  उत्पादन  केन्द्रों  में  अनुसन्धान  प्रयोगशालाओं  की  स्थापना  करने

 के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ;

 पश्चिम  बंगाल  के  लिए  इस  प्रकार  की  प्रयोगशाला  मंजूर  की  गयी  है  ;
 और

 यादि  तो  उसका  विस्तृत  ब्यौरा  कया है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :

 Fee  प्रणाली  का  और
 आगे

 परिक्षण  करने  के  लिए  टौकलाई  एवसपरिमेन्टल  स्टेशन
 पर

 एक  पायलट  प्लान्ट  की  स्थापना  के  बर  में  उपाय  किये  गये  है  ।
 पायलट

 प्लान्ट  अध्ययन  सफल  होने  के  बादਂ

 ही  इस  प्रणाली  को  लोकप्रिय  बनाने  और  उसका  वाणिज्यिक  लाभ  उठाने
 का  प्रश्न

 उठेगा  ।  इसके  अतिरिकत

 चाय  उगाने  वाले  अन्य  इलाकों  में  स्थित  किसी  भी  अनुसंधान  संस्था  में  ऐसे  अनुसंधान  के  लिए  अपेक्षित

 आधारभूत  सुविधाएं  नहीं  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कवि मध्य  प्रदेश  को  पटन  glad  देने  के  लिए  कन्ट्रोल  सहायता

 5489.  श्री  भागीरथ  भंवर  क्या  पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 समय  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  में  पर्यटकों  के  लिए  संचार  परिवहन  और  आवास  सम्बन्धी

 सुविधाए  विकसित  करने हे  तु  केन्द्रीय  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  मांगी  है

 (@ ) )  यदि  तो  राज्य  सरकार  को  इस  के  लिय  कितनी  धनराशि  देने  का  विचार

 पर्यटन
 ओर  नागर  विमान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 सुरन
 पाल

 :
 और  राज्य

 सरकार
 से  2.  75  लाख  रु०  की  अनुमानित  लागत  से  खजुराहों  एवं  |

 दिवस  में  के  विकास  के

 बारे  में  वर्ष  1973-74  में  क्रियान्वयन  के  लिये  प्रस्ताव  प्राप्त
 हुये

 थे  ।  सीमित  साधनों  के  जिसके

 फलस्वरूपਂ  प्राथमिकताओं  का  पुनर्निधारण  आवश्यक  हो  पर्यटन  विभाग  के  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  इन

 प्रदताओं  पर  विचार  नहीं  किया  जा  सका  ।

 हथकरघा  als  को  सांविधिक  बोड़  में  बदलना

 5490.  श्र
 धामन कर  :

 कया
 बाजिज्य  मंत्री  यह  बताने  कपा  करेंगे  कि

 क्या  अखिल  भारतीय
 हथकरघा

 ats
 को

 सांविधिक  विकास
 में  बदल  ने  का  प्रस्ताव  है  और

 हथकरघा  बुनकरों  को  सहकारी  क्षेत्र  में  लाया  जायेगा

 क्या  जनसंख्या
 के  कमजोर  वर्गों  न्यूनतम  स्तर  पर  लाने  और

 ग्रामीण
 रोजगार

 के
 अवसर  पैदा

 करने के  लिये  हथकरघा  उद्योगों  कुछ  विशेष  संरक्षण  प्रदान  किया  जायेगा ;

 (7)  उद्योग  के  far  प्राथमिक  रूप  से  जिम्मेदार  राज्य  सरकारों  पर  वित्तीय  तथा  अन्य
 समस्यायें  क्या  हैं  ?
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 =

 afore  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विश्वनाथ
 प्रताप

 :  अखिल  भारतीय  ae

 को  एक  सांविधिक  संगठन  में
 बदलने  तथा  सहकारी  क्षेत्र  में  कम  से  कम  60  प्रतिशत  हथकरघा  बुनकरों

 को  लाने  के  लिए  हथकरघा  उद्योग के  बारे  में  शिवर  मन  समिति  की  सिफारिशें  विचारधीन है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  शिवराम  समिति  की  fear  विचाराधीन  हैं  और  अन्तिम  विनिश्चय

 यथाशीघ्र  aaa  किए  जान  की  आशा  है  ।

 इस  बात  की  हमें  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 जोवन  बीमा  निगम  ढारा  धनराशि  का  उचंत  खात  मं  डाला  जाना

 5491.  श्री  नवल  किशोर  सिंह

 श्री  शशि  भाषण

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  जीवन  ब  निगम  द्वारा  प्रति  वर्ष  कुल  कितनी  धनराशि  उचंत

 स्वात  में  डाली  गयी  अ

 पालिसियों  की  अवधि  के  पुर  हो  जाने  पर  सम्बन्धित  व्यक्तियों  तथा  उनके
 उत्तर जी  विषयों

 का  पता  लगने  के  लिए  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  क्यो  प्रयास  किये  जा  ee

 वित्त
 मंत्रालय

 में  ‘sadaty  ( stterett  सुशीला <
 : ट  पा  र  wa  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  के  अन्त

 में  उचंत  खाते  में  डाली  गयी  प्रीमियम ों  की  कुल  राशि  निम्नानुसार  थी  :--

 दिनांक  रकम

 रु०

 31-3-  1972  34,05

 31-3-1973  e  cd  36.58

 31-3-  19774  13

 परिपक्व  atal क  मामलों  में  जीवन  बीमा  निगम  परिपक्व  होने  की  तारीखें  से  पहले  पालिसी

 दस्तावेजों
 के

 साथ  विधिवत  हस्ताक्षर  करके
 लौटाने  के  लिए  पालिसीधारियों  को  भुगतान  वाउचर

 भजते  है  ।  हां  इस
 अपेक्षा  को  पुरा  करने में  विलम्ब  हो  ज जाता  वहां  विकास

 कारियों  को  दावेदारों  से  सम्पक  स्थापित  करने  और  औपचारिकताओं  को
 पूरा

 करने  में  उनकी  मदद
 करने

 के  लिए  लगाया  जाता  है  ।  मृत्यु  दावों  के  सम्बन्ध  में  दावेदारों  का  पता  लगाने  में  ऐसी  कोई  समस्या  पैदा

 नहीं  होती  क्योंकि  जीवन  बीमा
 निगम

 स्वयं  दावेदारों
 से  प्राप्त  सूचनाओं  के  आधार  पर  कार्यवाही  करता

 x

 Income-Tax  outstanding  against  Partners  of  Shree  Ram  Rayons,
 ota

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to
 State

 5

 a)  the  names  of  all  the  partners  of  Shree  Ra  ayons  Kota  (Rajasthan)  a  branch

 M/s  Dethi  Cloth  and  General  Mills  Co.  Ltd.  an  cir  shares  in  the  partnership  ;  and
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 (b)  the  amount  of  Income  tax  outstanding  so  far  against  these  partners  and  the  ac  tion
 ‘being  taken  by

 Government
 to  realize  it  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Pranab  Kumar  Mu-
 kherjee)  :(a)Shree  Ram  Rayons,  Kota  (Rajasthan)  is  a  unit  of  M/s  Delhi  Cloth  and  Gene-
 ral  Mills  Company  Ltd.  and,  therefore,  a  part  and  parcel  of  the  latter.  It  has  no  partners

 ‘nor  does  it  have  any  shareholders  independent  of  the  shareholders  of  M/s  Delhi  Cloth
 and  General  Mills  Company  Ltd.

 (b)  The  question  does  not  arise.

 Charges  against  Hindi  Daily  ‘Avantika’

 5493-  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased
 to  refer  to  the  reply  given  to  Lnstarred  Question  No.  3550  on  the LIAN  8th  December,  1972

 °
 regarding  Enquiry  for  charges  against  Hindi  Daily  ‘Avantika’  and  state

 (a)  whether  the  enquiry  into  the  charges  against  Hindi  Daily  ‘Avantika’  has  since
 been  completed  ;  and

 (b)  ifso,  the  broad  features  thereof  and  the  action  being  taken  by  Government
 against  its  proprietors  and  partners  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwa  Nath  Pratap
 Singh)  :  (a)  &  (b)  C.  1.

 investigation  report  has  since  been
 received  and  the  matter

 is  under  examination.

 It  is  not  possible  to  disclose  the  details  at  this  stage  in  public  interest.

 Evasion  of  Taxes  by  M/s.  Chhaganlal  Panchulal,  Indore

 5494.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Wi!l  the  Minister  of  Fimance  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  a  letter  was  received  on  19th  April,  1974  and  another  in  the  last  week  of

 August,  1074  from  some  Members  of  Parliament  in  which  complaints  had  been  made

 against  M/s.  Chhaganlal  Panchulal,  Mohan  Sadan,  6/4  Snehlata  Ganj,  Indore,  for  eva-

 ding  substantial  amount  of  taxes  and  excise  duty  ;  and

 (b)  if  so,  the  action:  Government  have  since  taken  against  the  firm  and  the  names
 of  the  departments  which  took  action

 and
 the  particulars  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Pranab  Kumar  Mu-

 kherjee):  (a)  &  (b)  Two  letters  dated  8-7-74  and  28-8-74  were  received  in  this  matter
 from  a  Member  of  Parliament.  Investigations  by  Income  Tax  Department  are  in  progress.
 Sales  Tax  Department  of  Madhya  Pradesh  raided  the  offices  of  M/s.  Chhaganlal  Panchulal
 at  Ujjain  on  6th  August,  1974  and  at  Indore  on  1oth  August,  1974.  Scrutiny  of  the  do-
 cuments  seized  in  the  raids  by  the  Sales  Tax  Department  is  also  in  progress.  Informatio
 regarding  evasion  of  Central  Excise  duty  is  being  collected.

 रबड़  के  उत्पादन  में  कमी

 5495.  श्री  प्रबोध  चन्द्र :

 शो  राम  पिंड  :

 वाणिज्य  मंत्री  यंह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  चालू वर्ष  के  दौरान  रबड़  के
 उत्पादन  में  कमा  रही  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  | विश्वनाथ
 प्रताप  :  चालू  वर्ष  के  दौरान  रबड़  का

 उस  स्तर  से  नहीं  गिरा  sat  पिछले  वर्ष  पहुंच गया  था  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 कच्च  पटसन  के  मूल्यों  में  गिरावट

 5496.  श्री  प्रबोध  चन्द

 थ्रो  मना  प्रसाद  मिल

 कया  वाणिज्य  मंत्री  बताने  की  wat  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  हाल  ही  में  पट परचम  बंगाल  कीं
 सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार

 कौ
 राज्य  की  प्राथमिक  मंडियों

 में  कच्चे  पटसन  की  निरन्तर  गिरावट के  बार  में  अपनी  चिन्ता  व्यक्त  की  है  ;  और

 यदि  हां  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  a  उप  मंत्री  (at  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 ने  कच्चे  पटसन  की  गिरती
 हुई

 कीमतों  को  और  हमारा  ध्यान  आकर्षित  किया  हैं  ।  भारतीय  पटसन
 निगम

 की  खरीदारियों  उन  क्षेत्रों  में  जहां  प्रचलित
 कीमतों  अपेक्षाकृत  कानूनी  न्यूनतम  कीमत  के  निकटतर

 उपलब्ध  वित्तीय  संसाधनों  के  भीतर  और  तेज  कर  दी  गई  है  ।

 ager  क  अधीन  गिरफ्तार  किए  गए  तस्कर

 5497.  हूँ  अ।र०  Alo  स्वामीनाथन  क्या  faa  मंत्री  ud  aaa  की  कूफ़ा  करेंग  कि

 क्या  तस्कर  को  न्यायालयों  में  अपील  करने  से
 रोकन

 के  अध्यादेश  के  जारी  किए  जाने  के

 बाद  भी  बहुत  से  तस्कर  न्यायलयों  द्वारा  रिहा  केर  दिये  गये  हैं

 तो  कितने  तथा  किन-किन  राज्यों  में यदि  al

 इसके  क्या  कारण है  ;  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 ice)  दिग  थ
 faa  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  कुमार  मुखर्जी  )  :  AR  सर  कार  के  पास

 उपलब्ध  सुचना के  दिनांक  16-11-  1974  के  राष्ट्रपति  के  आदेश

 के  वाद

 18-12-1974 तक
 न्यायालयो ंद्वारा अबਂ  तक  नज़र बन्द  व्यक्तियों  को  R id हा कर  दिया गया  है  ।  वि दल्ली  तथा कर्नाटक  उच्च

 न्यायालयों ने
 दो-दो  और  मद्रास  तथा  गुजरात  उच्च

 marae  द्वारा  एक  एक  ब्यक्ति
 को  रिहा  किया

 गया  है  ।

 न्यायालयों  ने  आमतौर  पर  यह  व्यवस्था  दी  है  कि  राष्ट्रपति के  आदेश  के  बावजूद  भी  न्यायालय

 को  नजरबन्दी  के  गुण-दोषों  की  जांच  करने  का  अधिकार  है  ।

 उपर्युक्त  निर्णयों
 में

 से
 कुछ के  विरुद्ध  अपील  करने  के  लिए  सम्बन्धित  सरकारों  ने  उच्च

 न्यायालयों से  अनुमति  मांगी  है  |
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 Correction  of  Answer  to  Agrahayana  29,  1896  (Saka)

 U.Q.  No.  2603  dated  1-12-1972
 Re.  Export  of  Woollen  Cloth

 —

 उन  कपड़े के  निर्यात  के  बारे  में  1-12-1972  क  अतारांकित  परन  संख्या

 2603  के  उत्तर  में

 CORRECTION  OF  ANSWER  TO  UNSTARRED  QUESTION  NO.  2603  DATED
 1-12-1972  RE.  EXPORT  OF  WOOLLEN  CLOTH

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  :  खेद  है  कि  उपाय  कत  प्रश्न  के  भाग

 तथा  के  उत्तर  में  निम्नोक्त  शुद्धियां  की  जानी  है

 (#)  भाग  के  उत्तर मं

 (1)  भारत  में  ऊनी  कपड़े  का  निर्यात  करने  वाली  ऊनी  मिलों  की  कुल  संख्या  12  होनी  चाहिए

 13  जेसा  कि  उत्तर  के  साथ  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  विवरण में  क्रमांक  6
 तथा  12

 पर
 मिलों

 के  नाम  अर्थात  सुप्रीम  बुलने  मिल्स
 तथा  खुशीराम  द्वारकानाथ  मिल्स

 दिये  गये  उत्तर  में  से  निकाल  जाने है  क्योंकि ये  मिलें  प्रत्यक्ष  रूप  से  निर्यातक

 थी  और
 अप्रत्यक्ष रूप  से  निर्यात  कर  रही  दूसरी  ओर  एक  अन्य  मिल  का  नाम  अर्थात

 मेसर्स  सैलेश  इंडस्ट्रीज  बम्बई  शामिल  किया  जाना

 (2)  विवरण में  क्रमांक  2  पर  दिये  गये  बुलने  मिल्सਂ  क  नाम  टेक्सटाइल

 इण्डस्ट्री  प्राइवेट  लिमिटेडਂ  पढ़ा  जाए  |

 भाग  में  दिये  गये  उत्तर  में  निम्नोक्त  देशों  के  नाम  जोड़  जाएं  और  न ट श पद जों  क  नाम

 अर्थात  बल्गारिया  तथा  दक्षिण  यमन  गणराज्य  निकाले  जाने  है

 सोवियत  जमकर  फ्रन्ट

 मलेशिया  तथा  साइप्रस |

 3  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमे  तर  संशोधित  करने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाया  गय

 ह

 3.  प्रश्न के  भाग  के  सम्बन्ध में  एक  आश्वासन  दिया  गया  था  ।  इस  सम्बन्ध में  अपेक्षित  MTT

 अब  उपलब्ध  है  और  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।  [waraa  में  रखा  गया  ।  दिया  संख्या  एल

 टो०  8862/74]

 लोक  सभा  में  1-12-1972  को  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  260 3  के  भाग  तथा  के  सम्बन्ध

 में  द्वीप गए  उत्तरों में  शुद्धियां करने  में  विलम्ब इस  बात  के  कारण  हुआ  है  कि  भाग
 के  उत्तर के

 लिए  अपेक्षित  जानकारी  का  संकलन  करते  समय  ही  भाग  तथा  के  सम्बन्ध में  द  गई  जानकारी

 में  टियों का  पता  चेला  ।  प्रश्न के  भाग  का  उत्तर  प्रस्तुत  करने  के  साथ-साथ  शुद्धियां कर

 दी  गई  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मेरी  अनुमति  क  बिना  मत  खड़े  होइये  ।

 Shri  Chandra  Shailani  (Hathras):**

 any  fe:  जायगा  ।  जब अध्यक्ष  महोदय :  कार्यवाही  वृत्तांत  में  कूछ  भी
 सम्मिलित  rel

 ie  Chee

 खड़ा  तो
 आपको  बोलने  के  लिये  नहीं  कहा  गया  है  इससे  पहले

 कि  आप  अपना  कार्यक्रम

 आरंभ  मुन्ने  गोयनका  के  मामले  तथा  अन्य  मामलों  के  बार  में  अपना  fates  पढ़ने

 दीजिए  |

 may  किया  गया RETA  व्तांत  में  सम्मिलित  te!

 Recorded,
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 20  1974  को  आर०  Uo  संसद  संदर्भ  के

 विरुद्ध  विशेषाधिकार  का  प्रश्न

 ee

 श्री  आर०  नल०  संसद  सदस्य  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  का  प्रीत

 QUESTION  OF  PRIVILEGE  AGAINST  SHRI  R.  N.  GOENKA,  M.  P.

 अध्यक्ष  महोदय :  wat
 प्रियरंजन  दास  भोगेन्द्र  इन्द्रजीत  एस०  एम०

 रामावतार  Fo  जी०  SAH,  डी०  सी ०  दरबारा  सिर  शशिभूषण

 और
 वकालत

 रवि  ने  4  1974  के  में  प्रकाशित  निम्नलिखित  समाचार  से

 अन्य
 बातों  के  साथ

 साथ  श्री  Ao  एन०  TaAtt  संसद  सदस्य  के  विरुद्ध  vera

 faare  के  प्रश्न  के  नोटिस  दिये

 और  अपरा  तत्व als.  |
 एक्सप्रेस  ग्र्प भ्छ्  के  ala

 निदेशकों
 पर  जालसाजी

 जाना  है  ।  निर्देशकों  के  अतिरिक्त  श्री  आर० षडयंत्रों  के  लिये
 मुकदमा

 चलाया
 गोयनका एन०  गोयनका  उनके  Ta  श्री  बी०  डी०

 गोयनका
 और  श्र

 बी ०  Slo

 की
 पहनी  गोमती

 सरोज  गोयनका  कम्पनियों  के  एक्सप्रेस  ग्रुप  के  दो  अन्य  frat

 पर  ऐसे  हो  आरोपों  के  लिये  चलाया  जाना  ह ै।

 स्पेशल
 मेट्रोपोलिटन  मजिस्ट्रेट  आफ  मद्रास  ने  यहं  मामला  Ara  को  चीफ  मेट्रोपोलिटन

 ffir  exe  नई  दिल्‍ली के  न्यायालय  को  चलाने  के  लिये  a

 मुकद्दमा  चलाये  जाने  के  लिपे  मामला
 यह

 था  कि
 अभियुक्त  ने  बैंक

 से  अतिरिक्त  नकद
 ऋण  1968  में  बैक  को  धोखा  देकर को

 सुविधाएं
 प्राप्त  करने  की  दृष्टि  स

 जाल साजों
 करके

 और  कम्पनियों  की
 खतौनियों

 तथा  स्टाक  रिकार्डों  असत्य

 बना  कर  के  अपराधिक  षडयंत्र  किया 5.0

 सवालों  प्रिपरंजनदस  भोगेन्द्र  एस०  एम०
 के

 ०
 पी०  डी

 ०
 सो ०  दरबारा  fag  और  शशिभूषण  ने

 अपन  नोटिसों
 को  ग्राह्यता  ्  सम्बध  में

 ।  माननीय 13
 दिसम्बर

 और  16  1974  को  सभा  में  अपने  निवेदन  किये
 थे

 सदस्यों  ने  श्री  गोयनका  के  विरुद्ध  कथित  आरोपों  का  उल्लेख  किया  और  तके  कि  ?

 गोयनका  का  दो वा रोपित  आचरण  सभा  की  गरिमा  के  लिय ेउ अना दस् पूर्ण  है  और  संसद  सदस्यों

 से  अपेक्षित  उच्च  स्तर  अनरूप  नहीं

 श्री  आर०
 एस०

 गोयनका  ने  18
 दिस

 पब  ८,  1974  को  में
 अपना  निवेदन  किया

 ॥

 उन्होंने  कहां
 कि  ये  आरोप  उस  अवधि  से

 सम्बन्धित
 है  जब  वहू  सभा  के  सदस्य  नहीं  थे

 ॥

 उन्होंने  आगे  कह  fe  चुंकि  मामला  न्यायालय  में  विचाराधीन
 इस

 लिये
 वहू

 इस  मामलें

 के  ~ THT
 की  जांच  करने  को  स्थिति  में  नहीं  है  और  वह  न्यायालय  में

 ही
 आरोपों  का  खंडन

 करेंगे  |  उन्होंने  यह  भो  निवेदन  किया  उनके  विरुद्ध
 कुछ

 सदस्यों  दवारा  लगाये  गये

 आरोपों  को  यहां  अनुमति  नहीं  दो
 जानी

 चाहिये
 थी  और  तके  दिया  कि  किसी

 सदस्य  के

 विरुद्ध
 विशेषाधिकार  का  प्रश्न  केवल  तब  ही  बनता  है  जब  वह  सदस्य  सभा  के  सदस्य  क

 रूप  में  किलो  दुराचरण  या  दवन्ती  का  अपराधी

 जैसा  कि  मेने  2  दिसम्बर  1974  को  सभा  में  अपने  विनिवेश  में  कहा  था  कि

 शिकार  का
 उल्लंघन  या

 सभा  का  अवमान  घोषित  करने
 क  लिय

 किसी  सदस्य  के  दुराचरण

 का  सभा  के  कार्य  से  सम्बन्ध  चाहिये  |
 इस

 मामले  Al  आग  एन ०  गोयनका
 के

 दोषारोपण  आचरण  का  सम्बन्ध  सभा
 के

 कार्य  नहीं  है  ।  अतः  में
 विशेषाधिकार

 के

 गश्त  के  नोटिसों  पर  अपनी  सम्मति  नहीं  |

 HEGANS amr fara
 भविष्य  में  विशेषाधिकार  के  प्रश्न  के  ऐसे  नोटिसों  को  आरंभ  में  al  न

 मंजूर
 प  fr  शयਂ  पाक कर  द

 रमा
 जिनमें  ag  स्पष्ट

 लिखा
 होंगा  कि  विशे  att  ADM  क  कथित  उल्लंघन  सभा  के

 स्काय  से  सम्बन्धित  है  ।
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 Question
 of  Privilege  against.  December  20,  1974.

 A.I.R

 फिर  एस  मामले
 हो

 सकते  है  जिनमें  यह  आरोप  लगाया  जा  सके  कि  सदस्य  का

 आचरण
 नैतिक

 भष्टाचार  से  सम्बन्धित  तो  उस  सीमा  तंक  सदस्य  को  सभा  की  गरिमा

 कम
 करने  का

 दोषी
 जा  सकता  है  |

 एसे  मामलों
 में  उपयुक्त  प्रक्रिया  अपनाई  sat

 चाहिए  और  मामले
 को  विशेषाधिकार  के  प्रशन

 के
 रूप  में

 नहीं
 उठाया  जाना  चाहिये  ।  मैने

 2
 1974

 के  अपने  विनिर्णय  में  पहले ह at
 यहं  faster

 दे  दिया  है  कि  न्यायनिणंया धीन
 को  नियम  सभा

 म  अनुशासनात्मक
 क्षेत्राधिकार  के

 मागं
 में  बाधक  नहीं  है  परन्तु

 कौर  सभा  को  प्रत्येक  मामले  पर  उसके  गुणावगुण  के  आधार  पर  विचार  करना  होगा  |

 आकाशवाणी  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  का  प्रश्न

 QUESTION  OF  PRIVILEGE  AGAINST  2.  1,  परे

 अध्यक्ष  महोदय  श्री  आर०  एन०  गोयनका  न  ऑकाशंवाणी  क
 विरुद्ध

 विशेषाधिकार  का

 प्रश्न  उठना
 चाहा

 था  क्यों  कि  उसमें  4  1974  अपन
 समाचार  बुलटिन

 और  में  हुई  आज
 की

 कार्यवाही
 की  समीक्षाਂ  शीर्षक  प्रसारण  में  ऐसे  कुछ  मामलों  को

 सभा  की  कार्यवाही
 क  रूप  में  प्रसारित  किया

 था
 वास्तव  में  उस  दिन  की  सभा  की

 कार्यवाही  के  सरकारी  कार्यवाही  वृतान्त
 में  नहीं  श्री  गोयनका

 ने  विशेषाधिकार  का  प्रश्न

 ब्य उठाना  चाहते  हुए  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  कहा

 कॉाोयवा  वृतान्त  q  इन्हें कार्यवाही  क  सरकार  निस्संदेह  निकाल
 fear

 गया  था  ।  फिर
 कन

 भा  सभा  म  क्य
 उसका

 वर्णन  ey  समाचार
 फप्च्ो  ने  संक्षेप  में  और  अ M

 समाचार
 Tal  न  अपने  कारणों  से  किया  मन  आपकों  sa  पर  औपचारिक  ध्यान

 देने
 को

 नहीं  कहा
 क्यों  कि

 मेने
 समझा  कि  उसमें  वास्तविक  भ्रांति  हो  सकती

 है  क्यों
 कि

 प्रेस  दीर्घा  में  बैठ  व्यक्तियों  ने  अपक  विनिर्णय  न  सुना  हो  और  चाहा  कि  उन्हें  संदेह
 का

 लाभ  हो  परन्तु  आकाशवाणी  जो  एक
 सरकारी

 विभाग

 हैं
 सरकार

 का  विभाग  तो  कोई

 बहाना  नहीं  बना  सकता  है  ।  संसद  में  क्या  हुआ  इससे  सम्बन्ध
 अपने  समाचार

 में  उसन  कहा

 काल  के  ठीक  बाद  ज्यों  gi  श्री  प्रियरंजन  दास  ने
 अध्यक्षता  स

 इस  बात  पुष्टि  करना  चाही  कि  क्या
 आरਂ  एन०  गोयनका

 के  बार  में

 समाचार  पत्र  के  समाचार  का  इसी  नाम  के  सभा  के  Geey  से  तो  कोई  सम्बन्ध

 | नहीं  उसी  समय  सभा  म॑  कोलाहल  गया

 आका  गवा  ण  न  न  केवल  कायदा  वृतान्त  से
 निकालें

 गये  मामल  को  ही  प्रसारित
 क्या

 अपील  4  दिसंबर  की  रानी  को  में  हुई  आज  की
 कार्यवाही

 समीक्षाਂ

 शिक्षक  समीक्षा  में  करके  और  जालसाजी
 "

 की  वार्ता  को

 प्रसारित  की  ।

 उस  पर  सच  at  और  प्रसारण  श्री  आई०  के०  गुजराल  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  स्थिति

 स्पष्ट  की

 ‘a
 4  दिसम्बर  1974  को  प्रशन  काल

 के  तुरन्त
 बाद  श्री

 प्रियरंजन
 दास  संसद

 सदस्य  ने  श्री  आर०  एन०  गोयनका  क
 बार  में

 समाचार
 पत्न  के  समाचार

 सम्बन्ध
 में  इस

 सभा  में
 कुछ  उल्लेख

 किया  |  उनके
 उल्लेख  से  उत्पन्न  कार्यवाही  की

 आकाशवाणी
 के  अपने  2  बजे  म०  To  के

 बुलेटिन
 और  एक  अन्य  बुलेटिन  में

 सूचना दी  इस  घटना  की  सूचना  देने  में  आकाशवाणी  अकेला  नहीं  था  ।  पी०

 टी  ०:
 ako  और  य०  एन०  HT Zo 3  सहित  सभी  समाचार

 कमर

 और  समाचार
 Tat  के  अनेक  संवाददाताओं  ने  इस  घटना  की  सूचना  दी  .
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 »>OG  आकाशवाणी  के  विरुद्ध  शिकार 29  1  छ  vv  थ

 का
 —  का

 श्री  गोयनका  के  विरुद्ध  धोखाधड़ी  और  जालसाजी  ह  जन
 आरोपों

 की  समाचार  एजेंसियों

 तथा  समाचार  पत्र  संवाददाताओं  ने  सूचना  दो  उनके  बार  में  आकाशवाणी

 के  समाचार  बुलेटिन  में  कोई  उल्लेख  नहीं  गया

 श्री  गोयनका  को  में  हुई  आज  क  कार्यवाही  की  समीक्षाਂ  शीर्षक  वाली  में

 प्रयुक्त  और  शब्दों  पर  विशेष  आपत्ति  है  ।  श्रीमन
 जसा

 fe  सभा  को  जानकारी  यह  समीक्षा  समाचार  qa  और  सम  र  एजेंसी  क

 अनुभवी  संवाददाताओं  दुबारा  लिखीं  जाती  है  उसके  समीक्षक  य०  एन०  आई०
 के  वरिष्ठ  संवाददाता  श्री  एन०  गोपीनाथ  नायर  थ क

 उन्होंने  श्री  आर०  एन०  गोयनका  से  सम्बन्ध  समाचार  पत्र  के  समाचार  के  बार

 प्रियरंजन  दास  मुंशी  द्वारा  उठाये  गए  प्रश्न  का  उल्लेख  किया  |  उस  संदर्भ  में

 उन्होंने  कंवल  समाचार  gat  के  समाचारों  में  छप  और  श्री  प्रियरंजन  दास  मुंशी ्
 दुबारा  उद्धृत

 और  शब्दों
 का  उल्लेख  किया  .  |

 स्थिति  यह  है  कि  सरकारी  समाचार  साधनों  सहित  प्रेस  के  प्रतिनिधियों  को  इस  स्पष्ट

 शर्तें  पर  प्रेस  दीर्घा में  प्रवेश  दिया  है  कि  वे  सभा  कार्यवाही  की  सूचना  वस्तु  परम

 ढंग
 शश  तथा  अधिक  महत्व  देते  हुए  देंगे  और  अध्यक्षपीठ  के  निर्णयों  को  ध्यानपूर्वक  सुनेंगे  तथा

 उन्हें  जसा  सुना  है  वैसा  हि  बतायेंगे  ।  इस  बात  +पर  कोई  बहाना  नहीं  सकतीं

 कि  जिस  बात  को  सभा  की  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  ने  करने  का  आदेश  दिया  जाता

 उसे  समाचार  पत्रा  या  के  प्रसारणों  में  बताया  जा  सकता  है  । 2

 aq  उस  दिन  की  सभा  की  सम्बन्ध  कार्यवाही  का  अधिकृत  fears  tar  है  ।
 उससे

 मुझे  पता  चला  है  कि  उस  दिन  आकाशवाणी  के  a 2  बजे  म०  पृ०  के  समाचार  प्रसारण  में

 व्यक्त  किये  गये  श्री  प्रियरंजन दास  मंशी  के  विचारों  को  कार्यवाही  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 गया  ro  lta  कार्यवाही  वृतान्त  में  तथा  ठगी  का  कोई  संदर्भ  है  ।  वास्तव

 में  उस  दिन  सभा  में  मैने
 यही  कहां  था

 मेने  श्री  दासमुंशी  का  नाम  नहीं  पुकारा  ।  उनकी  बात  .  ...

 aq  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  है  ।  मेने  किसी  सदस्य  का  नाम  नहीं  पुकारा  है  ।
 यदि

 मेरी  अनुमति  के  बिना  कुछ  कहा  है  तो  वह  कार्यवाही  वृत्तन्त  में  नहीं

 मेने  यह  स्पष्ट  रूप  से  बता  दिया  है  ।

 बिना  x  |  HEGATTS  की  अनुमति नोटिस  के  में  किसी  खोज  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  ह
 के  लिये  बिना  किसी  सदस्य  को  खड़े  होने  का  अधिकार  नहीं  बिना  नाम  पुकारे

 गये  अथवा  बिना  मेरी  अनुमति  लिये  गये  किसी  संदर्भ  का  दवारा  कहीं  गई  कोई

 चीज़  कार्यवाही  वृत्तान्त  में
 सम्मिलित  नहीं  की  जायेगी

 अत  मेरा  विचार  ag  है  कि  आकाशवाणी  को  संभा  की  कार्यवाही  के  रूप  में  सदस्यों

 के  विचार  जो  वास्तव  में  सभा  को  कार्यवाही  के  अधिकृत  रिका  में  नहीं
 _

 प्रसारित  नहीं

 करने  चाहिये  थे  तथा  इसी  प्रकार  समाचार  एजेन्सियों  और  प्रस  को  सभा में  दिये  भाषणों

 की  कथित  रिपोर्ट  नहीं  ले  जानी  चाहिये  थी  ।  फिर  यह  स्वीकार  किया  जाता  है  कि  सभा में
 उस

 समय  बड़ा  शोरगुल  और  उस  शोर  शराबे  में  संभवतया  प्रेस  संवाददाताओं  तथा

 139



 ‘Question  of  Privilege  against  Agr  aha  yana  29,  1896  (Saka)
 the  Jugantat  of  Calcutta

 अन्य  प्रतिनिधियों  ने  स्पष्ट  रूप  से  मेरे  आदेश  न  सुने  हों  और  जेसा  कि  श्री

 गोयनका  ने  कहा  है  कि  प्रेस  sal  में  कोई  गलत  फहमी  दीखती  है  और  उन्होने  प्रेस

 दाताओं  को  संदेह  का  लाभ  feat  मेरे  विचार  आकाशवाणी  के  संवाददाताओं  तथा

 व्याख्याकारों  को  भी  एसा  लाभ  दे  दिया  चाहिये  क्यों  किं  ga  दीर्घा  में  उनकी  स्थिति

 भीं  वहीं  है  जो  aa  प्रत  संवाददाताओं  की  ।  सभा  को  परामर्श  दिया  जा  सकता  है  कि

 बनाये  और  जहां  है  उसे  वहीं इस  मामले
 को  वे  विशेषाधिकार  का  प्रश्न

 झोड़ द

 में  यह  बात  सीट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  भविष्य  ज  ऐसी  त्रुटियों  का  गम्भीर  नोटिस

 जाएगा  और  sam  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिये  प्रेम  दीर्घा  में  प्रेस  संवाददाताओं  को  मैं

 परामर्श  दुंगा  कि  वे  अधिकृत  रिपोर्ट्स  से  स्थिति  सुनिश्चित  करें  कायें वाही  का

 वही  समाचार  अथवा  प्रसारण  दिया  जा  सके  |

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  यह  संभव  नहीं  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  रखिये  |

 श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  क्या  आपको  विश्वास  है  कि  आपका  निर्णय  आकाशवाणी

 में  प्रसारित  किया  जायगा  |  अ

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  बहुत  आशा  है  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  Expunged  portions  should  be  reported  to  the  Press

 gallery  immediately,  otherwise  they  can  not  be  said  at  fault.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  This  is  for  your  secretariat  to  inform  the  Press

 Correspondents  that  so  and  so  portions  have  been  expunged.

 युगान्तर  के  विरुद्ध  कलकत्ता  विशेषाधिकार  का  प्रदान

 QUESTION  OF  PRIVILAGE  AGAINST  THE  JUGANTAR  OF  CALCUTTA

 अध्यक्ष  महोदय :  यह  तीसरा  ह. निंणय  है  |

 मुझे  सभा  को  सूचना  देनों  है  कि  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  ने  कलकत्ता  से  प्रकाशित  होने  वाल

 पगोन्तरਂ  के  विरुद्ध  1  अगस्त  18  नवम्बर  1974  को  विशेषाधिकार  के  प्रश्नों  के  नोटिस

 दिये  जिनमें
 शिकायत

 की
 गयी  कि  समाचार  पत्न  अपने  30  जुलई  और

 16  नवम्बर  1974.8  अंकों  में  सभा  की  29  जुलाई  और  15  नवम्बर  की  कार्यवाही  का

 समाचार  TT  समय  जान  बूझकर  उनका
 नाम  छोड़  दिया  है  ।

 मामले  पर
 के  सम्पादक  से  बात  चीत  की  सम्पादक  ने  अपने  दिनांक  12

 दिसम्बर  1974  के  पत्न  में  निम्नलिखित  उल्लेख  किया  है  —

 उद्धत

 पत्र  के  लिये  किसी  मामले  के  सम्बन्ध  में  पूरी  कार्यवाही  वृतान्त  प्रकाशित
 arrzT करने  सन्स  नेहीं  है  ओर  सम्पादक  की  समाचार  को  केंम  करक  उसकी  सारांश

 प्रकाशित  करना  होता  है  ।  15  1974  तथा  29  1974  के  जो
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 20  1974  आयात  लाईसेंस  कांड  के  बार  म

 अ अ

 यं वाही  सारांश
 प्रकाशित

 किय  गय  द  उनमें
 प्रतीत  होता  है  कि  प्रस्ताव

 बोलने  वाले  सदस्यों  के  नामों  की  सूची  से  श्री  ज्योतिमंय  बसु  का  नाम  निकाल

 दिया  गया  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  श्री  ज्योतिरेकं  aq  का  नाम  जान

 बूझकर  निकाल
 feat  गया  अथवा  युगान्तर  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  के  नाम  को  दबा

 देता  है  ।

 बहुतायत  से  यह  पता  चलता  है  कि  कुछ  अन्य  aera  भी  इस  प्रस्ताव
 पर  बोले  जिनके  नाम  रिपोर्ट  मं  सम्मिलित  नहीं  किय  जा  सकेਂ

 ea  ae  बात  स्पष्ट  कर  al  चाहते  है  कि  श्री  बसु  का  नाम  किसी  इच्छा  अथवा

 जानबूझकर  नहीं  छाड  गया  हमारा  सादर  निवेदन  है  कि
 विशेषाधिकार

 का

 हनन  नहीं  किया  गया  हैं  फिर  भी
 खेद  है

 और  alc  के  लिये
 माननीय  सदस्य  को

 लान बि द ख ै प  पहुंचा  है  और  जो  हमने  जान  बूझकर  नहीं  किया  है
 हमारी  क्षमायाचना  है

 क्त  संदर्भ  को  ध्यान  में  रखते  मामल  को  समाप्त  किया  जाता  है ्

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  (  डायमंड  हावर  :  प्रस्ताव  पेश  किया  था  और  उन्होंन  जान
 बूझकर मेरा  नाम

 निकाला
 दिया  ।  फिर  भी  में  उनकी  क्षमायाचना  स्वीकार  करता

 हुं  ।  और  आगे
 aaa  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 आयात  लाइट्स  काड  बार

 RE.  IMPORT  LICENCE  CASE

 अध्यक्ष  महोदय  :
 अब

 में  एक  विषय  लेता  हु  मुझे  एक  अविश्वास  प्रस्ताव  तथा
 स्थगन  प्रस्ताव  प्राप्त  हुये

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  के  waaqzat  तथा  अन्य  कागजातों  की  जांच  करने  के  जिनमें
 सार  मामल  में  भूत पव  विदेश

 व्यापार  मंत्री
 श्री  एल०  एन

 मिश्र  का  अन्त ग्रस्त

 होना
 निश्चित  गया  विपक्ष  के  दुबारा  खोजे  गये  नय  प्रमाण के  आधार  पर  पांडिचेरी  के

 मामले  में
 संसदीय

 sta  की  विपक्ष  की  सवेसग्मत  मांग  को
 स्वीकार

 करने  में  सरकर  की

 असफलता  के  बार  में  स्थगन  प्रस्तावों  के  नोटिस  कई  सदस्यों  नेਂ  दिये  श्री  मध

 श्री  श्री  ज्योत्तिमंय  बस  आदि

 दूसरा  इसी  प्रकार  BTS...

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior) :  Sir,  We  have  informed  your  Secretariat
 that  we  want  to  raise  that  issue  but  not  in  the  form  of

 adjournment  motion.

 Then  No-Confidence  motion.™ Mr.  Speaker

 श्री  ज्योति मंथ बसु  हायर )  :
 में  अपने  प्रस्ताव  पर  जोर  नहीं  देता

 अध्यक्ष  महोदय  :  मत  पर  तो  अविश्वास  प्रस्ताव  हो  सकता  या  स्थगन  प्रस्ताव

 श्री  मोरारजी  ईसाई  |

 aft  मोरारजी  देसाई
 :  हमने  प्रधान

 मंत्री
 एक

 ज्ञापन  दिया  है  1 |  हमने

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  के  प्रतिवेदन  अध्ययन  करनेके  पश्चात
 मंत्री  के  अन्त ग्रस्त

 होने  का  प्रथम

 दृष्ट्या  मामला  पाया  है  ।  अतः  कोई  भी  अन्तिम
 करने  पूर्व  और  जांच  आवश्यक
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 Re.  Import  Licence  Case  December  20,  1974

 fay  मोरारजी  दे

 हो  जाती  है
 ज्ञापन  में  यही  मांग की  गयी है  ।  war  कि  हमने  सहमति  व्यक्त  की

 कागजातों  में  पाई  गई
 बहुत

 सी  बातों  का  सभा  में  उल्लेख  नहीं  किया  जा  सकता

 qd  सभा  के  लिये  सरकार  कीे  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  तथा  आवश्यक  है

 इस  मामल  को  अन्तिम  रूप  ca  से
 पूवे

 और  जांच  आवश्यक  है  और  यह  जांच
 संसदीय

 समिति

 द्वारा  ही  की  जा  सकती  है  ।  हमने  दूसरी  मांग  की  भी  तब  इस  पर  विचार  करने

 के  लिये  थोडा  समय  मांगा  गया  था  ।  यदि  सरकार  और  समय  चाहती  है  तो  aa  बढाया

 जा  सकता  है  ।  कल  अथवा  सोमवार  यदि  आवश्यक  हो  तो  हम  ए  क  बैठक

 कर  सकतें  है  ।  प्रधानमंत्री  इस  पर  भी  विचार  कर  सकत  है  ।  प्रधान  मंत्री  को  सभी  विपक्षी

 सदस्यों  की  इस  महत्वपूर्ण  मांग  को  स्वीकार  कर  लना  चाहिये  ।

 hri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  We  want  to  know  Prime  Ministers  respons  thereto.

 निर्माण  और  आवास  तथा  संसदीय  काय  मंत्री
 |  :  विपक्षी  दलों  के

 नेताओं
 ने  प्रधान  मंत्री  के  साथ  भेंट  की

 है
 ।  उन्होंने  पांडिचरी  फर्मों  को  लाइसेंस  देने

 के  बार

 में  संसदीय  समिति  दवारा  जांच  जाने  की  मांग  की  है  ।  विपक्षी  नेताओं  ने  प्रधानमंत्री

 को  एक  लिखित  ज्ञापन  भी  किया  है  ।  इस  ज्ञापन  का  अध्याय  किया  जाना  आवश्यक

 है  ।  इसमें  थोडा  समय  लगेगा

 कुछ  माननीय  सदस्य
 खड़  हुय े।

 इन्दजीत  wa
 emt

 दल  ने  श्री  मोरारजी  देसाई  को  यह  अधिकार  नहीं

 दिया  है  कि  वह  हमारी  और  से  बोलें  .  )

 श्री  मघ  लिया  :  हम  उन्हे  विपक्ष में  समझते  ही  नहीं  श्री  मोरारजी  देसाई  ने  कांग्रेस  दल स

 गठबन्धन रखने वालो का कोई रखने  वालो  का  कोई  संदर्भ  नहीं  दिया  है  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शांति  रखिय े।

 श्री  इन्द्रजीत  हमारे दल  ने  बहुत  पहले यह
 मांग  रखी  है  कि

 इस
 मामले  की  जांच  संसदीय

 समिति  द्वारा
 होनी  चाहिए  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  के  प्रतिवेदन और  उससे  संबंधित  कागजात  सभा को

 उपलब्ध  कराये  जाने  चाहिए  ।  इस  मा  मले  में  यदि  सहि  और  अन्तिम  निर्णय  करना  है  तो  सरकार  को

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों का  प्रतिवेदन
 तथा  सम्बद्ध  कागज़ात  उपलब्ध

 करने  चाहिये
 ।  संसदीय  समिति

 किये  जाने  से

 एवं  ऐसा  किया
 जाना  आवश्यक  है  ।

 अभी
 केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरों  के  प्रतिवेदन
 का  अध्ययन  किया  जा  ह  ।  कुछ  सदस्य  और  समय

 चाहते हैं
 ।

 अध्ययन  करने  के  पश्चात  जो  ज्ञापन  दिया  गया  है  उसमें  संसदीय  समिति  गठित  करने

 की  मांग  की  गई  है
 ।

 सरकार  ज्ञापन
 का

 अध्ययन  करने  के  लिये  समय  चाहती  है
 ।

 जहां
 तक

 में  समझता  सरकार  संसदीय  समिति  गठित  करने  की  मांग  नहीं  मानेगी  दस

 मामले  at  यहीं  समाप्त  करना  चाहेगी  ।,  मेँ  इन  दोनों  बातों  से  सहमत  नहीं  हूं
 ।

 जनता  के

 मस्तिष्क  में  संसद
 क

 बारे  में  ही  जो  सन्देह  उत्पन्न  हो  गये  उन्हें  दबा
 देना

 उचित  नहीं

 em
 अब  तक

 जो  कुछ  हुआ  उससे  वे  संदेह  दूर  भी  नहीं  होंगे
 ।

 अंतः  मेरा  सुझाव
 यह  है  कि  जब  प्रतिवेदन  अध्ययन  का

 कार्य  पूरा
 हो

 जाये  तब  विपक्ष  के  वे  सदस्य  जिन्होंने
 प्रतिवेदन का  अध्ययन  किया  अध्यक्ष  के  साथ  बैठकर  प्रतिवेदन  के  निष्कर्ष  पर  विचारों  का
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 आदान
 प्रदान  करें

 और  निदेश पद  बनायें  ।  यें  निदेश  पद  बनायी
 जाने

 वाली  संसदीय  समिती

 के  लिये  रखे  जाने  चाहिये  ।  तभी  संसदीय  समिति  उचित  प्रकार  से  जांच  करके  किसी  निष्कर्ष

 पर
 पहुंच

 सकती  है  |  अतः
 सरकार

 को  भी  यहं  बात  समझनी  चाहिये  कि  यह  मामला

 टालने  अथवा  समाप्त  कर  देने  का  नहीं  है  ।

 इस  सभा  का  पिछला  पंद्रह  वर्षीय  इतिहास  दबा
 जाय  तो  पता  है  कि  ब  a

 मंत्रियों  को  जाना
 पडा  है  |  उनको  पदच्युत  करने  के  किये  कोई  जांच  नहीं  कराई  कोई

 प्रमाण  नहीं  जुटाये  गये
 अपितु  सत्तारुढ

 दल  के  तत्कालीनਂ
 ने  ही  यह

 समझा  कि  अमुक
 मंत्री  को  उसके  पद  पर  बने

 रहने
 देना

 गरिमापूर्ण  नहीं  है  ।
 हमें

 संसदीय  औचित्य  की  रक्षा

 wet  चाहिये  ।
 संसदीय

 कार्य  प्रणाली  के  आदेश  के
 स्वरूप  हमें  ब्रिटन  का  अनुकरण  करना

 चाहिये  जहां  तनिक  संदेह  होने  पर  मंत्री  स्वयं  त्याग पत्न  देते  हूँ  ।

 में  अपने  विपक्षी  मित्रों  से  अनुरोध  करता  हूं  fe  इस  मामले  में  आगे  बढने  के  लिये

 ड्रम  कोई  प्र  क्रिया
 बनानी

 चाहिये  |
 आज  सब्र  का  अन्तिम  दिन  है  ।  इस  लिये  हमें  जल्दबाजी

 में  कोई  aa  नहीं  करना  चाहिये  ।

 a  motion
 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  I  would  like  to  say  something  We  fhave  also  given

 श्री  ज्योतिमंय
 बसु

 2  हमने  अपने  स्थगन  प्रस्ताव
 पर  इस  लिये  जोर

 नहीं  दिया
 है  कि

 विपक्षी और  से
 श्री  मोरारजी

 देसाई  के  वक्तव्य  के  पश्चात  हम  कुछ  बातें
 उठायेंगे  जो  पैदा

 gi  है
 है  और  इसके  लिये  जेसा  कि  हमने  आश्वासन  दिया  हम  प्रतिवेदन  से  उद्धृत  aa

 करेंगे  य

 त
 इस  प्रस्ताव  को  अभी  लें  अथवा .  बाद

 बन्
 |  है
 अध्यक्ष

 महोदय :  मुझे  ag  निर्णय  करना  कि  ै

 t

 1 श्री  सध  लिया  कोनसा  प्रस्ताव  क

 श्री  कृ०  रामया  :  हमार  समक्ष  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  (aga)  हमने  भी  कुछ  प्रस्ताव  दिये  है  ।

 श्री  ज्योति ag:  fea  नियम  के  अंतगर्त  इस  प्रस्ताव  प  i  हो  रही  इस

 MEATT  को  लाया  जांता  है  और  आज  इस  पर  वाद  विवाद  के  लिये  बल  दिया  जा  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  विचार  करने  के  लिये  मझे  समय  चाहिए  कि  इस  प्रस्ताव  को
 कहां  तक  स्वीकार  किया  जा  सकता  है

 श्री  ज्योतिमं य  ag:  सभा  की  गोपनीय  gon  क  लिये  प्रधानमंत्री  a  अनुरोध  किया  गया
 >

 ।

 श्री  श्यासनन्दन  मिथ  :  जिस  प्रकार  श्री  aria  देसाई  के  अनुरोध  के  प्रति  प्रतिक्रिया

 व्यक्त  की  क्या  श्री  ™i BiG  गृप्त  के  प्रस्ताव  पर  भी  कोई
 प्रतिक्रिया

 व्यक्त  की  जायगी ?

 मध्यक  महोदय  :  प्रस्ताव  का  नोटिस  है  ।  इसे  उचित  समय  पर  ही  लिया  जायेगा

 हम इसे  प्रस्ताव  का  नोटिस  मानेंगे  ।
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 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Sir  the  Government  should  make  it  clear  as  to  what  time
 they  needed.  The  House  should  be  extended  for  two  days  more  so  that  we  may  produce  in  the
 House  what  we  have  found  out  after  the  perusal  of  the  CBI  report.  That  is  why  we  have  de-
 manded  a  Secret  Session  but  if  the  demand  for  a  Parliamentary  Committee  is  acceded  by  the
 Government,  to  which  even  my  friend  Shri  Indrajit  Gupta,  is  also  agreeable,  the  issue  will
 become  more  simple.

 In  that  case  we  will  simply  have  to  decide  about  the  formation  of  the
 Committee.

 Shri  Indrajit  Gupta  :  We  will  also  have  to  decide  its  terms  of  reference.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  When  we  were  perusing  the  documents,  Shri  Gokhale
 was  pot  there.  He  should  have  been  there.

 Mr.  Speaker  :  He  was  one  of  the  person:  who  showed  the  documents.

 श्री  रघ्रामेया  :  विधि  मंत्री  सारा  दिन  वही  रहे  थे  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  विलम्ब  ते  न्य  न्याय  नहीं  रहता  ।  हम  इस  मामले  के  लिए  28:
 अगस्त  से  संघर्ष  करते  चले  आ  रहे  है  ।  सरकार  ने  इस  मामले  को  सदन  से  बचाने  के  लिए
 न्यायालय  का  दुवार  जा  खटखटाया  |  हम  निरन्तर  घंटों  बेठ  कर  सम्बद्ध  दस्तावेजों  का

 अध्ययन  करते  रहे  ?  ऐसा  करने  का  हमारा  एक  मात्र  उद्देश्य  यही  कि  श्री  ललित  नारायण
 ल

 मिश्र  के  विरुद्ध  लगाये  गये  अरोप  का  प्रथम  दुनिया  se  परथन  किया  जा  सके  ।  अब  दस्तावेजों

 का  अध्ययन  करने  के  बाद  हम  सभी  इसी  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  है  कि  श्री  ललित  नारायण  मिश्र

 का  इस  मामले  से  गहरा  सम्बन्ध  रहा  है  ।  यह  सदन  सर्वोच्च  शक्ति  संपन्न  है  तथा  सदस्यों

 के  विरुद्ध  लगाये  गये  कदाचार  के  आरोपों  का  अध्ययन  करने  लिए  एक  संसदीय  समिति  का

 गठन  जाना  चाहिए  क्यों  कि  यह  मामला  मुदगल  मामले  से  भी  गंभीर  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  जहां  तक  श्री  समर  गुह  तथा  अन्य  सदस्यों  के  विशेषाधिकार  के  प्रश्न

 का  सम्बन्ध  उसे  आज  लें  पाना  at  बहुत  कठिन  है  ।  हम  इसे  अभी  स्थगित  ही  रखेंगे

 दूसरे  को  समर  गुह  दिखाई  भी  नहीं  दे  रहे

 att  ज्योतिर्मय  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  के  प्रतिवेदन  से  मैने  अगले  दिन  उद्धरण

 दिया  उसके  आधार  पर  मुझे  भी  न्यायालय  में  श्री  ललित  नारायण  मिश्र  को

 दोषी  ठहराने  का  अधिकार  है  ।  परन्तु  मैने  ऐसा  नहीं  fear  ।  में  ag  सभा पटल  पर  रखना

 चाहता  था

 अध्यक्ष  महोदय  आप  दस्तावेज  का  एक  भाग  सभा  पटल  पर  रखना  चाहते

 अनुमति  नहीं  है  |

 श्री  समर  गुह
 मेर  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  का  क्या

 अध्यक्ष  महोदय :  उसे  मने  सभो  से  पूछ  कर  स्थगित  कर  दिया  है  ।  आप  उस  समय

 नहीं थे  ।

 थ्री  ज्योति मंथ  बस  में  श्री  एल०  एन०  मिश्र  को  सह  दोषी  करार  करवाने  के  लिए

 न्यायालय  नहीं  गया  क्यों  कि  मुझे  थी  कि  लाइसेंस  कांड  जैस  गंभीर  मामलों  के  बारे  में

 अन्तिम  fata  सदन  दवारा  ही  जायगा  ।
 श्री  wae  एन०  मिश्र  ने  जो  as  कहां  कि

 5  फरवरी  1973  को  विदेश  मंत्रालय  छोडने  के  बाद  जो  कुछ  उसके  लिए  मैं  कुछ
 नहीं  जानता  |  उनके  इसी  गलत  वक्तव्य  पर  तो  बे मत्त  इस  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  का  नोटिस
 दिया  है  ।
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 अनेक  परस्पर  विरोधी  बातें  कहीं  गई  जिनका  में  ब्यौरा इस  समय  नहीं  चाहता  |

 यह  मामला  28  अगस्त  क  सें  चला  आ  रहा  है  ।  विधि  मंत्री  महोदय  को  इसके  अध्ययन  के

 लिए  अपेक्षित  समय  मिल  गया है  ।  अब  इसके  बार  में  सदन  की  बैठक  कल  या  सोमवार  कों

 या  फिर  दोनों  ही  दिन  की  ज़ा  सकती  हैं  ।  आप  के  पास  संसदीय  समिति  नियुक्त  करने  की

 शक्ति  है  ।  अतः  आप  इसका  उचित  उपयोग  कीजिये  ।

 हाशियार  ह्म  28  अगस्त  से  इस  सम्पूर्ण  मामले  की

 जांच  के  लिए  संसदीय  समिति  के  गठन  की  मांग  करते  चले  आ  रहे  हैं  ।  परन्तु  सरकार  ने

 अभी  तक  ae  स्पष्ट  नहीं  किया  है  कि  वह  इसके बार  में  क्या -  निर्णय  ले  रही  है  ।  सरकार ने
 लाचार  होकर  हमें  उन  दस्तावेजों  का  अध्ययन  करने  दिया  ।  उन  दस्तावेजों  की  जांच  पडताल

 करने  के  बाद  अब  हमारा  और  भी  ae  विश्वास  हो  गया  है  कि  संसदीय  समिति  का  गठन

 किया  ही  जाना  चाहिये  ।  इसका  कारण  स्पष्ट  ही  हैं  कि  जो  भी  कागजात  हमने  दख  वह
 परस्पर  विरोधी  है  तथा  उनमें  अनेक  एसी  अनियमिततायें  दृष्टिगोचर  होती  जिनके  कथनी

 तथा  करनी  के  बीच  का  अन्तर  स्पष्ट  देखने  को  मिलता  हैं  ।  उन  कागजात  को  पढने  के

 कोई  भी  बुद्धिमान  व्यक्ति  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंच  सकता  है  कि  इस  मामले  की  जांचਂ  के  लियें

 संसदीय  समिति  की  मांग  करना  उठती  ही  है  ।

 आज  का  दिन  इस  सत्र  का  अन्तिम  दिन  तो  हो  सकता  है  परन्तु  ag  लोकतन्त्र  प्रणाली

 का
 अन्तिम

 दिन  नहीं  हो  सकता  ।  सम्बद्ध  कागजातों  को  पढने
 के  लिए  जो  समय  हमें  दिया

 उस  समय  में  हमने  उनका  अधिकाधिक  अध्ययन  करने  का  प्रयास  किया  जिन  सदस्यों

 ने  यह  अध्ययन  उनमें  से  अनेक  एसे  भी  हं  जो  लोक  लेखा  समिति  जैसी  अन्य

 तियों के  सदस्य  भी  रहे  हँ  ।  अतः  हम  लोगों  ने  पूर्ण  दायित्व  के  साथ  इन  दस्तावेजों  का

 अध्ययन  feat  और  हमें  गोपनीय  दस्तावेजों  की  गोपनीयता  को  बनाये  रखने  की  आदत  भी

 हैं  ।  इन  संभी  बातो ंके  आधार  परे  अब  में  यह  निवेदन  कर  रहा  हूं  कि  जॉ  कुछ  सदन  में

 कहां  गया  है  और  जो  कुछ  आरोप  ga  में  कहा  गया  उन  दीनों  में  काफी  अन्तर  हैं  ।

 यदि  आप  का  संसदीय  लोकतंत्र  में  विश्वास  है  तथा  आप  इस  सदन  की  सर्वोच्चता

 को  मानते  तो  आपको  इसके  लिए  संसदीय  समिति  का  कर  देना  चाहिये  |

 15 समाचार  बुलेटिन  भाग 2  संख्या  2075  को  देखने  से  पता  चलता  है  कि  10  से

 प्रस्ताव  ऐसे  हैं  जिनके  अनुसार  संसदीय  समिति  के  गठन  की  मांग  की  गई  है
 ।

 सरकार  को
 आखिर  इस  का  अध्ययन  करने क  लिए  कितना  समय  चाहिये  ?  केवल  कुछ  सप्ताह  या  फिर

 कुछ  विधि  मंत्री  महोदय  को  मामले  की  पूर्ण  जानकारी  है  ।  वह  इसके  बारे  में  निर्णायक

 facts  दे  सकते  हैं  ।  यदि  वह  यह  सोचते  हैं  कि  ve  आज  का  अन्तिम  दिन  यूं  ही

 गंवा  कर  इस  को  मानने  से  बच  सकते  तो  वह  सम्पूर्ण  संसदीय  लोकतंत्र  के  साथ

 एक  धोखा
 कर  रहे  हैं  ।  मंत्री  महोदय  को  स्पष्ट  यह  बताना  चाहिये  कि  उन्हें  इसके  बार  में

 स्पष्ट  उत्तर  देने  के  लिए  कितना  समय  चाहिय े|

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Mr.  Speaker,  Sir,  just  now  it  has  been  stated  by  you  that  a

 decision  to  appoint  Parliamentary  Committee  can  be  taken  by  the  House.  Butits  meaning  is

 clear  that  the  proposal  of  the  majority  party  of  the  House  will  be  accepted.  On  the  basis  of

 new  facts  which  have  come  up  before  the  House,  you,  yourself  accepted  that  a  prima  facte
 case  can  be  established  against  Shri  Tul  Mohan  Ram.  I  want.to  know  what  has  been  done

 by  the  ruling  party  in  this  regard?  May  I  know  if  he  has  been  suspended  from  the  House

 or  from  the  Party?  The  fact  is  that  nothing  has  been  done  in  this  regard  because  along  with

 Shri  Tul  Mohan  Ram,  some  Ministers  and  Government  Officials  are  also  involved  in  this
 case  and  they  are  afraid  if  once  the  matter  is  referred  to  the  Parliamentary  Committee,

 the  cat  will  be  out  of  the  bag.
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 Import  1. 0८106  Case  Decembe  20,
 1974

 {Shri  Atal  Bihari  Vajpayee]

 We  have  gone  through  the  documents  but  we  are  committed  for  not  saying  anythin&
 about  them.  After  seeing  the  documents,  we  have  come  to  the  conclusion  that  the  House

 has  been  misled  and  there  is  lot  of.  trafficking  in  import  licensing.  It  was  stated  by  the  Home
 Minister  that  it  is  being  inquired  into,  but  we  have  not  been  informed  about  its  conclusions.

 It  is  evident  from  the  documents  that  lot  of  trafficking  has  taken  place  in  Licence  case..  We

 want  to  establish  as  to  who  is  responsible  for  it.  To  look  into  the  conduct  of  concerned  Mem-

 bers  and  Ministers,  we  are  demanding  the  appointment  of  a  Parliamentary  Committee.

 We  want  that  Co:  cerned  Members  should  also  get  ample  opportunity  to:  clarify  their  po-

 sition.

 We  have  asked  Shri  K.  Raghuramaiah  as  to  how  much  time  they  want  for  the  reply.
 But  he  is  not  prepared  to  answer.  Mr.  Speaker,  Sir,  please  help  us.

 I  want  to  make  it  clear  that  we  have  not  gone  through  the  documents  just  for  self-

 satisfaction.  The  people  of  the  Country  are  anxious  to  know  the  conclusions,  which  we  have
 arrived  at  after  perusing  them.  So  it  is  our  earnest  request  that  you  should  make  use  of  your

 good  Offices  and  the  entire  issue  should  be  entrusted  to  a  Parliamentary  Committee.  Today,
 we  are  determined  to  have  a  final  and  categorical  reply  from  the  Government.

 श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  :  सदन  के  इस  ओर  कदे च, बठ  लोगों  की  दो  मांगे  रही  हैं  ।  प्रथम  तो

 वहू  यह  मांग  करते  आये  हैँ  कि
 संसदीय

 समिति  का  गठन  किया  जाये  और  aa...

 Mr.  Speaker  :  If  you.  permit  for  a  while,  the  papers  should  be  laid  on  the  Table  so

 that  the  Ministers  concerned  may  become  free  to  move.  Later  on,  we  may  continue  the

 debate.

 Shri  Madhu  Limaye  :  Mr.  Speaker,  Sir,  it  is  not  likely  to  take  more  time.  Let  it  be

 continued.

 श्री  श्यामतन्दन  मिश्र  :
 मैं  यह  कह  रहा  कि  हमारी  प्रथम  मांग  यह

 है  कि  बिना  और  अधिक  समय  व्यय  हमें  शीघ्र  ही  संसदीय  समिति  का  गठन  करना

 चाहिये  ।  दूसरी  मांग  मेर  माननीय  मित्र  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  की  है  जिसके  अनुसार  हमें  दो

 या  फोन  दिन  में  समिति  के  गठन  के  बारे  में  मिण  करना  चाहिये  ।  उनका  कहना  यह  है

 कि  उनके  दल  के  सदस्यों  को  अध्ययन  के  लिए  समय  चाहिये  |

 श्री  इन्द्रजीत  मैंने  तो  इसके  बिलकुल  विपरीत  कहा  था  ।  मेरे  दल  के  सदस्य  तो

 अपना  कार्य  शनिवार  तक  ही  पूरा  कर  यह  अन्य  सदस्यों  ने  कहा  था  कि  उन्हें  सोमवार

 तक
 at  समय  feat  जाय े॥

 श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  जहां  तक  मेरे  दल  के  लोगों  का  सवाल  है  व  तो  यह  कार्य  कले

 ही  पूरा  कर  लेंगे  |  परन्तु  मुख्य  प्रश्न  ag  है  कि  क्या  श्री  गुप्त  संसदीय  समिति  के
 गठन  के

 लिए
 कोई  समय  faathea  करने .  के  लिए  तेयार  है  या  नहीं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  यट  आप  मेर  पर  छोड  दीजिये

 थ्री  श्याम नन्दन  मिश्र  :  जहां  तक  इनके  प्रस्ताव  का  प्रश्न  है  ।  उसके  बार  में  तो  सरकार

 ने  लगभग  ag  बात  कह  दी  है  वह  सैद्धांतिक  रूप  से  संसदीय  समिति  के  गठन  की  मांग

 नहीं  करती  ।  जब  सभी  विरोधी  दलों  ने  श्री  मोरारजी  देसाई
 के  नेतृत्व में  इसके  बारे  में

 बातचीत  की

 तो  उस  समय  श्री  इन्द्रजीत गुप्त  उसमें  शामिल  नहीं  हुये  थे  ।  अब  वह  उन  दस्तावेजों  अध्ययन  करनें

 के  लिए  दो  तीन  दिन  के  समय  की  मांग  कर
 रहे  जहां  तक  मुझे  याद  आ  रहा है  गत  सत्र

 में  श्री  गुप्त  के

 दलਂ ने  दायित्व  निर्धारण  के  लिए  समिति  के  गठन  की  बाते  की  थी  परन्तु  उस  समय  इसके  लिए  अपे  गीत  तथ्य

 उपलब्ध  नहीं  थे  ।  अब  जब  सभी  तथ्य  उपलब्ध  हो  चुके  तो  उन्हें  अपनी  मांग से  पीछे  नहीं  दया
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 29  १896  आयात  लाइसेंस  कांड
 के  बारें

 म

 चाहिये  ।  याद  उनके  दल  ने  बातचीत  में  भाग  नहीं  तो  इसमें  हमारा  तो  नहीं है  ।  हमने  मेर

 भी  कम्युनिस्ट  दल  के  लोगों  को  बातचोत  में  भाग  लेने  क़े  लिए  निमंत्रित  कियाः  वह  कभी

 नहीं  आये  ।  फिर  जो  मांग  मने  अब  बातचीत  करने  बाद  की  वही  मांग  गत  aa

 में  कम्यूनिस्ट  दल  ने  ही  की  थी  ।  जहां  तक़  इस  मामले में  सरकार  रवैये  का  सम्बन्ध

 वह  पूर्णतया  anda  रह  है  ।  समझ  नहीं  आती  कि
 और  समय

 कयों  चाहिये  ?

 जो  दस्तावेज  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  ने  उपलब्ध  किये  उन  पर  सरकार  ने  अब  तक  क्या

 कार्यवाही  की  है
 ?  क्या  सरकार  को  इनका  पहले  अध्ययन  नहीं  करना  चाहिये था  ?  यह  एक

 महत्वपूर्ण प्रश्न  है  ।  इसका  अथ  यह  हुआ  कि  यदि हम  ये  बातें  सभा  मे  न  उठाते  तो  सरकार  इन
 बातों  पर  परदा  पडा  रहने  देती  ।

 इस  मामले  को  विशेषाधिकार  समिति  को  सौपने  पर  आप  सहमत  नहीं  हुए  ।  लेकिन

 श्री  तुल मोहने  राम  के  आचरण  की  जांच  करने  हेतु  एक  विशेष  का  गठन  किये  जाने

 के  बार  में  कहा  गया

 इस  मामले  मं  निश्चय  ही  जिम्मेदारी  निर्धारित  की  जानी  चाहियें  ।  इस  मामले  में  ate
 उन  लोगों  पर  जो  इस  सभा  के  प्रति  उत्तरदायी  कैसे  जिम्मदारी  निर्धारित  करेंग े?
 इस  पुरी  छानबीन  करने  के  लिये  हम  चाहते हैं  कि  एक  afafa  का  गठन

 किया  सरकार  इस  मांग  को  पुरा  क्यों  नहीं  करती  ?  श्री  उमाशंकर  दीक्षित  ने  पिछली
 बार  कहा  था  कि  जांच  के  बाद  जरूरी  समझा  गया  तो  समिति  गठने  अवश्य  किया

 जायेगा  |  क्या  सरकार  उस  आश्वासन  को  पूस  करेगी  ?

 हमने  alg  जांच  ब्यूरों  के  दस्तावेजों  का  अध्ययन  किया  है  ।  यदि  सरकार  समिति  का

 गढ़न  करने  सम्बन्धी  मांग  को  पूरा  नहीं  करती  तो  कमसे  कम  इस  को  पुरा  करने  पर

 विचार  किया  जाये  कि  तथ्यों  पर  प्रकाश  डालने  के  लिये  इस  सभा  का  सोमवार  को  गोपनीय

 अधिवेशन  हो  |

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  Mr.  Speaker,  will  you  not  listen  to  me?

 Mr.  Speaker  :  I  will  call  you  after  the  papers  have  been  laid  on  the  Table.

 Shri  Madhu  ‘Limaye  :  You  listened  to  them.  whereas  T  am  ‘being  ignored.

 श्री  ott  मोदी  ऊपरी  af  भी  मान्यता  दीजिय े।

 Mr.  Speaker  :  If  that  is  so,  I  will  have  to  recognise  from  all  sides.

 श्री  धीरेन्द्र  कुमार  सिंधी  )-  :  मस  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  +  आप  हमारी

 बात  भी  सुनें  ॥

 o
 अध्यक्ष  महोदय  o  यदि  आप  इस  वाद-विवाद  at  विषय  aatar  तो  यह  सम्भव

 नहीं  विपक्ष  की  ओर  से  प्रस्ताव  आयें  है  ।  मुझे  उन्हें  बुलाना  चाहिये  ।  मं  उन्हें  a

 इनकार  कर  सकता-हुं  ?

 Shri  Madhu  Limaye  :  Some  principles  and  facts  have  emerged  during  this  discussion:

 You  have  given  your  ruling  over  the  first  question  relating  to  limits  of  executive  and  Parlia-

 mentary  privilege.

 You  have  also  given  your  ruling  on  the  Second  question  regarding  confrontation  between
 between  the  Civil  ser-

 Judiciary  and  Parliament.  Third  question  pertains  to  the  relations

 hich  is  a  controversial  one,  relates  to  the  relations
 vants  and  a  Minister.  Fourth  question,  w
 of  the  legislators  with  beaurocrats  and  the  Ministers.  Rul  ing  on  the  last  two  questions  still

 remains  to  be  given.
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 Re.  Import  Licence  Case  Agrahayana  29,  1896  (Saka  )

 {Shri  Madhu  Limaye]

 Two  suggestions  for  Parliamentary  Committee  have  been  received  by  the  House.  Accor-

 ding  to  the  motion  moved  by  Shri  Morarji  Desai,  ‘decision  regarding  Parliamentary  Com-
 mittee  should  be  taken  today  before  adjourning  this  House,  whereas  the  questiox  of  consti-

 tuting  the  Committee  could  be  taken  up  within  5  or  10  days  after  adjourning  this  House.

 Shri  Indrajit  Gupta  :  The  perusal  of  the  documents  is  likely  to  take  some  time

 Shri  Madhu  Limaye  will  not  reveal  the  new  points  which  have
 emerged

 from  the

 pérusal  of:the  documents,  but  I  willstress  the  setting  up  of  a
 committee

 to  go  into  the  entire

 matter.

 Instruction  of*  Shri  K.  Singh  for  withdrawing  the  case  is  controversial.  His  suggestion

 ६०  Shri  Tulmohan  Ram  for  a  memorandum  signed  by  21  M.Ps.  is  also  controversial.

 Noting  done  by  Shri  N.  K.  Singh  ‘dated  on  5th  February,
 1973

 mentioned in  the
 charge-sheet,  is  also  controversial.

 These  controversial  questions  have  been  raised  in  the  House.  Therefore,  a  Parliamentary
 €ommittee  should  be  constituted  and  announcement  in  respect  thereof  should  be  made

 today.

 श्री  ata
 कुमार  सांधी

 :  मेरा  एक  व्यवस्था
 का  प्रश्न  है  ।  हम  य

 नहीं
 जानते  कि

 कन्ट्रोल  जाँच  ब्यूरो  कीं
 fea

 के
 अध्ययन

 में  कितना
 समय

 लगेगा  ।  ह्म

 यहं  जानना  चाहते  हैं  कि  दस्तावेज  के  अध्ययन  से  प्राप्त  जानकारी  के  आधार  पर  चर्चा  करने

 के  लिये  क्या  यह  उचित  अवसर हैं
 ?

 श्री  वी०  नायक  :
 इस

 सभा  का  एक  बड़ा  वर्ग  रिपोर्ट  के  बारे  में  कुछ

 नहीं  जानता  ।  ये  क्या  कीमत  हम  थका  समझे ं?

 अध्यक्ष  महोदय :  में
 तो

 प्रधान  मंत्री
 के

 वक्तव्य
 के

 अनुसार  ही  चल  रहा  मे  इस
 मं  कोई  परिवहन  नहीं  कर  सकता

 श्री  पील  मोदी :
 श्री  नायक  ने  जो  कुछ  वहू ae  बिलकुल  ठीक  है  ।  हमने  संभा के

 गोपनीय  अधिवेशन  के  बारे  में  भी  सुझाव  दिया  था  ।  लेकिन  संस्कार  हमारा  कोई  भी  सुझाव

 नहीं  मान  रही  है  ।
 सरकार  तो  हमेशा  ही  हमारे  सुझावों  पर  विचार  करने  के  लिए  समय  मांगती  रही

 अब
 भी  सरकार  अधिक  समय  मांगती हैं  क्योंकि  श्री

 गोख  ले
 को  रिपोर्टें  का  अध्ययन

 करने  के  fat  अधिक  समय  चाहिये  ।  यह  बात  को  टालने  का  अच्छा  बहाना  है

 दुरू  दुरू  में  तो  सरकार  इस  सदन में  लाइसेंस  घोटाले  के  बारे  में  बात  भी  नहीं  सपना

 ती  थी
 लेकिन

 अब  धीर  धीरे  अधिकांश
 मांगें  पूरी  कर  रहो  और  दस्तावेजों

 को
 विरोधी  दलों  के

 क  सदस्यों  को  दिखा  रही  हैਂ  और  उनसे  कह  रहो  कि  उन्हें  केवल

 इनके  बारे मे
 ७

 कोई  चर्चा  न  कीजिये

 इस
 प्रकार  के  विलम्ब

 राष्ट्रीय
 धन  के  अनुचित  व्यय  तथा  संसद के  समय  को  बर्बाद  करने  के

 लिये  केवल  सरकार  ही  जिम्मेदार  हैं  ।  सरकार  इस  बात  को  जितना  जल्दी  महसूस  करे
 \ उतना  अच्छा

 क्या  श्री  एल०  एन०  मिश्र  दोषों  है  अथवा  सारो  सरकार  दोषों  है
 ?  विपक्ष  हो  इस

 बात
 का  निदेशक

 कर
 सकता  है

 ।
 सारो  सभा  को  का  अवलोकन

 .
 करनें  का  अवसर

 feat
 जाना  चाहिये  यदि  एसा

 नहीं
 होता  तों  समूची  सरकार  की  निंदा

 की  संसदीय
 समिति  के  माध्यम  से  हो  सरकार  संदेह  तथा  निदा  से  मुक्त  हो  सकती  हैं  ।
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 20.0  1974:
 आयात

 लाईसेंस  के  मामल  के  थर में
 —  न

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  विपक्ष  के  सभी  दलों
 में  समिति  के

 गठन  की  मांग  की  है  ।  आप  स्वयं  नियमों  के  अनुसार  समिति  का  aor  सकत  है

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  समिति  का  गठन  तो  कंवल  सदन  कर  सकतीं

 श्री  एस०  to  शमीम
 ह  नगर  i  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  सरकार  तथ्य  छिपाना

 ~
 चाहती दै  समिति  के  गठन  कं  बार म  अनक  सुझाव  am  हैं  |  समिति  में  कवल  विरोधी

 दलों  कें  नेता  नहीं  होने  चाहिये  i  यह  एक  प्रतिनिधि  समिति  होनी  दस्तावेजों  को

 केवल  विरोधों  दलों  के  सदस्यों  को  दिखाना  उचित  नहीं  ,  सरकार  को  सभा  का  गोपनीय

 अधिवेदन  बुलाना  चाहिये  ताकि  सार  सदस्यों  को  स्थिति  की  जानकारी  हो  wet

 में  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  के  सुझाव  का  समान  करता  हूं  और  अनुरोध  करता  हूं  कि
 इसे  स्वीकार

 | कियां  जाये

 श्री  पी०  मावलंकर  )  इस  महत्वपूर्ण  विषय  पर  अनेक  तत्वपूर्ण
 विचार  प्रकट  किये  गये  इसके  लिये  संसदीय  समिति  का  गठन  किया  जाता  तो  उचित

 लेकिन  केन्द्रीय  जांच  ब्यूटी  के  दस्तावेजों  को  क़बल  किसी  दल  विशेष  के  सदस्यों  को

 उन्हीं  के  स्तर  के  अन्य  सदस्यों  को  मर्यादा  को  चुनौती  देना  सभी  संसद  सदस्यों  के

 कुछ  बुनियादी  अधिकार  लेकिन  अब  तो  जो  कुछ  होना  हो  चुका  है  और  FS  array

 सदस्य  रिपोर्ट  देख  भो  चुके  हें  ।

 हों  मोरारजी  देसाई  और
 sty  इन्द्रा fa  जप्त  ने  अपने  अपने  प्रस्ताव  सहित  पेश

 किये  थे  ।  दोनों  ही  मामलों  संसदीय  कार्य  मंत्रो  ने  उठकर  कहा  कि  सरकार  को  उनक

 सुझावों  पर  विचार  करने  के  लिये  समय  इसका  अथ  यही  हैं  कि  सरकार  इस  मामले

 पर  नहीं  चाहती ॥

 अखिर  सरकार  अधिक  समय  क्यों  चाहती  सरकार  को  इस  रिपोर्ट  की  जानकारी  पहले  से

 है  लेकिन  विरोधी  दल  के  सदस्यों  को  इसको  जानकारों  रिपोर्ट  देखने  के  बाद  ही  हुई  कुछ  भो

 यह  सिद्ध  हो  चुका  है  कि  यह  मामला  संसदोय  समिति को  मे  जने  के  लिये  उचित  मामला  है

 आज  कालीन  इस  सत्र  का  अंतिम  दिन  आज  सरकार  यह  कहती  है  कि  दस्तार जों  का  अध्ययन

 करने  के  लिय  अधिक  समय  यह  सारे  मामले  को  रह  करतें  agar  टालमटोल  करने  वाली

 खात  है  ।

 अखिर  सरकार  अधिक  समय  क्यों  चाहती  सभा  के  गोपनीय  अधिवेशन  के
 बारे  सुझाव

 झा प्त  हुये  में  समझता  gat  गोपनीय  अधिवेशन से  कोई  कार्य  सिद्ध  नहीं  होगा  ।  हमारा
 रय

 नो  संसदीय  जांच  द्वारा
 ही  पुरा  होगा  ।

 संसदीय  जांच  शीध्र  हो  जानी  चाहिए  और  इसकी  घोषणा  आज  ही  हो  जानी  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री गुह  बोल  चुके हू  ।

 श्री  समर  गुह  म  आपका  ध्यान  एक  बात  को  ओर  दिलाना  चाहता  हूं ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  आपको  केवल  दो  मिनिट  दूंगा  |

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  में  तो  खड़ा  हो  .

 अध्यक्ष  महोदय  आपको  इनकार  नहीं  कर

 Aap
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 श्री  इन्द्रजीत  ये  दस्तावेज  देखते  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  म  इन्हें  सबसे  अखिर में  अवसर  दंगा

 श्री  भोगेन्द्र  आपने  सबको  अवसर  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  क्या  आप  एक  मिनिट  इन्तजार

 श्री  समर  में  इनके  बाद  बोल  लंगा  |

 भोगेन्द्र  झा  बोलेंगे  | अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  दो  मिनट  बोलें और  उसके  बात

 श्री  समर  पहले  इन्हें  बोलने  दीजिये  |

 श्री  भोगेन्द्र  यदि  आप  एक  ही  दल  के  दुसरे  सदस्य  को  बोलने  की  अनुमति  नहीं देते  तो  मैँ
 जाऊंगा  |

 अध्यक्ष  महोदय :  पने  आपको  बुलाया  था  और  आप  इनके  पक्ष में  बैठ  गये  |  मे  ने  रिपोर्ट  sr  अध्ययन
 करने  वाले  सदस्यों  तथा  दल  के  नेता ओर  को  बुलाया  आप  अध्ययन  करने  में  से  नहीं

 थी  समर  गुह  :  आपने  विभिन्‍न  दलो के  एक  से  अधिक  सदस्यों  को  बोलने की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  किसी  अन्य  सदस्य को  अनुमति  नहीं दे  रहा  हू ं|

 श्री  समर  प्रत्येक  दल  से  एक  से  अधिक  सदस्य  को  बोलने की  अनुमति  नहीं  जानी  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 में  इस  बात  को  मानता  हूँ  ।

 श्री  भोगेन्द्र  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  अपना  प्रस्ताव  प्त  कर  है  और  वे  उस  पर  बोल  चुके

 ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  प्रस्ताव  का  नोटिस हें  जो  मझे  यहां  बेठ  बैठे  मिला है  ।

 श्री  भोग र्द्र  झा  सदस्यों  ने  दस्तावेजों  का  अध्ययन  कर  है  ।  दस्तावेज़ों  का
 अध्ययन

 करने  के

 बाद
 यदि

 आप  ज़रूरी  समझें  तो  मुझे  बोलने
 की  agate  दें  क्यों

 कि  कुछ  लोगों  ने  मेरे  नाम  का  उल्लेख  किया

 हैं  और  में  समिति  में  था  और  आप  जानते  है  ‘fe  ज्ञापन  का  प्रारूप  कैसे  तैयार  किया  गय  |  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  समय  नहीं  ।

 मेंने  स्पष्ट  कहा था  कि  किसी  भी  अन्य  प्रस्ताव की  भारती ak  भी  प्रस्ताव  का  नोटिस है  और  उस  पर
 मेंने  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  किया  है  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior) :  According  to  the  hon.  Minister,  they  wanted’
 time.  We  want  to  know  how  much  time  they  require ?

 श्री  क्‌०  सरकार
 की

 ओर
 से

 में
 ने  कहा  था

 कि
 ज्ञापन

 का
 ध्यान  पूर्वक  अध्ययन  करने

 के

 में  कैसे  च्चा
 ह

 न्य  if लिए  समय  चाहिये  ।  अब  में  कसे  कह  सकता  हुं  कि  कितना  समय

 श्री  इन्द्रजीत  गीत  मेरे  प्रस्ताव  का  कया  हुआ ?

 भोगेन्द्र  झा  मंत्री  महोदय  का  यहं  कहना  कि  सभी  विपक्षी  नेताओं  ने  प्रधान  मंत्री  को  ज्ञापन

 दिया  वस्तुत  सच  नहीं है

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त :  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  विशेष  स्थिति  में
 मंत्रियों

 को
 पत्र  सभा पटल पर

 रखने  दिये  जाएं  और  इस  चर्चा  को  बाद  में  चलने  दिया  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  ने  मंत्री  महोदय  को  उत्तर  देने  के  लिए  कहा  था  जो  वह  दे  चुकें  है  ।
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 29  1896  आयात
 लाई सस

 के  के  बार मैं
 a

 श्री  समर
 गुहा

 मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  सभा  में  यह  विशिष्ट  प्रस्तावਂ  आया है  कि  एक्र::समिति
 का  गठन  किया  जाये  ।  इसके  उत्तर  में  उन्होंने  समय  मांगा  इसकी  कोई  सीमा  तो  होनी  चाहिए  क्योंकि
 सभी  का

 विचार  है  कि  आज  न  इस  सब्र  का
 अपितु  संसद

 का  ही  दिन  अन्यथा

 प्रधान
 मंत्री  पर  एक  भ्रष्ट  मंत्री  के  संरक्षण  दोष  लगेगा  |

 श्रीਂ  भोगेन्द्र  मेरा  व्यवस्था का  प्रश्न  है  ।

 अध्यक्ष
 महोदय

 :  इसका  यह  तरीका  नहीं  है  ।

 "Shri  Atal  Bihari  Vajpayee :  A  suggestion  reg
 garding  holding  a  Secret  Session  Wa,

 also  given.  (Interruption)  Iam  also  on  a  point  of  order.

 श्री  भोगेन्द्र  झा :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  यह  है  कि  आपने  श्री  मधु  लिमये  के  भाषण  के  दौरान

 की
 थो

 कि  मझ  दस्ता  वेज़  पढ़ने  के  नाते  बोलने  का  अवसर  दिया  जाएगा  |  आज  यह  चर्चा  उसी  आधार
 पर

 आरंभ  हुई  है  ।

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  था  कि  सभी  विरोधी  नेता  उनसे  मिले  थे  e

 श्री  क्‌०७  रघु रा मंथा :  ठीक  बात  यह  है  कि  कुछ  विरोधी  cat  के  न ेनेता  उनसे  मिले  थे  |

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  में  यह  तो  नहीं  मनता  कि  आज  संसद  qaqiy  प्रणाली  का  अन्तिम  दिन
 दै

 परन्तु आज  सभा  के  इस  सत्र  का  अन्तिम  दिन  है  ।  इन  कागज़ात  को  देखने
 से  पूर्व  ही  संसदीय  प्रीति  की  मांग

 की
 गई  थी  और  में  समझता  हूँ  कि,सत्तारढ़ दल  के

 सदस्य
 भी

 इसपर  सहमत थे  दस्तावेज़ों की  जांच
 1-2

 दिन  में
 पुरी

 नहीं  हों  यह जांच  एकਂ  संसदीय  समिति
 दारा

 कराई  गृप्त  सत्र  की  मांग

 का  समर्थन  नहीं  करता हुँ
 क्योंकि

 तब  जनते
 के

 मने  में  संदेह
 बना  रहेगा  मेरे  विचार  में  संसदीय  समिति

 द्वारा  ही  इसकी  जांच  होनी  चाहिये  ।  इससे  सरकार  और  सभी  मंत्रियों  को  लाभ  ।

 अतः  सरका र  को  अपने  निर्णय  की  आज  ही  टे  देती  चाहिये  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee :  Sir,  I  would  request  you  to  kindly  get  reply  from  Gov-
 ernment  ‘in  regard  to  appointment  ofa

 Parliamentary
 Committee  and  this is  the  concensus

 of  the:  opposition.

 श्री  दीनन  भट्टाचार्य  यदि  इतना  अधिक  समय  खच  करने  के  बाद  कोई  निष्कर्ष

 नहीं  निकलता है  तो  देश  में  संसद की  क्या  धारणा  बनेगी  ?  अतः  को  समय  निश्चित  करके

 इस  समिति  के  गठन  की  कर  देनी  चा  लिये  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  मेरा  सुझाव है  कि  सभा-पटल  पर  पत्र  रखने  के  ब।द  मंत्री  महोदय  विचार-विमश

 के  बाद  सरकारी  निणंय की  घोषणा  कर  सकते  इन  पर  किसी  के  बिना  हम  सभा की  कार्येवा ही
 आंग  नहीं  चलने  देंगे  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  मेरो  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  मेरा  पहला  प्रश्न  यह
 हैकि

 क्योंकि  आज  इस  सत्र  अन्तिम  दिन  है  तो  क्या  आपने  इस  प्रस्ताव
 की  सूचना  स्वीकार  कर  ली  है

 क्या  इस  पर  अगले  सत्र  में  विचार  किया  जाएगा  ?

 अध्यक्ष  यह  at
 अन्तिम

 दिन  वाला  प्रस्ताव  है  ।

 श्री  एस०  एस०  बनर्जी :  के  सदस्य  के
 नाते  मै

 में  चाहता ए  |  |
 g

 कि  उक्त  प्रस्ताव
 का  कया

 हुआ
 ?

 में  चाहता
 हूं  कि  इसपर  हां  चर्चा  सरकार  भले

 ही  इसे
 अस्वीकार  करा

 दें
 ।  आप

 अपना  fat  दीजिए  |
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 अध्यक्ष  कृपया  बैठ  जाइये में  पहले
 ही

 हूं  कि  यह  अन्तिम  दिन  वाला  प्रस्ताव

 =

 ait  कण  रघरामेया
 :  कला  लगभग  8  बजे  रात  एक  ज्ञापन  दिया  गया  था  और  संसदीय  समिति  का

 प्रस्ताव  गया  ज्ञापन  में  अनेक  बातों पर  विचार  किया  जाता है  और  विधि  मंत्री  उनका  अध्ययन

 कर  रह  यह  उचित  नहीं  है  कि  सरकार से  इतनी  जल्दी  निर्णय  की  अपेक्षा  की  जाये  ।  मै  यह  सुझाव

 नहीं  मान  सकता  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Sir,  does  this  mean  that  Government  has  closed  its  mind
 on  this  issue?

 अध्यक्ष  महोदय  आप  जो  भी  समझें  ।

 mt  अटल
 बिहारी

 वाजपयी
 :

 म  विरोध  स्वरूप  सभा  का  बहिष्कार  करते  है  ।

 Shri  Madhu  Limaye  :  Sir,  I  stage  a  walk  out.

 ततपश्चात  श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  .  तथा  अन्य  मानो  सदस्य  सभा  स  बाहर  चल  |

 Shri  Atal  Bikari  Vajpayee  and  some  other  Members  than  left  the  House

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 अखिल  मारती  सेवाएं  1951  अन्तरंग  अधिसूचना एं

 ग  हू
 तथा  प्रशासनिक

 सुधार  विभाग
 और  संसदीय  कार्य  विभाग  में

 राज्य  मंत्री

 (att
 ओम  :

 मैं  अखिल  भारतीय सेवाएं  afafaaa,  1951  की  धारा  3  कीं  उपधारा  (2)  के

 are  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  तथा  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता

 —at

 (1)  भारतीय  प्रशासनिक सेवा  में  पद  संख्या  24  वां  संशोधन  विनियम
 1974

 जो
 दिनांक

 7  1974  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  सा  थीं

 1299  में  प्रकाशित  हुये  थे  |

 (2)  भारतीय  प्रशासनिक  सवा  23  वाँ  संशोधन  1974,  जो  दिनांक  7

 1974  के  भारत  के  राज पत्न  में  अधिसूचना  संख्या  ato  ato  नि०  1300  में  प्रकाशित  हुये
 थ  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  zo  8827/74]

 कोचीन  रिफाइनरी  लिमिटेड  क  कार्यकरण  का  लखा परीक्षा  1973  और  सीमा

 शल्क  1962.  क  अंतिम त  अधिसूचना

 म  '  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर वित्त  मंत्रालय म  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी )
 रख  ता  हूं

 (1)  संविधान के  अनुच्छेद  151  (1)  के  भन्तगंत  भारत  के  नियंत्रक  और  महालेखापरीक्षक  के  ad

 1973  के  प्र तोदन--संघ  सरकार  भाग  रिफाइनरीज
 लिमिटेड

 के  कार्यकरण  का  मूल्यांकन---(हिंत्दी  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रात  में  रखी

 गई  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  §828/74]
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 '26  1974  किक  सभा  पटल  परे  रखे  गए  पत्र

 ee

 ता  सा ०  सा०  fro
 (2)  सीमा-शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अंतगर्त  अधिसूच

 691  तथा  अंग्रेजी  की  एक  जी  दिनांक  17  1974  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  में  रखी  गई  ।

 देखिए  संख्या  एल०  डी०  3829/74]

 16  1974  क  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4569 की  शुद्धि  करने  वाला  गुजरात
 अन्तगंत

 कृषि  उत्पाद  विपणन  1974
 और  गुजरात पं  चायत

 1961  के

 कृषि
 और

 सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु दास
 :  में  श्री

 अण्णासाहेब  पी०
 शिन्दे  की  ओर

 से
 निम्नलिखित  पत्र  सभा पटल  पर  रखता  हुँ

 (1)  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  संम्बन्धी  कानूनों  के  उल्लंघन  सम्बन्धी  की  भूमि  सुधार

 समिति  के  निष्कर्षों  के  बारे  में  श्री
 मधु  दण्डवत के

 अतारांकित  प्रश्न  4569  के  16

 1974  को  दिये  गये  उत्तर  में  शुद्ध  करने  वाला  एक  विवरण  ।  में  रखा

 गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  3830/74]

 (2)  गुजरात राज्य  के  बारे  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  दिनांक  9  1974

 की  उद्घोषणा  के  खंड  के  साथ  पठित  गुजर त  कृषि  उत्पाद  विपणन

 1963  की  धारा  59  की  उपधारा  (5)  के  अन्तगंत  गुजरात  कृषि  उत्पाद  विपणन

 1974  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति
 जो

 दिनांक  9  1974
 के

 गुजरात  सरकार  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एच०  के ०  एच०  एम ०

 पी०  1073-24194  डी  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 दो  1  उपर्युक्त  अधिसूचना  के  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  एक  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  म  रखे  दे  लिए  संख्या  एल०  टी ०  8831/74]

 (3)  गुजरात  राज्य  के  बारे  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  दिनांक  9  1974  की

 उद्घोषणा  के
 खंड  के  साथ  पठित  asa  पंचायत

 1961
 की

 323  की  उपधारा  (4)
 के  अंतगर्त  निम्नलिखित  गुजरात  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 गुजरात  पंचायत  sal  अवकाश  तथा  विशेष  आकस्मिक  )
 1974  जो  दिनांक  6  1974  के  गुजरात  सरकार  राजपत्र  में  अधिसूचना

 संख्या  के  पी/23/पी. एस  आर/1072/10526/ठी  एच  में
 प्रकाशित  हुए

 थे  तथा  एक

 व्याख्यात्मक  टिप्पण  |

 गुजरात  पंचायत  सेवा  तथा  भर्ती  )  1974  जो  दिनांक

 6  1974 के  गुजरात  सरकार  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या
 के०  पी  ०/16  (74)/

 पी  आर  आर/1072/ 12 2/2ी  wa  में  प्रकाशित  हुए  थे  aat  एक  व्याख्यात्मक

 टिप्पण |

 बड़ोदा  जिला  स्थानीय
 बोर्डे  पेन्शन

 निधि  1974  जो  दिनांक
 19

 1974
 के  गुजरात  सरकार  राजपत्र में  अधिसूचना  के  पी/189/पी.

 आर

 आर/व067/6310/74/2ो  एच  में  प्रकाशित  हुए थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  |

 गुजरात  पंचायत  सेवा  तथा  भर्ती  )  संशोधन  1974 जो  दिनांक  11  अक्तूबर

 1974 के  गुजरात  सरकार  राजपत्र में  अधि  सूचना
 संख्या  के  पी/220/पी  एन

 1071/8212  एच  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  टिप्पण
 |
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 (@)  उपर्युक्त  तथा  में  उल्लिखित  अधिसूचनाओं  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए
 विलम्ब  के  कारण  बताने  वाले  दो  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  |

 (7)  अधिसूचनाओं के  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर॑  न  रखे  जाने के  का  रण  बताने  वाले  चार  विवरण
 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  दे लिए  संख्या  wats  टी
 8832/74]

 केन्द्रीय  TwA  ate  1974

 उद्योग  और  नागर  विमानन  मंत्रालय में  उप-मंत्री  ज़ियाउर्रहमान  :
 में  केन्द्रीय  रेशम

 ate  1948  की  धारा  13  की  उपधारा (  3)  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  रेशम  बोड़  बोड़

 1974  तथा  अंग्रेजी  की  एक  जो  दिनांक  2  1974  के

 भारत
 के  राजपत्र में  अधिसूचना  नया

 ato  सां०  fro  "1165 में  प्रकाशित  हुए  सभा पटल  पर  हुँ
 प्रिंयालय  म  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  8833/  74]

 मास  मालवा  शुगर  मिल्स  कम्पनी  लिमिटेड  के  कतिपय  इक्विटी  दायरों  अजन  के  लिए  wad

 करमचन्द  थापर  एण्ड  ब्रदर  लिमिटेड  क  प्रस्ताव  पर  उक्त  अधिनियम  को  धारा  23(6)  के

 अंतगर्त  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  का  प्रतिवेदन

 संसदीय-कार्य  विभाग  म  उपमंत्री  बी०  हं करा नन्द  :  वेद व्रत  बरुआ  की  ओर  से  एकाधिकार
 तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  की  धारा  62  के  अंतगर्त  मैसेज  मालवा  शुगर
 मिल्स  कम्पनी  लिमिटेड  के  कतिपय  इक्विटी  शेयरों  के  अजन  के  लिए  मेसर्स  थापर  एण्ड  ब्रिटेन

 सेल्स )  लिमिटेड के  प्रस्ताव  पर  उक्त  अधिनियम की  धारा  23  (6)  के  अंतगर्त  एकाधिकार  तथा

 अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  उस  पर  केन्द्रीय

 सरकार  का  दिनांक  30  1973  का  आदेश  सभा  पटल  पर  रखता हुँ
 ।  में  रखा  गया

 देखिए  संख्या  एल०  zo  9834/74]

 चिकित्सा  शिक्षा  अनुसंधान  स्नातकोत्तर  चण्डीगढ़  काबू  1973-74  का  वधिक

 प्रतिवेदन  और  होम्योपैथी  कन्ट्रोल  परिषद्‌  1973  क  अंतगर्त  अधिसूचनाएँ

 श्री  बी०  शंकरानन्द  :  श्री  To  क०  एम०  इसहाक  की  ओर  से  मै  निम्नलिखित पत्र सभा पटल  पर  रखता

 है

 (1)  चिकित्सा  शिक्षा  और  अनुसंधान  स्नातकोत्तर  1966  की  धारा

 19  के  अन्तर्गत  चिकित्सा  शिक्षा  और  अनुसंधान  स्नातकोत्तर  चण्डीगढ़  के  वर्ष

 1973-74  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 में  रखी  गयी  देखिए  संख्या  एल०  zo  8835/74]

 (2)  होम्योपैथी  केन्द्रीय  परिषद्‌  1973  के  अंतगर्त  जारी  की  गई  निम्नलिखित

 सूचना  तथा  अंग्रे जी  की  एक-एक  प्रति  ———

 सा०  आ०  460  जो  दिनांक  30  1974  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था

 सां०  ATo  469  जो|  दिनांक  2  1974  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  |

 सां०  Ho  482  जो  दिनांक  6  1974 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  ।  में  रखी  गई  ।  द  खिए  संख्या  एल०  ठी०  8836/74]
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 29  1896  सभा  पटल  पर  रख  गए  प्ले

 बर्मा  पेट्रोलियम  क  पनी
 लिमिटेड

 की  at  1973  की  समीक्षा
 तथा  विधिक  प्रतिवेदन

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  मं  उप-मंत्री  ato  पी०  :  q  कम्पनी

 1956  की  धारा  619 क  की  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  (  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 की  एक-एक  प्रति  सभापटल  पर  रखता हँ

 :--

 (1)  इण्डो-बर्मा  पेट्रोलियम  कम्पनी  कलकत्ता  के  वर्ष  1973  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समी  lett  ।

 (2)  इण्डो-बर्मा  पेट्रोलियम  कम्पनी  कलकत्ता  का  वर्ष  1973  का  वार्षिक

 लेखापरी  गीत  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  और  महालेखापरीक्षक  कीं  टिप्पणियाँ  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  8837/  4]

 ग्राम  जिला  बड़ौदा  में  पुलिस  द्वारा  गोलीबारी  संबंधी  प्रतिवेदन  तथा  उसपर  को  गई

 कार्यवाही  का  ज्ञापन

 गुह  मंत्रालय J,  कामिक  तथा  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  और  संसदीय-कार्य  विभाग  में  राज्य-मंत्री

 a™~ (att arta ओम  मं  पूर्ति )
 मैं  श्री  एफ०  एच०  मोहसिन  की  ओर  से  गुजरात  राज्य  के

 बारे  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी

 की  गई  दिनांक  9  1974  की  उद्घोषणा  के  खंड  के  साथ  पठित  जांच  आयोग

 1952  की  धारा  (3)  की  उपधारा
 (4)

 के  अंतगर्त  निम्नलिखित  दस्तावेजों  संस्करण )
 केएक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हुँ  —

 (1)  ग्राम
 जिला  बड़ौदा  में  14  अगस्त  1972  को  पुलिस  द्वारा  गोलीबारी  सम्बन्धी

 (2)  प्रतिवेदन  पर  की  गई  कार्यवाही  का  ज्ञापन  |

 ,  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी
 ०  8838/74]

 आवश्यक  वस्तु  1955  के
 अधीन  अधिसूचना

 कृषि  सिचाई  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  प्रभ दास  :

 मैं  आवश्यक  वस्तु  1955

 की  धारा  उपधारा  (6)  के  अन्तर्गत  अधिसूचना सा  ०  ato  fro  684  (fA  तथा  अंग्रेंजी

 की  एक  जो
 दिनांक

 9  1974  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकट

 शित  हुई
 पटल  पर

 रखता
 में  रखो  गई  देखिए  संख्या  एल०  सरी०  8839/74]

 लोकसभा  के  विभिन्न  सत्रों  में  दिए  गए  आश्वासनों  पर  सरकार  दारा  की  गई  कार्यवाही  के  विवरण

 संसदीय  कार्य  वीचांग  में  उपमंत्री  बी०  :
 में  लोक  सभा  के  विभिन्न  सत्रों  के  दौरान

 मंत्रियों  द्वारा  दिये  गये  वचनों  तथा  की  गई  प्रतिज्ञाओं  पर  सरकार  द्वारा की  गई  कार्यवाही  के

 निम्नलिखित  बिक्री सभा  पटल  पर  रखता हूं
 :--

 चौथी  लोक  सभा

 विवरण  संस्था  26  ग्यारहवां  970]

 विवरण  संख्या  31  बारहवां  1970)

 पाँचवी  लॉक  सभा

 विवरण  संख्या  34
 दूसरा  1971

 सख्या  25  चौथा  1972
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 विवरण  संख्या  17  पाहवा  1972

 (@:)  विवरण  संख्या  15  छठा  1972.

 विवरण  संख्या  18  सातवां  1973

 विवरण  संख्या  12  आ  प्लन  T  सत्  y  ae  दी 1973

 विवरण  संख्या  10  नौवां  ad,  Av  क 1973

 घ्  सत्र विवरण  11.  दस  Ue;  1974

 विवरण  संख्या  4  ग्यारहवां  सत्र  ,  1974

 विवरण  tea  बारहवां  1974

 में  रखे गए
 ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०  8840/74]

 ि संगनीज्ञ  ओर
 )  नामपुर  को  वह  197  2-73  समीक्षा  विधिक  प्रतिवेदन

 शिक्षा  और  समाज-कल्याण  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  अरबिन्द  :

 oh  सुखदेव  प्रसाद की  ओर  से  कंपनी  1956  की  धारा  619  की  उप-धारा  (1)  के

 अन्तरगत  निम्नलिखित  पत्रों  (  हिन्दी  तथा  अंग्रजी  संस्करण  )  की  एक-एक  प्रति  सभापटल  पर  हूं  :---

 मेंगनीज  ओर
 )  नागपुर  के

 वर्ष
 1972-73  के  कार्य  की  सरकार  द्वारा  की

 गई  समीक्षा

 मेंगनीज  ओर
 )  नागपुर  का  वर्ष  1972-73  का  वार्षिक

 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  और  महालेखापरीक्षक की  टिप्पणियां

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  3341/74]

 सती  कपड़ा  दूसरा  संशोधन  1974,  भारतीय  खनिज  तथा  घात तु  व्यापार

 निगम  नई  दिल्‍ली  तथा  निर्यात  प्रत्यय  तथा  प्रतिभूति  निगम  बम्बई  क  वह

 1973-74  की  समीक्षा  तथा  प्रतिवेदन  और  उनपर  सरकारी  संक्रमण

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  )  :  में  निम्न  लिखित  पत्र  सभा पटल  पर

 (1)  आवश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  (6)  के  अन्तगूंत  वती  कपड़ा

 संशोधन  1974  तथा  अंग्रेजी  की  प्रति

 जो  दिनांक  30  1974 के  भारत  के  राजपत्र  में
 अधिसूचना  संख्या

 Alo  silo  3147

 में
 प्रकाशित  हुआ  था  ।.  में

 रखी  गई  ।
 दे  खिए  संख्या एल०

 टी
 ०.  884 2/  74],

 (2)  कम्पनी  1956
 की

 धारा  619
 क  की

 उपधारा  (1)  के  अन्तरगत  निम्नलिखित

 पत्तों  तथा  अंग्रजी  की  एक-एक  प्रति  :--

 भारतीय  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  नई  ज दिल्‍ली: के. वष ०५ वर्ष  1973-74

 के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा

 समीक्षा  |

 भारतीय  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  नई  दिल्‍ली  का  1973-74
 का  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेख  तथा  उन  पर  नियंत्रक  और  महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पणिया ं।

 निर्यात  प्रत्यय  तथा  प्रतिभूति  निगम  लिमिट  बम्बई  के  वर्ष  1973  के

 करण  की  सरकार  दवा रा  संमौक्षा  ।
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 20  1974  सभा  पटल  पर  रास्ते  पत्र

 '
 निर्यात  प्रत्यय

 तथा  प्रतिभूति  निगम  बम्बई का  वर्ष  1973  का  वार्षिक प्र

 लेखापरीक्षित
 लेखें  तथा  उन  पर्‌  नियंत्रक  और  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  884  3/74]

 (3)  टैरिफ  आयोग  अधिनियम  1951  की  धारा  16  की  उपधारा  (2)  के  अस्तंगत

 निम्नलिखित  vat  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति

 रंगाई  सहायक  उद्योग  को  संरक्षण  बनाए  रखने  के  बारे
 '

 तारीफ

 आयोग  का  प्रतिवेदन  (1974)

 दिनांक  17  दिसंबर  1974  का  सरकारी  संकल्प  संख्या
 12( 1)

 74  तथा  अंग्रेजी  जिनमें
 उपभुक्त  प्रतिवेदन  के

 सम्बन्ध  में  सरकार  के  fia
 अधिसूचित

 किये  at  हूँ  ।

 saat

 में
 उल्लिखित  प्रतिवेदन  का  हिन्दी  संस्करण  साथ-साथ  सभा

 पटल पर  न  रखे  जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा

 अंग्रेजी

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी ०  88-44.  74]

 भारतीय  प्रस  परिषद  का  1973  का वा बिक  प्रतिवेदन

 सूचना
 और  प्रसारण  मंत्री  आई०  कण

 :
 श्री

 धमंवीर  सिंह  ओर
 a  प्रेस

 परिषद
 अधिनियम  1965  की  धारा  18  के  अंतगर्त  भारतीय  प्रस  परिषद  के  वर्ष

 1973  के  वार्षिक  afar  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  ।  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  cho  9845/74]

 भारतीय  संग्रहालय
 1974

 और
 भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  खड़गपुर  के

 वब  1971-72
 के  प्रमाणित

 लेखे  तथा  लेखापरीक्षा  प्रतिशत

 शिक्षा  तथा  समाज  कल्याण
 मंत्रालय

 और  संस्कृति  विभाग
 में

 उफ् मंत्री  अरविन्द नेताम )
 श्री  डी०  पी०  यादव  की  ओर  से  निम्नलिखित पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  भारतीय  संग्रहालय  अधिनियम  1910  की  15  क  की  उपधारा  (3) के
 अन्तंगंते  भारतीय  संग्रहालय  नियम  1974  अंग्रेजी

 की
 एक

 जो  दिनांक  30  1974  के
 भारत

 के  राज  में

 अधिसूचना  संख्या  ato  ato  नि०  1275 में  प्रकाशित  हुए  थे  [earaa  में  रखी

 गई  ।  दे  लिए  संख्या  एल०  ठी ०  8846/74]

 (2)  प्रौद्योगिकी
 संस्थान  अधिनियम  1961  की  धारा  23  की  उपधारा  (4)  के

 भारतीय  प्रोद्योगिकी  संस्थान  खडग प्र  aa  1971-72  क

 प्रमाणित  लेखे  तथा  तत्संबंधी  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी

 की  एक  प्रति  ।

 (at)
 उप

 कत  लेखे  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बतान

 वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखी गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  88  47/  74]
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 Messages  from  Rajya  Sabha  December
 20;

 1974

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के
 लेखापरिक्षित

 लेखे  और  t  1971-72  के  वधिक  प्रतिवेदन

 सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब क  कारण  बताने वाला

 संसदीय-काय
 विभाग  में  उप-मंत्री

 (att  बी०
 :  श्री

 बालगोविन्द
 वर्मा

 की  से  कर्मचारी  राज्य  बीमा  के  जवां
 1971-72

 के
 तथा

 तत्संबंधी  .  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन
 .

 को  पटल  पर  में  हुए
 विलंब  के  कारण  बताने

 चाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल
 पर  रखता हूं  ।  में  रखा

 गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी०  8848/74]

 आयात  लाइट्स  कार्ड  क  बार  म

 RE  IMPORT  LICENCE  CASE

 आप  इस  मामल में  कोई  निष्कर्ष  निकालने
 नहीं

 दे  रहें श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 अध्यक्ष  महोदय :  आपने  जो  कहना  कह  WH  और  सरकार  ने  कहना  था  वह  भी

 कहा  जा  चुका  है  ।  यह  मामला  तो  अब  समाप्त  ठो  चुका

 श्री  इन्द्रजीत  गीत  विरोध  स्वरूप  में  सभा  से  बाहर  जा  रहा  gl

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  सभा  से  बाहर  चले

 (Shri  Indrajit  Gupta  then  left  the  house)

 राज्य  सभा स  सदया

 MESSAGES  FROM  RAJYA  SABHA

 महासचिव  मुझे  राज्य  सभा  से  प्राप्त  निम्नलिखित  adel  की  सूचना  दनी

 कि
 राज्य  सभा  ने  19  1974  की  अपनी  बैठक  में  एक  प्रस्ताव  स्वीकार

 किया  जिसमें  लोक  सभा  से  सिफारिश  की  गई  कि  लोक  सभा  केन्द्रीय  तथा

 1974  सम्बन्धीਂ अन्य
 सोसाइटियां

 दोनों  सभाओं  की

 संयुक्त  समिति
 में  श्री

 नीति राज  सिंह  चौधरी  दवारा  wat  सं युक्त समिति  की

 सदस्यता  से  त्यागपत्र
 दिये

 जाने  के  कारण  रिक्त  हुए  स्थान  पर  लोक  सभा  का

 एक  सदस्य  नियुक्त  करे  |

 कि  राज्य  सभा  न  19  1974  की  अपनी  बठक  में  एक  प्रस्ताव

 स्वीकार  किया  जिसमें  लोक  सभा  से  सिफारिश  की  गई  कि  लोक  संभा  बाल  दत्तक

 ग्रहण  1972  सम्बन्धी
 दोनों

 सभाओं  की  संयुक्त  श्री  अमरनाथ

 चावला  दवारा  रिक्त  किये  गये  स्थान  पर  लोक  सभा  का  एक  सदस्य  नियुक्त

 करे  |

 (aa)
 कि  राज्य  सभा  लोक  सभा  दवारा  17  1974

 को
 पास  किये  गय

 विनियोग  4)  1974  के  बारे  में  लोक  सभा  से  कोई  सिफारिश

 नहीं  करनी  है  ।

 कि  राज्य  am  19  1974  की  अपनी  बैठक  में  ala.  सभा  दवारा
 16  1974  को  पास

 किये  गये  लोक
 stata

 eq  संशोधन )  विधेयक
 1974 से t  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हो  गई
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 29
 29  Area,  1896  रल  अभिसमय

 afafa

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS,  BILLS  AND  RESOLUTION

 BIA ATS  AT

 श्री  जी०  स्वात
 में  सरकारी

 सदस्यों  के  विधेयकों
 तथा  संबंधी  समिति

 ककी  चालू  सत्र  में  हुई  46  वी  से  49  वीं  बैठकों  के  कार्यवाही  के  सारांश  सभा पटल
 पर

 रखता

 हुं  ै

 लाभ  क  पदों  संबंधी  संयुक्त  समिति
 Fa

 JOINT  COMMITTEE  ON  OFFIC  mo  OF  PROFIT

 11  वां  प्रतिवेदन

 श्री  जगन्नायराव  जोशी  मेँ  लाभ  के  पदों  संबंधी  संयुक्त  समिति  का  ग्यारहवां
 अधिवेशन  प्रस्तुत  करता  हूं ।

 प्राक्कलन  समिति

 ESTIMATES  COMMITTEE

 69  ufsaza
 प्रात वदन

 श्री  एम०  जी०  उइके  मैं  योजना  आयोग  पिछडे  क्षेत्रों  के  विकास  संबंधी  प्राक्कलन
 समिति  का  69  वां  प्रतिवेदन  sea  करता

 अधीनस्थ  विधान  संबंधी  समिति

 COMMITTEE  ON  SUBORDINATE  LEGISLATION

 at  sida  दन

 डा०  कलास  में  अधीनस्थ  विधान  संबंधी  समिति  का  14  बां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 करता  हूं  ।

 रेल  अभिसमय  afafa

 RAILWAY  CONVENTIONS  COMMITTEE

 चौथा  और  पांचवां  प्रतिवेदन

 श्री  एस०  To  कादर
 मध्य

 .:  मैं  वाणिज्यिक
 तथा

 सम्बन्धित

 विषयी  भाग
 1  और  2  के  बारे  में  रेल  अभिसमय  समिति  1971

 के
 त तीसरे

 और
 चौथे

 बदनों  में  दी
 गयी  सिफारिशों

 पर  सरकार  दवारा  की  गयी

 aria

 वाही  पर  रल  अभिसमय

 समिति  1973  के  और  पांचवे  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं

 i ais
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 Statement  Re.  alleged  bomb  incident  at  the  Agrahayana  29,  1896  (Saka)
 Residence  of  Shri  Bhogendra  Jha,  M.P

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन-जातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  THE  WELFARE  OF  SCHEDULED  CASTES  AND  SCHEDULED

 अध्ययन  दल  के  प्रतिवेदन

 श्री  डी०  बसुमतारी  :
 मे  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के

 कल्याण  सम्बंधी
 समिति  के  अध्ययन  दौरों  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल

 पर  रखता  हूं :

 (1)  समिति के  अध्ययन  दल
 1

 के  1974  में  गुजरात  के
 अध्ययन  दौर  का

 प्रतिवेदन ।

 (2)  समिति  के  अध्ययन  दल  2
 के  1974 में  राजस्थान  के  अध्ययन  दौर  प्रतिशत दन

 का  रवाड  में  कास्टिक  सोडा  प्लांट  से  प्रदूषण  द्वारा  समुद्री  प्राणियों  को  खतरे  के  बारें  में  याचिका

 PETITION  RE.  DANGER  TO  MARINE  LIFE  BY  POLUTION  FROM  CAUSTIC  SODA
 PLANT  AT  KARWAR

 att  बी०  ato  नायक  :
 मे कारव।ड  में  स्थापित  किये

 जा  रहे  कास्टिक  सोडा  प्लांट

 से  प्रदूषण  दवारा  समुद्री  प्राणियों  को  खतरे  के  में  एक  याचिका  करता  हूं  जिस

 पर  अखिल  कर्नाटक  फिशर मैन  परिषद  मंगलोर के  महासचिव  श्री  रामनाथ  मेंडल  तथा  अन्य

 व्यक्तियों  के  हस्ताक्षर  है  ।

 श्री  भोगेन्द्र  संसद  सदस्य  के  निवास  पर  कथित  बम  दु घंट नाक  बार  में  वक्तव्य
 STATEMENT  RE.  ALLEGED  BOMB  INCIDENT  AT  THE

 RESIDENCE
 OF  SHRI

 BHOGENDRA  JHA,  M.

 TE  कामिक  और
 प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  काय  विभाग में  राज्य  मंत्री

 ओम  :  TA  कण  ब्रह्मानंद  रेड्डी  की
 ओर  से  17

 1974 को  श्री  भोगेन्द्र  झा

 संसद  सदस्य  के  निवास  स्थान  पर  कथित  बम  दुर्घटना  के  बार  में  वक्तव्य  सभा  पटल

 पर  रखता  हूं  ।.

 वक्तव्य

 दिल्ली
 प्रशासन  के  अनुस।र  17  1974  को  रात को  10.30  बज  पार्लियामेंट

 स्ट्रीट  थाने  में  संसद  सदस्य  श्री  भोगेन्द्र  झा  ने  टेलिफोन से  यह  सूचना  दी  कि  10  विंडसर

 प्लेस  स्थित  उनक
 निवास

 स्थान  पर
 एक

 ठोस  वस्तु  जो
 बम  की

 तरह  दिखाई  देती
 पुलिस  तत्काल  घटनास्थल  पर  पहुंच  गई  और  भोगेन्द्र  झा  से  बात  उन्होंने  घटना  के  बार
 ५

 में  निम्नलिखित  ब्यौरा  दिया  |

 17
 दिसंबर

 1974  के  रात  क
 लगभग

 10  बज  लगभग  23  ay  का  एक
 व्यक्ति

 उनके  कंपाउंड  में  घुसा  |
 उसकी  चालढाल  देखकर  उसपर  शक  इसलिए  नौकर  ने  उसे

 रोका  |  इस  पर  उसने  कोई  चीज  फेंकी
 और

 भाग
 गया |

 जांच  के  बाद  पता  चला  कि  वह

 सिलोटैप से
 चिपकाया  हुआ  कौर  प्लास्टिक  के  कागज  में  लिपटा

 हुआ
 नारियल  को  खोल  था

 ।
 इसके  बम  होने  का  शक  था  ।  बम  फेंकने  वाला  tee  का  विचार  प्लस  aw  पीछा  किया

 जहां  उसे
 एक  और  व्यक्ति  मिला  जिसके  पास  साईकिल  और  दोनों  भाग  गए ।

 इस  संबंध  में  भारतीय  दंड  विधान  की  धारा  447  के  अधीन  एक  मामला  दर्ज  कर  लिया

 गया  है  और  इसकी  जांच
 की

 जा  रही  है
 ।

 संदिगध  विस्फोटक  को  पानी  में
 डाल

 कर  निष्क्रिय
 कर

 दिया
 |

 इसमें  कोई  फ्यूज
 या

 अपने
 आप

 विस्फोट  करने  की  व्यवस्था  नहीं
 थी  ।

 तथापि

 विस्फोटक
 पदार्थ  विशेषज्ञ  कौ

 राय
 प्राप्त  की

 जा
 रही  है

 ।
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 20  -1  9  74  RRQ  सरकारो  कर्मचारियों  को  अतिरिक्त

 महंगाई  भत्ता
 सद्य

 जाने  संबंधी

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  अतिरिक्त  मंहगाई  भत्ता  जाने  वक्तव्य

 STATEMENT  RE  :  GRANT
 OF

 ADDITIONAI®  DEARNESS  ALLOWANCE  TO  CENTRAL
 GOVERNMENT  ‘EMPLOYEES

 वित्त  मंत्री
 alo  gaz  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ता

 देने  के
 संबंध

 में  श्री  एम ०  बनर्जी  तथा  अन्य  सदस्यों  दवारा  पेश  गई  SqTATH TT

 सूचना  क  प्रत्युतर  में  मैने  द  दिसंबर  1974  को  सदन  में  वक्तव्य  था
 ।  डस

 समय  मैँने  यह  कहा  था
 fa

 सरकार
 को

 आशा
 है

 कि
 यह _

 सभी  बातों  को  ध्यान  में

 हुए  अपन  क्मेंचा  रियों  को  द्य
 _  महंगाई

 भत्ते  पर  कोई  निर्णय  ले  सकेगी  ।  माननीय  सदस्यों  दुबारा
 उठाये  TT  प्रश्नों  का  उत्तर  देते

 समय
 मझ  इन  बातों  को  कुछ  विस्तार

 के
 साथ  eye  करने

 का  अवसर  प्राप्त  हुआ  जैसा
 कि

 18  तारीख  को  सदन  संकेत

 आपकी  इच्छा  का  अनुपालन  करते  हुए  में  अब  और  वक्तव्य  दे  धत |  हुं  |

 कीमतों  में  वृद्धि  के  कारण  सरकारी  कर्मचारियों  के  सभी  वर्गों  को  वाली  कठिनाइयों

 के  प्रति  सरकार  पूर्णतया  जागरूक  हैं  ।  गेहूं  इस
 जागरूकता  ही  परिणाम

 था  कि  सरकार

 न  कीमतों  में
 हुई  प्रवृत्ति  को  रोकन  के  हाल  हो

 के  महीनों  में  कई  उपाय  आरंभ

 किये  है  ।  इन  उपायों  के  परिणाम  स्वरूप  कुछ  हद  तंक
 पहले

 ही  सफलता  प्राप्त  हो  चुकी  है  ।

 ag  निहायत  महत्वपूर्ण
 बात  है  कि  कीमत  कीਂ  प्रवृत्तियों  में  हाल  ही  में  जो  अनुकूल  परिवर्तन

 हुआ  उसे  बनाये  रखा  जाय  और  उसमें  और  आग  सुधार  किया  जाय

 इस  बात  स  इन्कार  नहीं  जा  सकता  कि
 सरकारी

 कर्मचारियों  के
 महंगाई

 दत्त  म

 एक
 के

 बाद  एक  हुई  वृद्धियों  के
 यद्यपि  कीमतों  में  वृद्धि  के  कारण  वे  न्यायोचित

 तो
 विकास  के  साधनों  को  काफी  क्षय  हुआ  है  ।  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ते

 की  स्वीकृति  की  राज्य
 सरकारों

 पर  भी  प्रतिक्रिया  होती  है  ।
 बहुत

 सी  योजनाएं  st
 हमारी

 महंगाई
 भत्ते  कें

 अर्थ  व्यवस्था  के  लिए  महत्वपूर्ण  राज्य  al  योजनाओं  की
 एक  अंग  है  |

 संबंध  में  हमार  नियों  का  राज्यों  की  faa  व्यवस्था  पर  पडने  वाले  प्रभाव  को  पूरी  तर हूं  a

 नज़रअन्दाज़  नहीं  किया
 जा

 सकता
 N  हम

 Het  साधन  स्त्रोतों  का
 विस्तृत  मूल्यांकन  करन  में

 लग  हुए  हैं
 ।.  इस  कायें  के

 प्रा
 के  तरंत  बाद

 ही  महंगाई
 भत्ते  पर  निर्णय  किया  जाएगा

 अपने  अपेक्षाकृत  कम  वेतन
 पाने

 वाले  कमंचास्यों
 ककी  सुख  सुविधा  के

 बार  में  सरकार  विशेष  ध्यान
 रखती  ह ै।  वास्तव म  इसी  दिलचस्पी  के  कारण

 सरकार  को

 बतन  आयोग  दवारा  हंगाई  भत्ते  की  स्वीकृति  क
 लिए  सुझाए  गये  सूत्र  में  सुधार  करना

 पड़ा
 सदन  इस  बात  से  आश्वस्त  रहे  कि  महंगाई  दत्त  पर  सरकार  निर्णयों  में  कर्मचारियों

 के  वास्तविक  हितों  को  ध्यान  में
 रखा  जाएगा  |  मुझे  विश्वास  हैं  कि

 सरकारी  कर्मचारी  भी  इस

 बात  को  समझते  है  कि
 हमारी

 अथंव्यवस्था  किस  कठिन  दौर  से  गुजर  रहीं  और  विभिन्न

 समस्याओं  देश  समक्ष  wes.  मुद्रा  स्थिति  की  समस्या  समाधान  ढंग

 निकालने  में  वे  अपना  सहयोग  प्रदान -
 करेंगे  |

 श्री
 एस०  एस०  बनर्जी  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  जब  आपकी

 अनुमति  से
 नियम

 377  के  अधीन
 अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगीं  पर  चर्चा  के  दौरान

 वक्तव्य  दिये  थे  तबर  श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  ने  कहा  था  कि
 वह

 अपने  वरिष्ठ
 a  सहयोगी

 fat  मंत्री  को  स्थिति  से  अवगत  कराएंगे  और  इसके  उत्तर
 में  वही  बातें  कही  गई  है

 जो  श्री  ने  ध्यान  दिलाने  वाली  सूचना  का  उत्तर  देते  समय  कही  हम उनकी

 कठिनाइयां  नहीं  सुनना  चाहते ।  हम  ज जानते  हैं  कि  अनि वा यें
 जमा

 सम्बन्धी
 कानून

 पास  होने

 और  aa  तथाकथित  मुद्रास्फीति  विरोधी  उपाय  जाने  के  बावजूद  नृत्यों
 में  वृद्धि  हुई
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 December  20,  1974 Statement  Re.  Reported  Amendment
 of  Delhi

 Univeroity

 Act
 a

 एस०  एस०
 है  और  इसी  क॑  परिणामस्वरूप  सरकारी  क्षमंचारी  अक्तूबर  1974  तक  महंगाई  भत्ते  की

 चार
 किस्तों

 के  अधिकारी
 हो

 गये  है  ।
 इनकी  मूल्य  वृद्ध  रोकने

 की  बातें  जनता  को  धोखा

 देने  के  लिये  है  ।
 ह्म  उनसे  आश्वासन

 चाहते  है  ।  वह  कह  दें  कि  वे  महंगाई  भत्ता
 नहीं  देंगे

 परन्तु  परोक्ष  रूप  से  महंगाई  भत्ता  रोक  देना  और  कर्मचारियों  को  बंधाना  कि  उन्हे

 महंगाई  war  दिया  as  बात  कहां  तक  ठोक  A  स्पष्ट  उत्तर  चाहता
 ्य  कि  क्यो

 सरकारी  कर्मचारियों  को  देय  मंहगाई  की  चार  का  भुगतान  saat  या

 नहीं
 ?

 Shri  Atal  Bihari  Vajpaiyee  (Gwalior)  ;  It  is  repetition  of  the  reply  already  given  in

 response  to  a  Calling  Attention  that  economic  situtation  is  serious.  A  categorical  statement
 should  be  made  whether  Central  Government  employees  will  be  paid  D.A.  or  not?

 श्री  कृष्णचन्द्र  हाल दर  )  हम  जानना  चाहत  है  कि  क्या  सरकार  महंगाई  दत्त

 की  चार  रिश्ते  ने  के  लिये  तयार  है  ।  afe  तो  फिर  विरोधी  पक्ष  को  सरकार  के  इस

 कर्मचारी
 विरोधी  निर्णय  का  मुकाबले  करन  के  लिये  आन्दोलन  चलाना  पड़गा |

 श्री
 alo  सुब्रहमण्यम

 मैँने  स्पष्ट  रूप  से  बताया  है  कि  ag  छानबीन  पूरी  हो  पर

 गाई  भत्ते  के  बार  में  ler  निर्णय  किया  जायेगा  ।

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  अधिनियम  में  कथित  संशोधन  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE
 REPORTED

 AMENDMENT  OF  DELHI  UNIVERCITY  ACT

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  एस०  aaa  मैं  दिल्ली

 विद्यालय  afafrar  के  प्रस्तावित  संशोधन  के
 बारे

 में  एक  वक्तव्य  सभा  पटल  पर  रखता हूं  ।

 बकक्‍तब्ध

 अतारांकित
 प्रश्न  संख्या  3691  का  9  दिसम्बर  1974  को  उत्तर  दत  मन  अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  यह  कहा  था  कि  दिल्ली  विश्वविद्यालय  अधिनियम  को  संशोधित  करने

 के  लिए  संसद  के  चालू  aa  म  एक  विधेयक  पेश  करने  का  विचार

 मेँ  सदन  को  यह  सूचित  करना
 चाहूंगा

 कि
 सरकार

 की  भरसक  कोशिशों  के  बावजूद
 भी  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय

 _

 अधिनियम  को  संशोधित
 करने  का  वैधानिक  प्रस्तावों  को  अन्तिम

 रूप  दना  तथा  इस  सत्र  के  दौरान
 उन्हें

 संसद  के  सम्मुख  लाना  संभव  नहीं  हुआ  है  ।

 विशेषकर  अहमदाबाद  सेंट  जेवियर  कालेज
 सोसाइटी  तथा  aa  दवारा  गुजरात  सरकार  तथा

 के
 विरुद्ध  दायर  की  गई  समादेश  याचिका

 सर्वोच्च
 न्यायालय  के  नवीनतम

 फैसले
 को  देखते

 हुए  कुछ  जटिल  तथा  संविधानिक  समस्याएं  जिनकी  ध्यान  पूर्वक  जांच
 करने  की

 आवश्य८  ता
 ्

 ।  नए  कुलपति  अपना  कार्यभार  इस
 महीने

 के  दूसर  सप्ताह  a  में  संभाल
 सके

 है  और  तब  से  वह  बराबर
 अध्यापकों  कके

 प्रतिनिधियों  से  सिल  रहे  है
 ।  क्यों कि  उनके  विचार

 Saal  भी
 आवश्यक

 है  म  उनसे  विचार  विमर्श  कर  रहा  zl

 मैँ  सदन  को
 यह

 विश्वास  दिलाता  g  कि  इस  md  को  जल्दी  A  ger  करने  की  हर
 कोशिश  की  जा  रही  है  ताकि  संसद

 मे
 विधेयक  को  प्रस्तुत  fi कया vq  जा  सरक  ।

 दिददाुदययाड परा! विधििनए हयपनल-लनन ee  ey  ee
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 इंडियन  ड्रग्ज  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिट 29,  1896

 के  ऋषिकेश  के  एंटोबायटिक्स  प्लांट  के

 कर्मचारियों  की  बहाली  के  बार  में  वक्तव्य

 का

 दिल्‍ली  नाटय  प्रदर्शन  विधेयक  के  बारें  म  वक्तव्य

 STATEMENT  RE:  DELHI  DRAMATIC  PERFORMANCES  BILL

 a  दिल्‍ली  नाट्य समाज  कल्याण  और
 संस्कृति

 मंत्री  (to  एस०  नूरुल  :
 प्रदर्शन  विधेयक  को  पुर  स्थापित  कर  के  जिसकी

 सूचना  श्री  मधु  लिमये  द्वारा  12

 1974  को  दौ  गई  थी  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  के  बार  में  उनके  दुबारा  सभा  मं

 उठाये  गये  मामले  के  उत्तर  में  एक  वक्तव्य  सभा  पटल  पर  रखता  हुं  ।

 वक्तव्य

 दिल्‍ली  नाट्य  प्रदान
 विधेयक  1974  पर  विचार  के  लिए  राष्ट्रपति  की  सिफारिशें  प्राप्त

 करने
 में  दरी

 होनें
 से

 सब
 धत  at  मघ  लिमये  दूबारा  व्यवस्था

 का
 प्रश्न  उठाए  जाने  के

 बार  में
 प्रस्ताव

 पर  करने  को
 अनुमति

 के
 लिए

 उनकें  afaar  के  Yea  जो  उनके

 द्वार
 प्रा |  ह  उनके  दिनांक  12-11-1974  &  पत्न  में  fear ग गया  उपाध्यक्ष  का  ag  अभिमत

 >  | था  fe  मझे  संसद  में  एक  वक्तव्य  दना

 श्री  मधु
 लिमये

 का  दिनांक
 12-11-1974

 का  जिस्में
 नाटय  प्रदर्शन

 1974”  नामक  aq  शीषक  से  एक  विधेयक  पेश  करने  की  अनुमति  के  अभिप्राय

 का  नोटिस  दिया  गया  शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  को

 19-11-1974  को  भजा  गधा  और  उसी  देन  वह  यहां  प्राप्त  हो  गया  था  ।  कुछ

 गलतफहमी  के  कारण  वह  अधिकरी के  पास  नहीं  पहुंचा  ।  लॉक  सभा  ने  इस  विषय

 पर  23-11-74  कौ  THe  जो  26-11-1974  को  प्राप्त  हुआ  तथा  संस्कृति  विभाग

 के  पर  लोक  सभा  सचिवालय  न  श्री  मधु  लिमये  के  पत्न  को  संलग्नकों  की  प्रतिलिपि

 सहित  भेजने  की  कृपा  की  ।  यहं  पत्र
 संबंधित

 में  3-12-1974  को  मिला  ।  इस

 राष्ट्रपति  की
 सिफारिश

 प्राप्त  करने  के  लिए  मर  पास  समय  माननीय
 1974  को अध्यक्ष  महोदय

 इस  बात  का  फैसला  कर  सकें  कि  माननीय  सदस्य
 13

 विधेयक  पेश  कर  सकते है  या
 नहीं

 ।  दुर्भाग्यवश  संस्कृति  विभाग  के  संबंधित
 अधि  कारियों

 ने

 सोचा  कि  नियम  65(3)  के  अंतगर्त  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  प्राप्त  होने  के  बाद  एक

 महीने
 की  अवधि  का

 नोटिस
 अपेक्षित  होगा  और

 क्योंकि
 लोकसभा  का  सत्र

 उसी  _  बहुत
 n  बाद पहले  ही  समाप्त  हो  संबंधित  अधिकरणों  से  सामान्य  परामर्श  पूरा  करने

 भी  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  प्राप्त  की  जा  सकती  हैं  ।

 3.  मुझे  यह  कहने  में  संकोच
 नहीं  है  कि  विभाग  का  यहं  विचार  अनुचित  था

 और  इस

 विषय  में  फौरन  a
 कारवाई

 करनी  चाहिए  थी  ।

 विभाग
 की  भूल  के  लिए म म॑  सदन से

 द्
 तथा  माननीय  सदस्य  से  तहें  दिल  माफी  चाहता  द

 ee aed

 इंडियन  ड्ग्ज  एण्ड  फार्मास्युटिकल  लिमिटेड  के
 ऋषिकेश

 के  एन्टीबायटिक्स  प्लॉट  के

 कर्मचारियों  की  बहाली के  बार  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE:  RE.INSTATEMENT  OF  EMPLOYEES  OF  ANTIBIOTICS  PLANT
 OF  INDIAN  DRUGS  AND  PHARMACEUTICALS  LTD.,  RISHIKESH

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय
 A

 राज्य
 मंत्री

 क०  आर०  TH) :
 म  ड्रग्ज

 एण्ड  फार्मास्युटिकल्स
 ऋषिकेश  के

 एंटीबायटिक  प्लॉट
 के  कुछ  भूतपूर्व  कर्मेंचार्यों

 की  बहाली  के  बार  म  केन्द्रीय  श्रम  मंत्री  carer  दिये  गये  फैसले  को  क्रियान्विति  के  बारे  में

 एक  और  वक्त  सभा  पटल  पर  रखता  हू ं।
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 Muncipat  Carporation
 —S—  SS  एए

 वक्तव्य

 नियोजकों  और  कें मं कारों  के  बीच  (HISo  डी०  पी०  एल०  क  अध्यक्ष  आर  श्रम

 निरीक्षक  देहरादून  दवारा  समझौता
 ज्ञापन

 दिनांक  28-6-1972  को  किया  गया

 इस  ज्ञापन  की शर्तों के  अनुसार  दिनांक  10  1972  क  मांग  पत्न  म
 निहित

 तीन  बकाया  मांगे  पेट्रोलियम  और
 रखा धन  मंत्री  क़े  निणंयाथे

 भेजो
 गई  थी  जिनमें  से  एक

 मांग
 संयत्र  ऋषिकेश  के

 पदच्युत
 कर्मचारियों  को

 ल
 करने  से

 सम्बन्धित
 थी  ।

 qa  पैट्रोलियम  और
 रसायन

 मंत्री  ने  श्रम  मंत्री  से  इस  मामलें  की  जांच  करने  की  और  उस

 सम्बन्ध  में  अपने  faye  से  उनको  अवगत  कराने  का
 अनुरोध

 किया  था  ।
 भूतपूर्व  पेट्रोलियम

 और  रसायन  मंत्र  श्रम  मंत्री  का  निर्णय
 मिले  जानें  पर  हम

 से  सहमत  हो  गए  थे  और
 उस

 निर्णय  की  सूचना  दिनांक  1
 1974

 के  अपने  पत्न  से  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  को  दे

 दी  थी  ।  आई०  डी०
 पी०

 एल०
 के  प्रबन्ध  निर्देशक  को

 इस
 fata  क  सूचना  पेट्रोलियम

 और  मंत्रालय  के  निर्देशक  से  दिनांक  15  1974  के  पत्
 भी

 दे  दी  गई

 ।  प्रबन्धकों  को
 अभी

 इस  निर्णय  को  अमल  में
 लाना

 है  ।  मैने  इस  मामलें  और  अन्य

 मामलों  पर  यूनियन  के  साथ  पहल  भी  कई  बार
 बातचीत

 की  म  प्रबंधकों  और  बकस

 यूनियन  की  एक  बठक
 अगले  सप्ताह  इस  निर्णयों  को  अमल  में

 तन ेके
 उपायों  का  लगाने

 वास्ते  बुला  रहा
 ताकि  समझोते  का  facia  किया  में  इस  चालू  अधिवेशन  के  समाप्त

 होने  से  पूर्व  फिर  एक.और  वक्तव्य  दूंगा  |

 ै  re

 दिल्‍ली  नगर  निगम  की  fred  नगरपालिका  दवारा  देय  राशि  के  बार  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE  :  NDMC  DUES  TO  DELHI  MUNICIPAL  CORFORATION

 गृह  मंत्रालय
 ,  कामिक

 और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय
 .
 कार्यंविभ।ग

 में
 राज्य  मंत्री

 ओम  म  :  में  दिल्‍ली  तगर  निगम  की  नई  दिल्लो  नगर  पालिका  दवारा  दय

 राशि  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 वक्तव्य

 दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  पूर्वानुमति  से  दिल्‍ली  नगर  निगम  अधिनियम

 की  धारा  113(2)  क  अधीन  बिजली  का  उपभोग  और  उसकी  बिक्री  पर  1  जुलाई
 1959  स  कर  लगाया  था  ।  उसके  बाद  नगर  निगम  ने  भई  पालिका  को  की

 सप्लाई
 के  fat  उनसे  कर  की  मांग  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  इस  मांग

 की  agar  को  चुनौतो  दी  और
 कहा

 कि  दिल्‍ली  नगर  निगम  अधिनियम  धारा  284  के

 अधीन  भारी  मात्रा  म  उनको  सकता  की  गई  बिजली  की  बिक्री  नहीं

 2.  प्रमुख  विधिवेत्ताओं  ने
 ने  इस  कानूनी  विवाद  पर

 अलग
 अलग  मत

 प्रकट
 किय  ke  ~~  |

 13 कानूनी  विवादों  के  हल  के  लिए  समय  समय
 पर  अनेक  बैठकें  हुई  और  अन्त  में  सितम्बर

 1968  को  तत्कालीन  गह  मंत्री  दवारा  आयोजित  एक  बैठक  में  सुझाव  गया  कि
 यह

 मामला  उच्चतम  न्यायालय  के
 एक  सेवानिवृत्त  न्यायाधीश  को  पंच  फैसले  के  लिए  भेज

 दिया  जाय  ।  दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  इस  सुझाव  का  कुछ  समय  तंक  विरोध  किया
 किन्तु

 इस  संबंध  में  एक
 प्रस्ताव

 पारित  किया  कि  विवाद
 उच्चतम

 eyTaTAT  क  किसी

 निवृत्त  न्यायाधीश  के  पंच  फैसले  के  लिए  भारत  सरकार  को  भेजा
 दिया

 जाय
 ।  1

 दिर हन् 1971  बो  दिल्ली  निगम
 के

 आयुक्त  और  नई  दिल्‍ली  नगर  पत्रिका  के  अध  यक्ष  ने  मामले
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 को  पंच
 ara  के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  के

 सेवानिवृत्त
 न्यायाधीश  श्री  एस०  Fo  दास  को

 भेजने
 के  लिए  एक  समझोते  पर  हस्ताक्षर  किये  ।  पंच  फैसला  निम्नलिखित  बातों  पर  होना

 था  ——s

 (1)  क्या  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  1  जुलाई  1959  से  नई  दिल्ली  नगरपालिका  को  की  गई

 बिजली  की  सप्लाई  पर  दिल्‍ली  नगर  निगम  अधिनियम  के  विभिन्न  उपबन्धों  के  अधीन  कर

 लगाने  का  अधिकार

 (  <  )  var  दिल्ली  नगर  निगम  ने  उक्त  कर  वेध  रूप  से  लगाया  है  और  तड़  दिल्‍ली

 नगर  पालिका  इसके  लिए  बाध्य  और

 (3)  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिक  दुवार  दिल्‍ली  निगम  को  दय  अथवा  दिल्‍ली  नगर  निगम

 दवारा  नई  दिल्लो  नगर  पालिक  certo  यदि  कोई  जपा  भी  हो  +

 श्री  दास  की  नियुक्ति  की  शर्तें  तय  नहीं  हो  सकी  ।  अतः  उन्होंने  यह  काय  हाथ में  नहीं  लिया  ।

 3.  1973  के  आरम्भ  में  स्थिति
 की

 समीक्षा  की  गई  थी  और  ag  निश्चय  गया
 था  कि  विवाद  का  प्रयत्न  करने

 दाद

 करने  लिए  उप-राज्यपाल  दिल्‍ली

 चाहिए  ।  उप-राज्यपाल  दिल्‍ली  ने  एसा  प्रयत्न  और  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  से  दय

 पुरानों राशियों  का  भुगतान  करने  के
 लिए  फ़्लू  परन्तु  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  अपना

 मत  दुहराया  कि
 कानन

 तौर  पर  भुगतान  करने
 का  उप

 कोई  दायित्व  नहीं  इस

 पर  उप-राज्यपाल  ने  सुझाव  दिया
 कि  इस  मामले

 को
 पंच  fata  के  लिए  भेजा  जाय  adits

 दोनों  स्थानीय
 निकाय  पहले  इस  के  लिए  सहमत  थे

 |  सरक।र  ने  इस  सुझाव  को  मान
 लिया

 और  इस  सम्बंध  में  आवश्यक  कदम  उठाये  नपी जा  रह  दिल्ली  नगर
 निगम

 के
 अनुसार

 दिल्लो  नगर  पालिका  की  और  30  सितम्बर
 1973

 तक  4.30  करोड़  रुपये  बकाया  थे

 बाल  दत्तक  ग्रहण  विधेयक

 Adoption  of  Childern  Bill

 व्यक्त  समिति  क  लिय  एक  सदस्य  की  faa  क्ति  सम्बन्धी  राज्य  सभा  की  सिफारिश

 स  सहमति

 fafa,  मै  प्रस्ताव न्याय  और  कम्पनी-कायम  मंत्रालय  म  उपमंत्री  बदब्रत  बरुआ )
 करता  हू ध

 यह  सभा
 राज्य

 सभा
 की  इस  सिफारिश से  सहमत  है  कि  लोक

 सभा  बाल

 दत्तक  ग्रहण  1972  सम्बन्धी  दोनों  सभाओं  की  संयुक्त  समिति  में  श्री  अमर

 नाथ  चावला  द्वारा
 रिक्त

 किये  गये  स्थान  पर  लोक  सभा  का  एक  सदस्य  नियुक्त
 करे  र  संकल्प  करती है  कि  इस  रिक्त  स्थान  को  भरने  के  लिये  उक्त  संयुक्त

 समिति  में  डा०  (  श्रीमती  ) )  सरोजिनी  सदस्य  लोक  सभा  को  नियुक्त
 0 किया  जाय

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  राज्य  सभा  की  इस  सिफारिश से  सहमत  है
 कि

 लोक
 सभा  बाल

 तक  ग्रहण  1972  सम्बन्धी  दोनों  सभाओं  की  संयुक्त  समिति  में  श्री  अमर

 उ  जगता  द्वारा  रिक्त  किये  गये  स्थान  पर  लोक  सभा  का
 एक  सदस्य  नियुक्त

 करे  कौर  संकल्प  करती  है  कि  इस  fea  स्थान
 को  भरने

 के
 लिये  संयुक्त

 समिति  में  डा०  सरोजिनी  सदस्य लोक  सभा  को  नियुक्त  किया  जाये  ।
 ध्

 स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted
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 Central  and  other  Societies  (Regulation  Bill)  December  20,  1974
 oo,

 केन्द्रीय  तथा  अन्य  सोसाइटियां  विधेयक

 Central  and  other  Societies  (Regulation)  Bill

 पुश्त  समिति  लिये  एक  सदस्य  को  नियुक्ति  सम्बन्धी  राज्य  सभा  की  सिफारिश  से  सहमति

 न्याय  और  कम्पनी का यं  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बेसब्री  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 ORR  यह  सभा  राज्य  सभा  की  इस  सिफारिश  से  सहमत  है  कि  लोक  सभा  केन्द्रीय  तथा  अन्य

 सोसाइटियां  1974  सम्बन्धी  दोनों  सभाओं  की  संयुक्त  समिति
 में

 श्री

 नीतिराज  सिंह  चौधरी  के  त्याग  पत्र  के  कारण  रिक्त  हुए  स्थान  पर  लोक  सभा  एक  सदस्य

 नियुक्त  कर  और  संकल्प  करती  है  कि  इस  रिक्त  स्थान  को  भरने  के  लिये  उक्त  संयुक्त
 समिती  में  डा०  )  सरोजिनी  लोक  सभा कों  नियुक्त  किया  जाये  16.0

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 33.
 श्री  बहुत  बरुआ  निम्नलिखित  प्रस्ताव

 सभा  सिफारिशें  सहमत  है  कि  लोक  सभा  केन्द्रीय  तथा  अन्य

 इटियां  1974  सम्बन्धी  दोनों  सभाओं  की  संयुक्त  समिति  मे  श्री

 नीति राज  सिंह  चौधरी  के  त्याग  पत्र  के  कारण  रिक्त  हुए  स्थान  पर  लोक  सभा  का  एक

 सदस्य  नियुक्त  करें  और  करती  है  इस  रिक्त  को  भरने  के  लिए  वक्त

 संयुक्त  समिति  में  डा०  सरोजिनी  लोक  सभा  को  नियुक्त  किया  जाये  वै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 रोमन  fafa  के  fad  बोदी  आदिम जातियों  की  मांग  क़  बारे  में

 ं

 वक्तव्य

 Statement  Re  ;  Demand  of  Bodas  for  Roman  Script

 निरोग  और  आवास  तथा  संसदीय  काय  मंत्री  क ०  :  गुह  मंत्री  की  ओर

 बोर्ड  आदिमजातीय  लोगों  की  रो  मन  लिपि  की  मांग  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 वक्तव्य

 कि  माननीय  सदस्यों  को  स्मरण  असम  में  आदिवासियों  और  पुलिस  के  बीच

 कथित  झगडे  के  बारे  में  एक  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पर  21-11-74  को  इस  सदन  में  aq ~
 एक  वक्तव्य  दिया  ari  तब  से  बोडो  लोगों  ने  रोमन  लिपि  को  अपनाने  के  लिए  अपना
 आन्दोलन  जारी  रखा  है  ।  स्वयं  सेवकों  ने  असम  के  विभिन्न  स्थानों  पर  धरने  दिये

 है  और  saga  किये  है  ।  लकडी  के  कुछ  पुल  जला  दिये  गये  जिससे  संचार  व्यवस्था
 स्थित  हो  गई  |  24-11-1974  को  बोडो  लोगों  के  एक  at  न  पुलिस  दल  पर
 कथित  आक्रमण  किया  जिसके  कारण  पुलिस  के

 उपनिरीक्षक  घायल  हो  गये  दो  स्थानों
 पर  पुलिस  ने  गोली  चलाई  जिस  के  परिणाम  स्वरूप  एक  व्यक्ति  मारा  गया  ।

 कानून  व  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  लिए  प्राधिकारियों  को  अनेक  व्यक्ति  गिरफ्तार  करने
 पड़े  ।  हम॑  पता  लगा  है  कि  राज्य  सरकार  गिरफ्तार  किये  गये  उन  सभी  व्यक्तियों  को  छोडने
 को  सहमत  हो  गई  है  जिनके  वास्तविक  अपराधों  के  आरोप  नहीं  है  ।  काफी  व्यक्ति
 रिहा  कर  दिये  aq  है  ।  राज्य  सरकार  ने  हमे  सूचित  किया  है  कि  महिलाओं  के  साथ
 त्कार  करने  और  उनका  अपहरण  करन

 का
 कोई  मामला  उनक  ध्यान  में  नहीं  आया है  ।
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 29  1896  विभिन्न  मामलों  के  बार  में कई  सदस्यों

 द्वारा  विचार  व्यकंत  किए  जाना

 गत  वर्ष  तक  बोडो  लोग  अपनी  भाषा  असमा  लिपि  में  सीख  रहे  थे  ।.  कवल  इसी  वीं

 से  उन्होंनें  आत् दोल नाल मक  wat  अपनाया  जिसके  परिणामस्वरूप  बहुत  लोगों

 नाइयां  हुई  है  ।  लालू  जैसे  आदिवासी  लिपि  का  प्रयोग

 करत  है  ।  असमी  लिपि  राज्य  विभिन्न  आदिवासी  भाषाओं  को  जोडने  का  कार्य  करती  है

 और एक  ओर  आदिवासी  भाषाओं  दूसरी  असमी  भाषा  के  सम्पर्क

 बनाती  है  और  इस  प्रकार  राज्य  मे  रहने  वाल  विभिन्न  समुदायों  की  में  सहायता

 el  एक  सामान्य  लिपि  आपसी  हितों  के  अनेक  बन्धनों  को  मजबूत  करने  में  सहायता  करेगी

 जो  शताब्दियों  से  इन  समुदायों  के  बीच  रहे  है  और  इस  संवेदनशील  सीमा  क्षेत्र  में  एक

 संगठित  व  संपन्न  राज्य  बनाने  में  योगदान  देगी  ।  यदि  कोई  मतभेद  तथा  शंकाय  है  तो  उन

 पर  विचार  विमर्श  करके  शात्तिपर्ण  ढंग  से  उनका  समाधान  किया  जा  सकता हैं  ।  हिंसा  से

 कोई  प्रयोजन  सिद्ध  नहीं  होगा  ।  प्रतीत  होता  है  कि  इस  बात  को  समझ  गया  हैं  और

 मुझे  सदन  को  यह  सूचित  करने  में  प्रसन्नता  है  कि  बोडो  साहित्य  सभा  ने  अपने  आन्दोलन  को

 अस्थाई  रूप  से  स्थगित  किर  दिया  है  और
 असम  के

 शिक्षा  मंत्री  से  28-11-74  को  विचार

 fara  किया  है  और  जनवरी  1975  के  तीसरे  सप्ताह  में  आगे  विचार  विमर्श  करने  का

 प्रस्ताव  किया  है  ।  मदानी  आदिवासी  परिषद  असम  क  तीन  प्रतिनिधि  भी  18-12-74  को

 इस  संबंध  में  मुझे  से  मिले  थे
 ।

 ~
 अब  राज्य  सरकार  तथा  बोडो  प्रतिनिधियों  के  बीच  बात  चीत  चल  रही  है  ।  ह्म

 प्रयत्न  करने  चाहिए  ताकि  सफलता  लिए  वातावरण  बन  चाह

 भारतीय  टैरिफ  विधेयक

 Indian  Tarifl  (Amendment).  Bill

 वाणिज्य  मंत्रो  (ato  डॉ०  पी०  में  प्रस्ताव करता  हूं

 भारतीय  éfcn  1934  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।'

 अध्यक्ष  महो  दय
 :  प्रश्न  यह  है  :

 भारतीय  टैरिफ  1934  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 पिता  स्वागत  हुआ  ।

 The  Motion  was  adopted

 पो०  डॉ०  पो०  चट्टोपाध्याय  मै  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता हूं  ।

 विभिन्न  मामलों  के  arta  कई  सदस्यों  द्वारा  विचार  व्यक्त  किय  जाना

 Submission  by  Membets  on  various  matters

 श्री  जगन्नाथ  राव  जोशो  पीठासीन  हुए  ।

 SHRI  JAGANNATHRAO  JosHI  in  the  Chair

 श्री  न्रूल चक  gest  एक  निवेदन  करना  चाहता  भारत  के  नियंत्रण

 रवैये के और  महालेखा  परीक्षक  विभाग  में  महिला  परीक्षक  के  सत्तावाद  और  लोकतंत्रीय

 कारण  एक  गम्भीर  स्थिति  पैदा  हो  गई  है  ।  seta  सरकार  के  कर्मचारियों  संयुक्त

 परामशंदात्री  व्यवस्था  भी  है  और  विभागीय  समिति  भी  परन्तु  गत  6  वर्षों  से  उनकी
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 कोई  बठक  नहों  हई  है  ।  महालेखा  परीक्षक  ad  1972  से  मान्यता  प्राप्त  कर्मचारीਂ  संघों के
 नेताओं  से

 बातचीत  करने  से  इन्कार  करते  रह ेहै  ।  at  1972  से  संघਂ  के  ae  के  लिये

 सामान्य
 सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  की  गई  है  ।  1974  में  हडताल  होने  तक  यही

 स्थिति  थी  विभागीय  अधिकारों  संघ  के  पदाधिकारियों  को  और  सभी  राज्यों  के  कर्मचारियों

 तंग  और  परेशान  कर  रहि  है  ।
 इसका  विभाग  की  कार्यकुशलता  पर  विपरीत  प्रभाव  पड  रहा

 में  चाहता
 हू

 कि  वित्त  मंत्री  इस  विषय  पर  एक  वक्तव्य  दें  |

 श्री  कृष्ण  चन्द  हाज़िर  कलकत्ता  पत्तन  को  सुरक्षा  gata  राष्ट्रीय
 हित  में  और  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  हेतु  उद्योगों  को  चलाये  रखने  के  लिये
 और  पश्चिम  बंगाल  जो  कि  प्रधान  राज्य  रक्षा  के  लिये  पूर  ae  में  फरक्का
 दराज  से  40,000  क्यूसेक  पानी  सप्लाई  किया  जाना  चाहिये  ।  दूसरी  बात  यह  है

 fs
 पूर  इस्पात  संयंत्र का

 उसे  आत्मनिभेर  बनाने  के  लिये  और  पूर्वी  क्षेत्र  के  औद्योगिक  थ  तम

 faesiz  किया  जाना  चाहिये  ।

 बरदवान '  जिले  में  wax  नदी  में  हर  at  बाढ़  आने  के  grey  पानी  जमा  होते  रहने
 के  कारण  40,000  एकड  भूमि  की  धान  की  फसल  क्षतिग्रस्त gt  ald)  है  ।  अतः

 वहाँ  से  पानी  की  निकासी  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये

 श्री  एस०  एम०  बनी  सिंक  महिला  परीक्षक  विभाग  विशेष

 कर  र्वालियार  में  कर्मचारियों  को  बहुत  परेशान  किया  जा  रहा  है  ।  संविधान  के  अधीक

 महालेखापरीक्षक  की  स्थिति  ऐसी  है  कि  उन्हें  इस  सभा  में
 बुलाया

 जा  सकता  है  और  विरोध
 पक्ष  उन  से  प्रश्न  पूछ  सकता  में  चाहता  हूं  कि  उन्हें  यहां  पर  आमंत्रित  किया  जाये  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  यदि  tag  को  पुन ्य  सबा  म  q  लिया  गया  और  केन्द्रीय

 सरकार  के  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ते  की  चार  किश्तों  का  भुगतान  न  किया  at

 सार  देश  में  कमंचारी  हड़ताल  करेंगे  |

 तीसरी  बात  यह  है  कि  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  के  निदेशक  sto  मुलाना  की  जो

 उनका  त्यागपत्र  atl  तक इस  संस्थान  के  चेयरमैन  चने  गये  त्यागपत्र  दना  पडा  था

 अनिर्णीत  पडा  है  ।  मुझे  बताया  गया  था  कि  उनका  त्यागपत्र  स्वीकार  हो  गया  है  परन्तु
 यदि  ag  बात  ठीक  है  तो  ag  अभी  इस  पद  पर  HA  बने  हुए  अब  तक  इनका  त्यागपत्र

 स्वीकार  नहीं  कर  लिया  जाता  और  डा०  जहीर  को  पुन  चेयरमैन  नहीं  बनाया  जाता  तब

 फक  उक्त  संस्थान  में  स्थापित
 नहीं  हो  सकती  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  शिक्षा  मंत्री

 इस  बार  में  एक  वक्तव्य  दें

 Shri  Ramavatear  Shastri  (Patna)  :  Bihar  Government  had  demanded  a  sum  of  Rs.
 42  lakhs  for  slum  clearance  in  Patna  but  Central  Government  have  disbursed  a  sum  of  Rs
 20  lakhs  only  and  rest  of  tre  amount  viz.  Rs.  22  lakhs  has  not  been  paid  by  them  so  far.
 I  would  request  the  Central  Government  to  give  a  sum  of  Rs.  22  lakhs  to  the  State  Govern-
 ment  to  enable  them  to  complete  the  project  in  time.

 Many  villages  of  Bihar  are  affected  due  to  erosion  by  the  Ganges.  They  have  bcen  sub-
 merged  in  the  river.  Central  Government  should  give  financial  assistance  to  deal  with  this

 problem,

 The  Government  should  withdraw  the  cases  against  Railway  employees  because  their
 families  are  leading  miserable  life.  This  is  a  sex

 ious  problem  and  must  be  solved  without
 any  further

 delay.

 श्री  इराज्मद  सकरा  .:  गोआ  में  सकोगे  स्थित  जुआरी  .  एग्रो  केमिकल

 से  निकलने  bd
 >
 दगी  से  स्वास्थ्य का  होन  वाले  की  और

 सभा को
 ध्यान
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 20  1974  fafa.  मामलों  के  बार  में  कई  सदस्यों

 द्वारा  faart  व्यक्त  किये
 जाना

 आकर्षित  fear  गया
 था

 ।  कुछ  सनथ  पहल  वही  पर  भारी  संख्या  में  मछलियां  मर  गई  थीं

 और  सरकार  ने  हमार  द
 दबाव  के  कारण  इस  कारखाने

 को  बन्द  करने  के  लिए  कह  था  ि  और

 इनसे
 कहां

 था  कि
 वे  इस  गेंदों  को  रोकन  कें  लिपे

 कुठ
 aeration  और  दीर्घकालिक

 उपाय  परन्तु  एसे  कोई  उपाय  नहें हीं
 किप

 गय  और  आरस
 ira

 तथा  की  गंदगी

 के  कारत  ऑफ  लाख
 वग

 मोटर  से  अधिक  क्षेत्र  खेती  करने  के  ara  नहीं  रहा  और  मछलियां

 सरकार  को  इस  गन्नौर  स्थिति  की  ओर  तुरन्त  ध्यान  देना  चाहियें  । मरने  लगो  हे

 उन्हें  इस  बात  को  सुनिश्चित  करवा  चाहिये  fr
 जब

 तक  इस  गंगा
 को  रोकने  के  उपाय

 नहीं  किये  जाते
 तब

 तक
 इस  फेंक्ट) बी  को  काम  न  करने  दिया  जाय  मे  वित्त  मंत्री  का  ध्यान

 गोआ  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  व्यापक  fama  अनौचित्य  की  ओर  दिखाना  चाहता  हूं  ।  कलां

 अकादमी  परियोजना  के  लिये  जो  लगभग  5  करोड़  रुपये  को  परियोजना  एक  स्थान  को

 उपयुक्त  नहीं  समझा  गज  था  ate  इस  परियोजना  को  वहां  स  हठ  कर  समुद्र  तट  पर

 ले  जाया  जहां  वह
 किसी  भी  समुद्री  तूफान  का  शिकार  हो  सकती

 है
 |  सरकार  संघ

 राज्य  क्षेत्र  अधिनियम  के  अधीन  अपनी  जिम्मे  दारी  को  पूरी  तरह  नहीं  निभा  रही  में

 चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  ओर  तुरंत  ध्यान

 Shri  Janeshwar  Misbra  (Allahabad)  .  The  Railway  Minister  should  makea  statement
 on  this  matter.  I  doubt  whether  the  Government  will  take  any  action  in  this  regard.

 Tnere  has  been  a  bungling  on  a  large  scale  for  Congress  Party  rally.  Ihe  Railway  is

 filing  a  suit  against  the  Party.  I  want  to  know  whether  the  demonstrations  of  any  other  Party
 will  be  allowed  to  travel  by  rail  without  tickets?  It  is  a  serious  thing  which  should  be  con-
 demned...  (Interruptions).

 have  received  the  information  that  the  effigies  of  Rama  are  being  burnt.  Lord  Ram
 is  a  Symbol  of  people’s  feelings.  It  may  result  in  communal  riots.  I  want  that  the  Minister
 of  Home  Affairs  and  the  Railway  Minister  should  make  a  statement  in  this  regard.

 Shri  Ram  Kanwar  (Tonk) :  Scheduled  Castes  and  Schedule  tribes
 people

 have  not
 Peen  benefitted  by  brininging  the  amendments  in  the  Bill.  Several  castes  in  many  States
 have  not  been  included  in  this  Bill.  Berva  Caste  in  Rajasthan  has  not  been.  included.
 A  Committee  was  appointed  in  this  matter  and  it  has  submitted  its  report.  I  want  that  this
 caste  should  be

 included
 i in  the  Bill  to  be  brought  in  future.

 Tonk  is  a  very  backward  area.  Thereis  no  railway  line  there.  I  request  thata

 provision  for  connecting  it  with  railway  line  shoula  be  made  in  the  ensuing  Buaget

 Shri|  Pavipoornan  Painuli  (Tehri-Garhwal)  The  report  of  the  Commissioner
 for  Scheduled  Castes  ana  Tiibes  has  been  presented  in  the  Rayya  Sabha,  but  not  only  it
 has  not  been  presented in  this  House,  but  my  notice  under  Rule  377  in  this  regard  has  also
 been  disallowed.  It  is  regretced  that  wehavenot  been  allowed  todiscuss  the  important  pro-
 blem;  relating  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled  tribes.  Atrocities  are  being  perpetrated
 on  the  Harijans  and  Adiyasis  in  Maharashtra,  Bihar  and  Uttar  Pradesh.  There  lands  are

 being  forcibly  occupied.  Caste  Hindus  are  mainly  responsible  for  these  acts.  A  Bill  was  ex-

 pected  in  this  regard.  But  it  has  not  been  brought.  (Interrupt.ons):

 I
 request

 time  must  be  givenin  the  House  to  discuss  the  different  important  problems
 of  Harijans  in  every  session.

 Govenment  should  take  active  steps  for  qutte  hirdia  place  in  U.  No.  O.  I  hope  that
 this  will  be  done  —efore  the

 start
 of

 the  next  swson,

 श्री
 एच०  के०  एल०  भगत  (a  बल्ली

 पंप रूपं  की  पर  एक
 की नागरिक  क  100  स्वचलित

 राइफलों
 ||

 सहित  गित्कूपारी  गम् सर  को
 विषय

 .  है

 सरकार  को  इस  मामले  पर  गंभीरता  a  विचार  करना
 चाहिये  ।

 सम्भव तता  देश  में  शस्त्र  at

 शोला  ae  लान  का  ऐक  सुनियोजित प्र प्रय  सि
 Catt

 रही  :  नि  ड्
 मामले  कीं

 शीर

 aia  की  जोनी  चाहिए  और  इस  बार  में  वक्तव्य  दि दवा  जाना  चाहिये  ।

 169



 Submission  by  Members  on  December  20,  1974

 various  .Matters
 ————$—

 श्रीमती  पावती  कृष्णन  मैं  वित्त  मंत्री  का  ध्यान  तामिलनाडु  के  केंद्रीय
 सरकार  के  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ता  देने  के  लिये  कोई  धनराशि  की  व्यवस्था  न  होने

 और  दिलाना  चाहती  gi  एग्रीकल्चर लर  फार्म  लिमिटेड  नामक  कम्पनी  ने  लाखों  रुपये
 का  बार  कर  अपवंचन  फिया  हैं  ।  इस  संबंध  में  दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क़्या  कांयं

 वाही की  गई  है  ?

 तामिलनाडू में  विद्यमान  सूखे  और  अकाल  के  बार  में  कृषि  मंत्री  से  गत  सोमवार  को

 अनुरोध  किया  गया  तामिलनाडु  के  अनक  जिलों  में  aaa  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  भी  शामिल

 हं  eat  जहरीली  घास  खा  कर  जोवन यापन  कर  रहे  है  ।  बच्चे
 तथा  पशु  मर  रह ेहै  और  फसल  सुख  रही  है  ।  राज्य  को  शीघ्र  राहत  पहुंचाने  के  लिये
 केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  के  है  ?

 रेलवे
 से

 निकाले  गये  कर्मचारियों  के  बारे  में  अन्तिम  स्थिति  से  अवगत  कराने  के  लिये
 आज  सदन  में  रेलवे  मंत्री  उपस्थित  नहीं  है  ।.  केवल  दक्षिण  रेलवे  में  400  से  अधिक
 चारी  भूखे  रह  रहे  है  और  4000  तथा  अस्थायी  कर्मचारियों  को  सेवा  में  वापिस

 नहीं  लिया  गया  है  |  उनके  विरुद्ध  मुकदमा  भीं  वापिस  नहीं  लिये  गये  है  ।  रेलवे  कर्मचारियों
 के  विरुद्ध  मामले  वापिस  लेन  में  रेलवे  मंत्री  तथा  प्रशासन  बाधा

 डाल  रहा  है  ।  मंत्री  महोदय
 को  इस  एयर  में  वक्‍त व्य  देना  चाहिये  ।

 Shri  Atal  Bihari  Bajpaiyee  (Gwalior)  :  We  have  raised  the  matter  regaraing  the  re-
 trenchment  of  the  employees  of  the  Comptroller  and  Auditor  General.  serveral  times  in  the
 House.  At  first,  two.  hours  were  allotted  for  discussion  on  this  issue.  But  no  discussion  could
 be  held  on  this  issue.  Hundreds  of  employees  in  the  offices  of  Comptroller  and  Auditor
 Geneal  have  been  dismissed.  Their  three  days’  pay  has  been  deducted—-and  a  Show  Cause
 notice  has  been

 served  to
 its  Union.

 11  is  very  strange  that  the  recognition  given  to  the  Railway  Employees  Federation,
 which  gave  notice  ofa  strike,  has  not  been  witharawn,  though  I  am  notin  favour  it,  whereas
 the  Federataion  of  A.G.  Office  Employees  has  been  servea  with  a  notice  for  withdrawal  of
 its  recognition  on  account  of  its  employees  going  on  Strikein  support  of  the  railway  employees.
 Several  employces  have  not  been  allowea  to  join  duties.  The  Finance  Minister  should  hold
 discussion  with  them.  This  matter  should  be  looked  into  inmmediately.

 100  modern  rifles  and  500  rounds  of  ammunition  have  been  recovered  from  a  German
 national  arrested  at  Wagah  border.  It  appears  thar  efforts  are  being  made  to  smuggle  arms

 into  immediatel

 and  ammunition  in  India  ona  large  scale.  Itis  a  very  serious  matter  and  it  should  belooked

 behind  it.
 ४.  The  Government  should  fina  out  the

 anti-Indian
 elements  functicning

 Lila’in  Tamil  Nadushould  be  stopped.  Weshouldappeal  to  D.M.K.  members
 in  this  regard  and  the  Government  should  also  use  its  influence  in  this  matter.  No-
 thing  should  be  donein  Tamil  Nadu  which  may  have  its  reaction  in  other  parts  ofthe  country
 and  tue  unity  of  the  country  may  become  weak.  Centre  should  intervene  in  this  matter  and
 see  that  some  untoward  incident  do  not  take  place.

 Mr.  Chairman  ;  agiec  that  being  the  last  day  of the  session,  several  members  should
 have  the  opportinuity  to  express  their  views  .  But  we  have  to  take  p-  Private  Members’s
 Business  at  3.30  P.M.  I  want  to  know  the  opinion  of  the  House  in  this  regard.  Supple-
 mentary.  demanas  of  Gujarat  and  Pondicherry  and  a  Bill  has  also  to  be  passed  before  that.

 श्री  समर  गह  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  मेर  प्रस्ताव  पर  चर्चा  करने  पर

 समति  हो  गई  क्या  आप  ala  don  का  समय  दो  घंट  के  लिये  बढा  है  fag

 गर  सरकारी  काय  पर  चर्चा  की  जा  सके  ?

 श्री  पी०  जो०  मावलंकर  :
 में  इस  मांग  का  करता  हूं  कि  सदन

 की  बैठक  का  समय  दे  घंटे  तक  बढाया  जाये ।
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 ठा 29  iad  896  विभिन्न  मामलो  के  बार  में  कई  सदस्यों

 द्वारा  विचार  व्यक्त  किय  जाना

 लि

 श्री  qAo  गोपाल  रेडडी  मेने  जुआरी  एरो  केमिकल्स  फैक्टरी  गोल  का

 दौरा  किया  है  ।  वहां  खराब
 पानी  को  ठीक  करने  की  उचित  व्यवस्था  को  गई  है  ।  मछलियों

 के  मरन  की  बात  अब  डेढ  वर्ष  पुरानी  हो  गई  है  ।  अब  मछलियां  नहीं  ।  प्रबंधकों
 ~

 न  इस  बात  की  पूर्ण  सकता  बरती  है  कि  खराब  जल  समुद्र  के  जल  का  दूषित  न

 श्री
 ज्योति मंथ

 बसु  (  डायमंड
 होकर  )  परसों  मेंने  श्री

 मिश्र  के  विरुद्ध  एक  प्रीत स्राव  प्रस्तुत
 किया  था  डी०

 To
 धर  से  बहस  के  दौरान  मने

 कुछ  टिप्पणियां  की  हों
 जिन्हें

 प्रस

 ने  गलत  ane  है  ।  मे  यह  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  मेरा  किसी  पर  चाट  करने  का

 राजा  नहीं  था  ।

 Shri  Panna  Lal  Barupal  (Ganganagar) :  Farmers  have  a  large  quantity  of  cotton  in

 Ganganagar,  but  the  Cottan  Corporation  of  India  is  not  purchasing  it  from  them,  asa  result
 of  which  the  price  of  cotton  has  fallen  by  Rs.  150.  The  cotton  should  be  purchased  from  the
 farmers  immediately  and  they  should  be  paid  proper  price  for  it.

 Jaiselmer  and  Barmer  districts  are  in  the  grip  of  severe  famine.  People  are  starving  due
 to  acute  shortage  of  foodgrains.  The  State  Government is  providing  only  two  to  three  kilo-
 grames  of  foodgrain  per  head.  People  should  be  provided  with  at  least  20  Kilograms
 of  Coarse  foodgrains  per  head  from  the  cheap  foodgrain  shops.

 श्री  भोगेन्द्र  झा  (  जय  :  युनाइटेड  कमर्शियल  बैंक  के  चेयरमन  श्री  '  वी
 आर०

 ईसाई

 पर  यह  आरोप  लगाया  गया है  कि
 उन्होंने

 बेक
 क  मुख्य  कार्यालय  में

 कांग्रेस
 विरोधी  सेल  की

 स्थापना  की  और  वह  कांग्रेस  के  हितों  के  विरुद्ध  सक्रिय  रूप  से  कार्य
 कर  रहे  हैं

 यह  धमकी
 दी  गई  है  कि  यदि  उन्हें  नहीं  हटाया  गया  agar

 उद्देश्य
 पूरा  करने  के  लिये

 राज्य  में  गंभीर  आन्दोलन  आरम्भ  किया  ।  धमको में  यह  ay  कहा  गया  है
 शिवसेना  कि  वें  जेसा  आन्दोलन  नहीं  करना  चाहते  लेकिन  उन्हें  यदि  मजबूर  गया  तो  वो

 एसा  करने  से
 नहीं  हिचकोयेंग

 ।  यह  बहुत  गम्भीर  मामला
 हैਂ

 ।  वित्त  मंत्रों  को  ज्ञापन  दिया

 गया  था  ।  इस  बार  में  fond  बैंक  ने  जांच  की  थी  और  आरोपों  को  arate.  aye  पाया

 दल  के  नाम  पर  बक
 जसा

 मा  मला संस्थाओं  को  धमको  feat  जाना  बहुत  THAT

 है  ।  वित  मंत्रो  को  इत्र  बार  में  एक  वक्तव्य  चाहिये  ।

 सभापति  महोदय  मरो  कठिनाई  यह  है  कि  3.30  बजे  गर  सरकारों  काय  पर  चर्चा

 की  जोनी
 है

 ।  Saat  {4  गुजरात  ओर  की  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगे  पारित  करनी

 है  ।  aan  alates  श्री  समर  गुह  का  TH  प्रस्ताव  भो  है  ।

 संसदीय  कार्य  मंत्रों  (ai  के०  रख
 हेम

 कार्य  सूची  के  अनु  सार  काय  करें  और

 गर  सरकारी  काय  को  उसी  सीमा  टाक  स्थगित  कर े।

 energy  a
 श्री  दोना  भटाचायं  आप  हुर  बार  गर  काय  को  स्थगित  .  नहीं

 कर  सकत  |

 श्री  पी०
 io  मावलंकर

 :  हम  कार्य  सूची  के  अनुसार  विषयों  को  लेते  जायें  और  यदि

 हम  3.30
 बजे  से  एक  घंटा  45  मिनट  अधिक  समय  लते  है  तो  गर  सरकारो  कार्य  को

 उतना  ही  अधिक  समय  दिया  al  है  ।

 aaa  पाव  ता  कृष्णन  q  इसका  समान  करती  हुं  ।

 श्री  क०  रघु राम या  में  को  पो०  जी०  मावलंकर  के  सुझाव  का  समथन  करत  हू |

 Mr.  Chairman;  I  suppose  the  House  is  of  the  opinion  that  first  of  all  we  will  finish

 the  business  according  to  the  order  paper  and  then  we  will  take  privtate  Members  Bui-

 ness.
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 Submission  by  ‘Members  on  various  Matters  Agrahayana  29,  1896  (Saka)

 Shri  M.  C.  Daga  (Pali).:  One  crore  and  13  lakh  people  are  in  the  grip  of  famine  in
 Rajasthan,  Thereis  no  rationing  arrangement  there.  Ihe  economic  condition  of  Rajatsthan
 is  not  atall  satisfactory.  The  Sixth  Finance  Commission  has  refused  to  sanction  money  to  the
 State  and  so  the

 people  are  dying  in  the  State  due  to  lack  of  funds.

 Shri  K.  M.  Madhukar  (Kesaria)  :  [he  Government  should  come  out  with  a  State-
 ment  regarding  the  arrest  of  a  German  national  with  100  rifles  and  ammunition
 I  want  to  know  what  restrictioons  Government  intend  to  impose  on  the  activiites  of  Anand
 Margis  and  the  C.LA.?

 Shri  Chandra  Shailani  (Hathras)  :  The  problems  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 tribes  is  a  serious  problem  of  our  country,  The  Report  of  the’  Commissioner  for  Scheduled
 Castes  ana  Scheduled  tribes  has  already  been  presented  in  the  Rajya  Sabha.  Ithas  also  been
 discussed  jn  that  House.  But  it  has  not  been  discussed  in  Lok  sabha.  We  could  not  get  timc
 to  discuss  such  an  important  matter.  That  report  should. be  presented  in  the  House  and
 ‘Should  be  discussed  here.  Atrocities  on  the  Harijans  are  on  the  increase.  This  problem  has
 taken  a  serious  turn.  ‘1he  Government  is  not  paying  much  attention  to  the  matter.  The

 report  of  the  Commissioner  for  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  should  be  presented
 here  so  that  a  solution  may  be  found  out  in  this  regard.

 Shri  Rajdeo  Singh  (Jaunpur)  :  The  lists  of  the  Scheduled  Castes  and  Scheduled  tribes

 prepared  in  different  States  and  Centrally  administrated  areas  are  quite  different.  In  some:
 States  some  castes  have  been  included  inthelist  whereas  in  other  states  the  Slame  castes  have
 not  been  included.  In  U.P.,  Dhobis  are  included  in  the  list  of  untouchables  but  in  Maha-

 rashtra,  they  have  not  been  included  in  that  list.  Some  uniform  list  and  policy  should  be  pre-
 pared  in  this  regard.

 Shri.Ram  Hedaoo  (Ramtek)  :  Cotton  producers  are  being  totally  negelected  in

 Maharashtra.  ‘hey  are  not  being  paid  proper  pricte  for  thier  producce.  The  are  not  paid
 their  dues  in  time.  The  ४  ase  paid  30  per

 cent  for  their  produce  and  '79  per
 cent  of  their

 dués  aré  not  paid.
 The  condition  of  the  farmers  is  very  deplorable.  In  Aridhra  Pradesh  and  Madhya  Pra-

 desh,  the  price-of  cotton  is  Rs.  150.  The  big  farmers  are  purchasing.cotton  from  small  far-
 mers  at  a  low  price  and  are  selling  the  cotton  in  Andhra  Pradesh  and  Madhya  Pradesh
 at  high  prices  and  thereby  earning  profits.  Small  farmers  are  being  neglected.  The  farmers
 are  in  great  difficulty.  They  are  very  angry  with  the  administration.  In  case  their  di-

 fficulties  are  not  removed,  they  may  stop  producing  cotton  next  year.
 V:darbha  isin  the  grip  of  severe  drought  and  famine  at  present.  The  Centre  has

 not  given  any  assistance  in  this  regard.  The  farmers  and  the  poor  workers  are  not  in  a  po-
 sition  to  purchase  foodgrains  at  Rs.  3  per  kilo.  The  discremination  in  the  matter  of  dis-
 tribution  between  rural  and  urban  areas  should  be  removed.  The  people  should  get  food
 at  the  rate  of  8  kilos  per  head  every  where;

 Shri  Bhagirath  Bhanwar  (Jhabua)  :  The  relief  measures  in  the  draught  affected  areas
 in  Madhya  Pradesh  have  not  yet  been  started.  Thé  condition  of  the  people  in  Jhabua,  Chatis-
 garh,  Ratlam,  Dhar,  Khergaon  and  other  areas  is  very  deplorable.  The  Goevcrnment
 should  immediately  start  the  relief  measures  there,  othe:  wise  the  situation  may  aggravate,

 A  furtilizer  plant  should  be  set  upin  Jhabua  so  that  the  people  of  that  backward  area
 may  get  jobs  and  may  make  use  of  the  minerals  available  there.

 Shri  Sukhdev  Prasad  Verma  (Nawada)  द  There  has  been  continuous  drought  in

 ‘Gaya  and  Nawada  district.  The  Government  has  not  started’  work  on  Dahriari  Project.
 The  Government  should  make  necessary  arrangements  for  supplying  water  for  irrigation
 purposes  in  Makdumpur,  Kakoo  and  Jahanabad  blocks  of  District  Gaya.  The  Govern-
 ment  should  take  appropriate  action  in  this  direction.

 So  far  as  the  question  of  Tillaya  Diversion  scheme  is  concerned,  the  water  dispute  should
 be  settled  between  the  Chief  Ministres  of  Bihar  and  Bengal.  But  this  has  not  been  done  so

 far,  The  cheme  with  regard to  Sakri  reservoir  and  Mohani  reservoir  should’  have  been
 implemented  during  the  Fifth  Plan,  but  those  schemes  have  not  yet  been  sent  to  the  Cen-
 tral  Government.  The  Minister  of  Agriculture  and  Power  should  take  appropriate  action
 to  implement  these  schemes  in  Bihar.
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 20  1974  विभिन्न  मामलों  के  बार  में  कई  सदस्यों

 द्वारा  विचार  व्यक्त  किय  जाना

 ननाााणााणणाणाणाणाणाणण

 श्री  ज्योतिमंय  मंत्रि  ने  वक्तव्य  दिय  लेकिन  विधि  मंत्री  ने  कोई  वक्तव्य

 नहीं  दिया  सरकार  संसदीय  के  साथ  भारी  घोखा  कर  रहो  हैं  और  वह  अपने

 हितों  के  अनुकूल  निर्वाचन  सुची  dare  कर  रही  है  ।

 श्री  एम०  एस०  संजोयी  राव  )  सरकार  ने  इस  *  वेष  30  लाख  टन  खाद्यान्न

 का  आयात  fear  अगामी  ag  भी  खाद्यान्न  को  feafa  खराब  रहने  को  सम्भावना

 नागार्जुन  सांगर  परियोजना  के  लिय  भारत  सरकार  से  7  रुपये  aaa  करन  का
 अन  oS

 अनुरोध  गया
 हैं

 जिस  पर  पहले  हम  120  करोड़  रुपये  व्यय  कर  चुक ह  |  यदि

 सरकार  7  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त
 धनराशि

 राज्य  को  दे  सकती  है  तो  हम  3  लाख  टन

 अतिरिक्त  खाद्यान्न  देश  को  दे  सकते  श  अब  केन्द्रीय  सरकार  को  शीघ्र  ही  7  करोड़  रुपये

 की  सहायता  देनी  चाहिए  ।

 Shri  R.  P.  Yadav  (Madhopur) :
 The  Govermnent  should  take  proper  action  to  stop

 the  manufacture  of  spurious  drugs in  the  country.  These  drugs  have  already  taken  the  lives
 of  several  people.

 में  तिरुनलवलों  जिले
 के  क्यो  ली श्री  एस०  Yo  मसुरुगनन्तम  :

 एट्टापुरम  और  काल  गुमराह  में  am  के  माचिस
 कारखाने  बहुत  संकट  की  स्थिति  में

 इसके  परिणामस्वरूप  हजारों  कर्मचारी  बेरोਂ  जगार  हो
 जाय  गे  उक्त  डी

 श्रेणी
 के  कारखाने

 सामान्यतया  उद्यमफर्ताओं
 द्वारा

 चलाये  जाते  हूं  और  सहकारी  क्षत्र  में  इन्हे
 उत्पादन  शुल्क  में  भो  3.70  रुपये  को  रियायत  मिल

 रही
 1967  में  उत्पादन

 पलक
 विभाग  द्वारा  यह  अधिसूचना  जारी  की  गई  थी  कि  दावा  श्रेणी  के  कारखानों  को  4.30  रुपये

 का  उत्पादन  शल्क  देना  होगी  ।  इस  मामले  में  सर्वोच  न्यायालय  ने  यह  निर्णय  दिया  था

 पि  1967  बाद  आरों  fea  गयें  अंदेश  के  अत सार  सब  ड  व  कारखानों  को

 4.30  रुपय  का  उत्पादन  शुल्क  देना
 होगा

 यदि  आदेश  कप
 तारीख-से

 4.  30  रुपय  उत्पादन
 —

 शुल्क  एकत्र  जाता  ह  1967
 ब
 qig  किये  गये

 कारखानों
 को  बन्द

 करना
 पड़ेगा  और  इसके  परिणामस्वरूप  हजारों  कर्मचारी  बेरोजगार  हो  जायेंग े|

 वित  मन्त्रों  कौ  1967  के  बाद  आरम्भ  गये  कारखानों  द्वारा  4.  30  रुपय  का

 उत्पादन  YER  अदा  करने  के  निदेश  को  तुरन्त  रद्द  करने
 के  आदेश  चारों  करने  चाहिये  |

 सब  श्रेणी  केਂ
 माचिस

 कारखानों  पर  3.70  रुपय  की  समान  दर  से
 उत्पादन  शुल्क

 होना  चाहिए  ।  afe  एसा  नहीं  जाता  तो  लघु  उद्योगपति  और  gard  कमूंचारो
 अपने

 न्यायोचित  असंतोष  को  व्यक्त  करने  के  लिये  हिंसात्मक  आन्दोलन  का  सहारा  लेंगे  ।

 प्रो०  सध  दण्डवत  आप  इस  बारे  में  मुझसे  सहमत  होंगे  जहां
 देश॑  के  अनेक

 क्षेत्रों  में
 आज

 अकुशलता
 का  बिलबिला  है  वहां  संसद  के

 क्ुंचारी  वृन्द  ने

 उल्लेखनीय
 कार्यकुशलता

 बनाये  रखो  है  और  इस  सभा  के  सभी  ने  वेतन  समिति  के

 प्रतिवेदन  प्राप्त  होने  के  बाद  तथा
 उसकी

 क्रियान्विति  के  समय  बार  बार  यह  मांग  की  थी

 कि  संसदीय  तमंचा  रियों  संबंधीਂ  इस  वेतन  समिति  के  प्रतिवेदन  की  इस  प्रकार  पुनरीक्षा  की

 जाय  फि  इसकी  सिफारिशों  में  प्राप्त
 इतनी  बड़ी  असमानता

 संमाप्त  जाय  निम्न

 aq  के  कर्मचारियों  को  बेहतर  बेहतर  वेतन  बेहतर  भले  प्राप्त  हों  ।  उक्त

 सुझाव  इस  सभा  के  विभिन्न  वर्गों  को  ओर  से  दिया  गया  था  और  इन  पर  ध्यानਂ  दिया  जाना

 चाहिये  |  दूसरा  सुझाव  यह  हैं
 कि  संसद  के  निम्न  स्तर  के

 कर्मचारियों  के
 संबंध  में  भेदभाव

 हुआ  है  उसे  दूर  कर  उन्हे  उ
 उचित

 ara  प्रदान  जाये  ।

 में  fag  गय  भाषण के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपांतर  |

 TtSummarised  translated
 version  based  on

 English  translation  of  jthe  speech  delivered
 in  Tamil.
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 Submission  by  Members  on  December  20,  1974

 various  Matters

 1974  को  जबकि  तस्करी  को
 रोकने

 के  लिये  के  अवीन  गिरफ्तारियां

 हो  रहो  तो
 सिनेमा

 में  लौटते  हुए  स्टेट  बैंक  अफ  इंडिया  की  गाजियाबाद  शाखा  के

 दो  अधिकारियों  ने  वहां  बैक  के  अनेक  लाकरों  को  खुला  पाया ।  बाद  में  उन्होंने  दिल्‍ली

 स्थित  क्षेत्रों  अधिकारी  को
 सुचित

 किया
 ।

 अतः  यदि  संसद  भंग  नहीं  को  जा  रही  है  तो

 मंत्री  महोदय  आज  ही  इस  संबंध  में  एक  बयान  दें  ।

 श्री  क ०  सत्यनारायण  :
 स्वाधीनता

 सेनानियों  को  पेन्शनਂ  को  अदायगी  ठीक  ढंग

 से  नहीं  की  जा  रही  है  हालांकि
 सरकार  उन्हें  पेन्शन  प्रदान

 करने
 की  इच्छुक  है  परन्तु  संबंधित

 अधिकारी  गण  इस  काय  में  समुचित  रूचि  नहीं  रहे  हँ  ।

 राज्यों  में  स्वाधीनता  सेनानी  अपनी  पेन्शन  के  संबंध  में  एक  कार्यालय  से  gat  कार्यालय

 में  मारे  मारे  फिरते ह  परन्तु  उनको
 सुनवाई

 नहीं  होंती  सरकार  उनके  मामले  निपटाने

 के  लिय  तुरन्त  हो  बजट  सत्र  में  से
 qa  एक  संसदीय  समिति  गठित  ag  समिति

 ता  सेनानियों  की  पेन्शन  संबंधो
 ara

 को  जॉँच  करे
 तथा

 उन  में  शोर  का
 वाही

 कराये ।

 हमारे  उप  मंत्री  महोदय  इस  काय  में  बड़ो  रुचि  रखते ह  अतः  वह  शोर  हो  एक  ऐसो  समिति

 गठित  करते  की  व्यवस्था  करें  जिसमें  भले  हो  अन्य  दलों  के  भी  सदस्य  शामिल

 श्री  श्याम  नन्दन  मिश्र  )  बिहार  राजनीतिक  कायकर्ताओं  को  गिरफ्तार  करने

 के  लिय  तथा  भारत  रक्षा  नियमों के  दुरुपयोग  से  काफी  चिन्ता  व्याप्त  है  ।  इतना
 ही

 नहीं  बाद  में  जेल  में  इन  बन्दियों  पर  तरह  तरह  के  अमानवीय  अत्याचार  किय  जाति  हँ

 हाल  हो  में  मुंगोर  जेल  में  areas  से  अनेक
 राजनैतिक  कार्यकर्ता  बुरा  तरह  घायल

 हुए
 प्रसिद्ध  तथा  लोक  प्रिय 4 कार्यकर्ता  श्री  रामेश्वर

 प्रसाद
 fag  का  तो  शायद  एक  बाजू  ही

 टूट  गया  मेरा  पहला  सुझाव  यह  है  कि  तथा  भारत  रक्षा  नियमों  की  सही  रूप

 में  क्रियान्विति  की
 जाये

 जांच  करने  के  लिय  एक
 संसदीय

 समिति  गठित  की  गाय े।

 तथा  भारत  रक्षा  नियमों  के  अधीन रे  सरकार  इस  बारे  में  जांच  करें  कि '
 गिरफ्तार  लोगों  को  अनावश्यक  रूपਂ  से  लम्बी  अवधि  के  लिये  अभियुक्त  बन्दियों  के  रूप  में

 क्यों  रखा  जा  रहा  है  जब  कि  उसी  आधार  पर  गिरफ्तार  किय  अन्य॑  अनेक  अभियुक्तों  को

 उच्चतम  न्यायालय  ने  रिहा  कर  feat

 Shri  Chandrika  Prasad  (Balia) :  kPeople  in  the  remote  and  backward  areas

 particularly  in  border  areas  are  facing  great  hardships  on  account  of  high  prices  and  non-

 availability  of  foodgrains  on  Government  ration  shops.  Therefore  a  crash  programme
 should  be  started in  those  areas  to  augment  the  purchasing  powers  of  poor  farmers,  Hari-

 jans  and  landless  people  in  these  areas

 In  my  area  a  bridge  linking  the  backward  areas  of  U.P.  and  Bihar  was  sanctioned  since
 4-5  years  ago  but  the  work  on  it  has  not  yet  been  taken  up.  That  bridge  should  be  built
 at  the  earliest.  Similarly  narrow-gauge  line  between  Bhatni  and  Banaras  should  be  construc-
 ted  on  priority  basis.  Narrow  gauge  linesfrom  Banaras  to  Chhapraand  Shahganj  to  Balia
 should  also  be  surveyed  for  converting  them  into  .meter  gauge

 Water  for  irrigation  should  be  provided  duting  day  time  in  winter  seasone  So  that  they
 are  saved  from  facing  bitter  cold.

 श्री  समर  >a  नेताजी  जांच  आयोग  की  अध्यक्ष  न्यायाघीश  जो०  डॉ०

 खोसला  &  विरूद्ध  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  को  सुचना  दी  थी  तथा  अध्यक्ष  महोदय  ने  मझे

 इस  मामले  को  नियम  377.  के  अधीन  उठाने  का  निर्देश  दिया  ar

 श्री  खोसला  ने  नेताजी  जांच  आयोग  के  कार्यकाल  के  दौरान  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  की

 जीवनी  प्रकाशित  करते  हुए  आयोग  संबंधी  नियमों  के  बारे  में  उल्लंघन  है  ।

 सभापति  महोदय  :  जब  आप  का  प्रस्ताव  आय  तब  अपनी  ata  कहें  ।
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 विभिन्न  मामलों  के  बार  में  कई  सदस्यों 29  1896

 द्वारा
 विचार

 व्यक्त  किये  जाना

 श्री  समर  गह  :  इस  समय  तो  मैँ  उनके  fata  को  चुनौती  उन्होंने  जांच  आयोग

 का  कार्यभार  संभालते  समय  गोपनीयता  की  ली  थी  ।  आप  जानते  हँ  कि  उन्होंने  कहा

 है  कि...आप
 मेरी  बात  तो  सुनिय े।

 सभापति  महोदय  आपਂ  श्री  खोसला  तथा  उनके  प्रतिवेदन  की  बात  कहना  चाहते  है

 यह  सब  आप  उस  समय  कहें  जब  आप  का  प्रस्ताव  विचार  आये  |

 श्री  समर  मेँ  उनके  fata  के  सम्बन्ध  में  इस  समय  कुछ  नहीं  कह  रहा  वह
 मं  उसी  समय  कहूंगा  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  सरकार  ने  3  दिसम्बर  को  अपनी  रिपोर्ट

 पेश  को  परन्तु  उस  प्रतिवेदन  पर  संसद  द्वारा  विचार  हो  चुकने  तथा  इसे  सार्वजनिक  रूप  से

 प्रकाशित  होने  से  ga  ही  उन्होंने  मे  ससे  थामसन  एण्ड  कंपनी  के  माध्यम  से  जज  आफ

 के  अन्तिम  नामक  एक  पुस्तक  प्रकाशित  करा  दी  तथा  उसके  द्वारा

 उन्होंने  कुछ  गोपनीय  मामलों  का  रहस्य  खोल  दिया  ।  यह  पुस्तक  उन्होंने  पेसा  कमाने  के

 उद्देश्य  से  प्रकाशित  इसका  मूल्य  35  रुपये  इस  प्रकार  उन्होंने  आयोग  के  किये-भार

 के  अंतगर्त  आयोग  के  नियमों  का  घोर  उल्लंघन  किया  मं  अगले  सत्र  में  उनके  विरूद्ध

 एक  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  पेश  करूंगा  ।  उन्होंने  इस  पुस्तक  में  नेताजी  जांच  आयोग  की

 कांयं  वाही  90  प्रतिशत  भाग  प्रकाशित  किया  हैं  ।

 Shri  Phool  Chand  Verma  (Ujjain)  :  Chhatisgarh  area  of  Madhya  Pradesh  has  been
 severely  hit  by  severe  drought  resulting  in  death  ofseveral  persons  and  a  large  number  of  cattles
 as  also  the  shifting  of a  population  of  about  50  thousand  to  other  areas.  The  Government
 of  Madhya  Pradesh  is  incapable  of  meeting  the  situation  and,  therefore  asdemanded  by  them
 the  Central  Government  should  immediately  sanction  and  provide  a  sum  of  Rs.  75  crores  for
 relief  measures.

 Also  I  would  drawn  the  attention  of  the  Government  towards  the  levy  imposed  by  M.P.
 Government  to  collect  funds  for  relief  measures  as  the  Central  Government  bas  not  yet
 given  the  required  aid  to  the  State.  Therefore  the  Central  should  sanction  the  said  amount
 without  delay  so  that  necessary  relief  could  be  given  to  the  affected  people.

 श्री  बो०  ato  नायक  :  पिछले  सत्र  के  दौरान  विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 श्री  सुरेन्द्र  पाल  सिंह  ने  aa  कहां  था  कि  ब्रिटेन  सरकार  दिमागों  माशिया  द्विप  को  अमरीका

 सरकार  को  फट्टे  पर  देने  के  प्रश्न  पर  सक्रियता  से  विचार  कर  रही  भारत  सरकार
 ने  3  1974  को  मुझे  भी  एक  पत्र  के  उत्तर  में

 बताया  है  कि  ब्रिटेन  सरकार  ad

 अमरीका  सरकार  को  उक्त  द्वीप  में  अपनों  गतिविधियों  का  विस्तार  करने  की  tafe  देने
 at  fata  fear  2  i  आप  जानते  हू  कि  अमरीकी  dae  में  इस  द्वीप  पर  अमरीकी  नौसैनिक

 अड्डे  बनाये  जाने  का  काफी  विरोध  व्याप्त  है  ।

 अतः  हमें  संसद  के  अधिवेशन  के  समाप्त  होने  से  पूवे  ब्रिटेन  तथा  अमरीकी  सरकारों  के

 अपना  विरोध  व्यकंत  करना  चाहिये  ।  भारत  सरकार  को  इस  पर  गहरी  चिन्ता  होनी

 चाहिये  तथा  जब  ब्रिटेन  अपने  वायदे  से  फिर  सकता  है  तो  हमें  भी  यह  सोचता  चाहिये

 कि  cat  स्थिति  में  राष्ट्रमंडल  का  सदस्य  बने  रहना  चाहिये  अथवा  नहीं ।

 Shri  Bharat  Singh  Chauhan  (Dhar)  :  Central  cow  protection  Committee’s  report  has
 not  comeeven  aftera  lapse  ofeight  years  and  therefore  there  is  great  discontentment  in  the
 country  to  the  extent  that  preparations  are  being.made  for  starting  Satyagraha  on  a
 large  scale  from  Rarh  Navmi.  The  agitators  arrested  in  the  anti-cow-slaughter  movement
 would  have  been  acquitted  on  account  of  being  innocent.  But  in  case  the  report  of  the
 Committee  is  not  submitted  and  implemented  in  accordance  withthe  assurances  given
 to  the  people,  I  warn  the  Government  to  be  ready  to  face  avery  big  agitation  against
 cow-slaughter  in  the

 Country.
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 Statement  Re.  Reported  sabotage  Agrahayana  29;  1896¢Saka)
 of  two  Speed  Boats

 Shri  Narsingh  Narain  Pande  (Gorakhpur)  :  want  to  point  out  to  the  Government
 that  cases  for.  granting  pension

 to  the  I.N.A:  personnel  are  not  being  attended  to  and  decided

 upon  promptly.  To  cite  an  instance;  Shri  Jagannath  Tiwari  of  Gorakhpur  was  a  commandere
 in  the  I.N.A.  His  pension  papers  are  lying  in  Sbri  Mohsin’s  Department  for  decision.  He
 should  be  granted  pension  forthwith.  Similarly  all  other  such  cases  should  be  finaliséd  without
 any  undue  delay

 Conversion  of  narrow  gauge  lines.in  I.N.R.  should  have  been  completed.  by  1974  as  the
 Hon.  Railway  Minister  had  assured.  Similarly  the  earth  work  on  broadening  the  Muza-
 ffarpur-Barabanki  line  has  not  yet  been  completed  It  is  very  important  line  There
 casual  labourers  are  being  appointed  from  outside  causing  discontentment  among  local

 people.  The  authorities  are  acting  arbitrarily.

 The  Minister  of
 Parliamentary

 affairs  may  please  convey  my  statements  to  the  hon.
 Railway  Minister.

 मेरे  चुनाव  क्षेत्र  के  बैंकों  में  ae  जमा  योजन श्री  प्रसन्न
 भाई

 म हता
 के  अधीन  रुपये

 जमा
 कराने  के  लिय  निर्धारित  काम  उपलब्ध  नहीं

 है
 इसलिये  लोग  बेला

 जमा  नहीं  करा  रहे  या  तो  पेसा  जमा  करने  की  अन्तिम  तारीख  में  वद्धि [ज  की  जाए

 at  फिर  विलंब  को  सुरत  में  जो  25%  अधिक  जमा  करना  पड़ता  है  उस  जुर्माने  संबंधी

 खण्ड  को  हंदाथा  जाय  ।  इस  मामले  पर  तुरन्त  ध्यान  दिया  जाये  ।

 श्री  qyo  जी०  मावलंकर  )  आज  कल  समाचार  पत्रों  में  मध्यावधि  चुनाव
 की  सम्भावना  ar  बड़ो  चर्चा  में  यह  ara  fear  प्रकार  से  भयभीत

 होकर
 इन  भावना

 से  ग्रस्त  होकर  नहीं  कह  रहा  हं  क्योंकि  afe  हमें  कभी  अपने  लोगों  से  जाकर  उनकी  राय

 जानने  को  कहा  जाय  तो  हमें  उसका  स्वगत  करना  चाहिय े।  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है

 कि  वहू  चुनाव  आयोग  के  सदस्यों  को  संख्या
 को  एक

 से  बढ़ाकर  ara  कर  दिया  तथा

 उसमें  इस  प्रकार  gare  किया  जाय  T4 an  के  बल  पर  नहीं  बल्कि  अपनी  योग्यता

 के  आधार  पर  चुनाव  जीत  कर  आ  सक  ।  मं  ay  जयप्रकाश  नारायण  द्वारा  नियुक्त  चुनाव

 सुधार  समिति ८ का  सदस्य  हूं  तथा  इधर  कांग्रेस  संसदीय  दल  ने  भो  एसो  ही  एक  समिति

 नियुक्त
 कर  रखी

 हैं
 ।  विधी  मंत्री  ने  ~ wT  इस  संबंध  में  कुछ  विपक्षो  तथा  निर्दलीय

 सदस्यों
 की  बैठक  बुलाने  की  बात  कह  थी

 ।  मूझे  आशा
 है

 कि  यदि  मध्यावधि  चुनाव  होने  ह
 तो

 सरकार  ऐस  व्यवस्था  करेगी  कि  ये  चुनाव  न्यायपूर्ण  ढंग  से  तथा  स्वतंत्र  रूप
 से  at

 सके ं|

 सभापति  '  महोदय :  श्री  मधु  . लिमये  ढारा  स्थगन  प्रस्ताव  के  रूप  उठाये  गये  प्रत  के

 उत्तर  में  मंत्रो  महोदय  ने  एक  बहुत  लंबा  .  वक्तव्य  किया  में  उनसे  कहूंगा  कि  वहं

 उसे  सभा  पटल  रख

 श्री  प्रणब
 कुमार  मुखर्जी :

 मेँ
 इसे

 सभा
 पटल

 पर  रखता
 gt

 श्री  क०  पी०  उन्नीकृष्णन  में  अपने  राज्य  संबंधों  अत्यन्त  महत्वपूर्ण
 प्रदान  उठाना  चाहता  ह्  केरल  में  चावल  की  सप्लाई  45,000  टन  से  घट  कर  18,000

 टन  प्रतिमास
 रह  गई  है  जिसके  फलस्वरूप  राज्य  सरकार  को  रदन  को  मात्रा  में  कटौती

 करनी  पड़ो  गेहूं
 कां  कोटा  भो

 नहीं
 दिया  ar  रहा  केन्द्र  सरकार  इंस  राज्य

 के  पूरे
 कोट  को  तुरन्त  बहाल

 करे

 दो  शीघ्र ग्रा मी  नौकाओं  की  कथित  तोडफोड  के  में  वक्तव्य

 STATEMENT  परक ~~:  REPORTED  SABOTAGE  OF  TWO  SPEED  BOATS

 वित्त  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  तस्करों  में  हाल  में  ही

 परिवर्तन  से  यह  पता  1  हैं  कि  अवध  सामान  निकटवर्ती  क्षेत्रों  से  लांचों  और  नौकाओं

 में  लाया  जा  रहा  इस  पर  सरकार  ने  विचार  कियां
 और  समुद्र  में  शीघ्रगामी
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 20  274  अनपरा  अनुदानों  को  मांग

 1974-75

 नौकाओं  खोदने
 सरकार  ने  20  शोघ्रगामो  समुद्रों  को  c AIST

 एक  नाव
 को  कम  को  उनमें  दो  नौकाएं  अक्तूबर  1974  के  अन्त  प्राप्त  गई

 ये  दो  नौकाएं  दुर्गा  और  काली
 27-10-74

 को  कर  थी  ।  यह
 दोनों  70

 प्रतिशत
 fea  तक  सक्रिय  रूप  से  कार्यरत  रहो  धजे  एक  या  दीनों  नौकाएं  27-10-74

 को  चाल  रही  fl  ata  में  केवल  दो  दिन  यह  नहं नहीं  चलीं

 इस  समाचार ,  कि  aisvis  के  कारण  वे  निष्क्रिय  हो  गई  पुछताछ
 कौ  गई  है

 और  इसे  गलत  पाया
 गया  er  एक  में  कहाः  गया  &  कि

 इसको  चल
 टैको  में  चोरी

 डाल  दो  गई  उसਂ  इं  धन  _  के  नमूने  लेकर  परीक्षण  किय  aa  ये  नौसेना  की  बम्बई

 स्थित  प्रयोगशाला  में  किये  गय  परन्तु  इसमें  चोरी  का  कोई  निशान  तक  नहीं  नौकाओ ं.
 में  बहुत  आधुनिक  मशीनरी

 लगी  हुई  है  और  उसके  रख  रखाव  के  लिये  प्रशिक्षण  आदि  की

 व्यवस्था की  जा  रहो  हैं

 दोनों  नौकाएं  तस्करी  विरोधों  कायंवाही  में  बम्बई  के  निकटवर्ती  क्षेत्र  मेंਂ  कार्यरत  ह्

 यह  बात  fe  ara  में  का  कोई  माल  नहीं  पकड़ा  गया  है  इस  ara  का  दू यो तक
 fe  तस्करों  को  नौकाएं  अब  वहां  नहीं  आतीं  ।

 सरकार  को  अभी  तक  दो  नौकाएं  ही  मिलो  ए  बाकी  चार  नौकाओं  के  इस  महीन ०.
 के  अन्त  तक

 आने  को  सम्भावना  बम्बई  सोमाशुत्क  विभाग ने
 से  कुछ  नौकाएं

 जब्त  को  ह  जो  तस्करों  विरूद्ध  में  लाई  जो  रही  हूँ  ।

 नौकाਂ  प्रतिष्ठान  विभाग  नौसेना  से  प्रतिनियुक्ति  पर  आए  एक वरिष्ठ  अधिकारी  को

 में  इन  नौकाओं  को  किसी  भो  प्रकार  तोड़फोड़  की  कार्यवाही  से  सुरक्षा  करने
 के  fad  सभी  प्रकार  को  संविधानों  बरती  जा  रहो

 अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगे  1974-75

 SUPPLEMENTARY  DEMANDS  FOR  GRANTS
 (GUJARAT)

 1974-
 15.0

 सभापति  महोदय :  अब  हम  अनुदानों  को  अनुपूरक  मांगें  पर  आग

 करेंगे

 ज्योतिर्मय  बसु  व्यवस्था  के  प्रद  गर  सरकारी  .  सदस्यों  संबंधी

 कार्य  के  बारे  में  क्या  हुआ

 उपस्थित
 सभापति  महोदय

 :  उसके  बारे  में
 जब

 निर्णय  हुआ  va  समय  am  यहां यहीं

 नहीं थे  ।

 श्री  ditt  भट्टाचार्य  गज रात|र[ज्य
 गत  एक  वर्ष  से

 राष्ट्रपति  के  शासनाधोन

 है  ।  हालांकि  लोक  सभा  के  लिय  मध्यावधि  चुनावों  को  खबरें  बहुत  गम  हैं  गुजरात में

 चनावों
 कोई  बात  तक

 नहीं
 करता  है  ।  पांडिचेरी  विधान  सभा  के  चुनाव  ay  नहीं  हो

 रहे हूँ

 श्री  इसहाक  सम्भाली  पीठासीन

 |
 SHRI  ISHAQUE  SAMBHALIin  fhe

 Chair  |

 गुजरात
 >

 कांग्रेस  प्रशासन  को  नष्ट  समझकर  तथा  अन्य
 आरोप  लगाकर  हटा

 था

 परन्तु  अब  भी  केन्द्र
 में

 श्रीमती  इन्दिरा  प्रधान  मन्त्री  के  माध्यम  से  कांग्रेस का  ह
 प्रदश्यासन  गुजरात  पर  थोपा  हुआ  मेरी  मांग  है  कि  सरकार  वहां  तुरन्त  चुनाव  कराये  |
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 Supplementary  demands  for  Deceniber  20,  1974

 grants.
 (Gujarat)-1974-75,

 NUE ह  है  ग्य न्
 ह

 ने  में  एक  बार  होती हैं  । गुजरात  संबंधी  सलाहकार  समिति  की  बठक

 वहू  भी  तीन  चार  घण्टे  के  लिये  अत  उसमें  लोगों  की  समस्याओं  के  art  सें  भली  प्रकार

 चर्चा  नहीं  हो  पाती  है  ।

 गुजरात  के  18,000  गावों  में  से  13,000  गांव  सूखा  तथा  अन्य  विपक्ष दाओं

 थी

 संतप्त

 है  ।  वहां  चावल  तथा  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्य  निरन्तर  !  जा  हे  aa
 प्रणाली  से  प्रति  व्यक्ति  को  प्रति  मारा  200  ग्राम  दो  किलो  we  तथा  1  किलो

 उपलब्ध  के  कोटे  में  भी
 100  की  कर  दी  गई  है  ।

 सरकार  कोई

 उपचारात्मक  कदम  नहीं  उठा  रहे  है
 ।

 गुजरात  में  विशेषकर  कच्छ  में  पेय  जल
 की

 भारी  कमी  वहां  की  ग्रामीण  जनता

 पीने का  ,  देने  के  लिये  कोई  विशेष  रूप से  व्यवस्था  नहीं  की...गई  है  ।
 दूसरी

 और  पुलिस

 व्यवस्था  को  ठप्प  देने  पर  ad  किया  जा  है  ।.  में  एसे
 .  प्रति

 अपना  ter  विरोध  प्रकट  करता
 सरकार

 कि  लोगों  को  कठिनाइयों  को

 दूर  करने  के  लिये  तुरन्त  कदम  उठाये |

 गांधीजी  की  ईस  भूमि  हरिजनों  पर  अत्याचार  रहें  तथा  सामान्य

 ।  कपड़ा  कारखानों  में  काम कठिनाइयों  को  काम
 करने

 के  प्रयास  नहीं  हो  रहे  है

 शिफ्टों  घट  रहीं  सरकार  वेतन  में  रोक  की  नीति  अपना  रही  महंगाई  भत्ता  भी  आधा

 काट  रह ेहें  तथा  महंगाई  बढ़ने  पर  पर्याप्त  . महंगाई  भत्ता  नहीं  दिया  जा  सरकार

 आश्वासन  के  बावजूद  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  के  महंगाई  भत्ते  में  वृद्धि  a  घोषणा

 नहीं  की  इससे  कर्मचारियों  में  भारी  असन्तोष व्याप्त  साथ  ही  के-तमंचा
 रियों

 तथा

 स्थानीय  प्रशासनों  के  कर्मचारियों  की  भी  उक्त  घोषणा  के  न  देने  में  कुछ  नहीं

 खा

 गुजरात  केवल  विधान  सभा  के  .  बल्कि  नगरपालिकाओं  तथा  पंचायतों  के

 चुनाव  भी  तुरत  होने  चाहियें  ।  कांग्रेस  सरकार  लोगों  क  विश्वास  कतई  नहीं  यदि

 तुरन्त  चुनाव  नहीं  करायेंगे  तो  लोग  फिर  met  कार्यवाही  पर  उतारू  ही  अत

 आप  जनता  की  आवाज  को  सुनें  तथा  समझे ं।

 न  शब्दों  के  साथ  मेँ  अनुपूरक  मांगों  का  विरोध  करता  हूं

 Shri  Jharkhande  Rai  (Ghosi) द  The  proposed  supplementary  budget  does  not
 include  the  items  of  public  importance  for  the  sake  of  which  the  Assembly  was  dissolved
 and  President’s  rule  was  promulgated.

 Gujarat  consists  of  quite  a  number  of  backward’  areas.  It  has  also  some  very  well  de-

 veloped  area.  :The  difference  and  disparity  between  these  two  is  too’  wide.  After
 dismissal  of  the  then  Government  and  dissolution  of  the  then  State  Assembly  it  was  hoped -:

 But  the that  adequate  steps  willbe  taken  to  improve  the  lot  of  landless  and  poor  farmers.

 hope  proved  futile  because  after  all  there is  no  basic  difference in  congress  administration  or
 Congress  administration  through  Presidents’  rule in,  a  State.

 The
 Agricultural  Labourers  and  others  in  Gujarat  are  ‘being  totally  ignored  so  far

 as  the
 question  of  giving  the  increased  wages,  social  justice  is  concerned.  There  are  no

 provisions  in  this  budget  for  providing  land  to  the  landless  people.  The  condition  of  Hari-
 jans  and  ‘Iribals  in  the  backward  areas  is

 very  pitiable  and  this  budget  does  not  suggest
 anything  to  improve  their,

 lot.
 contact.

 The  Budget is  therefore  not  fit  for  support
 atleast  An,  this
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 29  1896  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें

 1974-75

 ‘The  last  incidents  in  Gi  jarat  wasin  fact  a  public  revolt  and  it  was  certainly  not  like

 thatanein  Bihar.  Sincethe  latter  was  aforced  one  and  the  former  wasself-geared  by  the

 people  themselves.

 Then  the  budget  does  not  provide  for  any  step  to  curb  the  reactionery  forces  which  are
 out  to  stop  the  palitical  and  social  progress  of  the  country.

 It  was  hoped  that  elections  in  Gujarat  will  be  held  very  soon  but  the  Government  has
 prolonged  the  President’s  Rule  there..  This  is  not  a  healthy  state  of  affairs  and  people  are
 agitated  over  it.  Therefore  elections  should  be  held  in  Gujarat  at  the  earliest  possible.

 Shri  Bharat  Singh  Chowhan  (12027)  Gujarat  was  put  under  President’s  rule  be-
 cause  the  then  Congress  Government  there  had  failed  to  run  the  administrations  smoothly
 because  of  their  internal  aispute»  and  conflicts,  and  as  a  result  thereof  the  progress  of  the
 State  had  come  to  a  stand  still..  It  is  a  matter  of  request  that  the  things  have  not  changed
 dispite  the  long  President’s  rule.

 Gujarat  is  rich  State  in  respect  of  both  natural  resources  and  development  avenues  but
 the  Government  has  failed  to  make  use  thereof.  Several  rivers  in  Gujarat  could  be  tamed
 for  irrigation  works  benefitting  not  only  Gujarat  but  also  other.  neighbouring  areas.  But

 politics  has  always  been  coming  in  the  way  and  no  progress  could  be  made  even  in  respect
 of  setting  the  problems  concerning  Narmada

 Dam.

 Thus  the  State  got  no_  benefit  of  the  President’s  Rule  and  therefore  there  is  no  need  to
 extend  it  any  more.  The  Central  Government  did  not  take  any  action  to  establish  popular
 Government  there  after  promulgation  of  President’s  rule  in  Gujarat.  No  welfare  work  have
 been

 under
 taken.  The  lot  ofthe  tribals  and  oppressed  peopl  e'is  the  same  as  it  was  before.

 Regarding  theitem  ofeducation,  the  Central  Governmént  has  been  repeatedly  asked  to
 start  ashram  type  schools  in  tribal  areas  because  only  thissystem-  can  give  benefit  of
 education  tothem.  Since  Gujaratis  under  President’s  rule,  the  Government  should  imple-
 ment  thissystem.  The  ruling  party  proclaim  that  they  want  to  ameliorate  the  condition  of

 Hence harijansand  tribal  people..  But  in  Gujarat  they  havedoneno  thing  in  this  respect.
 I  do  not  want  to  sanction  any  money  for  these  demands.

 शो  इराज्मुद  सं  करा  :  गुजरात  में  राष्ट्रपति  शासन  जनता  की  उस  लोकप्रिय

 इच्छा  का  प्रतिक  है  जो  यह  चाहती  है  कि
 में  chads  आना  चाहिए  ।  यह  नहीं

 चाहते  हैँ  कांग्रेस  दल  पिछले  दरवाजे से
 आकर  शासन  चलाए  मेरा  दल  यह  मांग  करता

 है  कि  सरकार  og  घोषित  करे  कि  चुनाव  कब  किए  जाएंगे  ताकि  जनता  यह  निर्णय  कर  रुके

 कि
 शासन

 किसे  सौंपा  जाना  चाहिए ।

 सरकार  कहती  है  कि  राज्यों  के  बार  में  बोलने  अधिकार  राज्य  सरकारों  क़ो  है  ।
 ?

 परन्तु  यहां  गुजरात  का  प्रशासन  केद्र  चला  रहा  है  तो  उसने  उसके  लिए  क्या  किया  है

 गुजरात  में  आधे  से  अधिक  भाग  पर  सूखा  व्याप्त  राज्य  के  ने  राहत  के

 eq  में  केन्द्र  से  80  करोड़  रुपया  मांगा है  पर  केन्द्रीय  सरकार  ने  उन्हें  13.5

 रूपये  से  अधिक  नहीं  दिया  जनता  के  प्रति  कांग्रेस  का  यह  रवैया  मंत्रियों  और

 अधिकारियों  के
 विदेश  भ्रमण

 पर  भारी  खर्चा  किया  है  सूखे  से  ग्रस्त  लोगों

 के  लिए  पैसा  उपलब्ध  नहीं  होता  सरकार  को  गेर  जरूरी  मदों  पर  धन  को

 चाहिए ॥  देश  बड़े  ही  आधिक  संकट  स  गुजर  रहा  है  और  इससे  त्राण  पाने
 लिए

 सरकार  को  अपनी  कमर  कसनी  गर  जरूरी  खर्चों  पर  वित्तीय  अनुशासन  लाए

 हम  स्थिति  को  सुधार  नहीं  सकते  चूकि  विद्याथियों  ने  आंदोलन  में  बढ़  चढ़  कर  भाग
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 श्री  इराज्मुद

 लिया  था  इस  लिए  सरकार  उनकी  शिक्षा  के  प्रति  कोई  ध्यान  नहीं  दे  आप  लोक

 तंत्र  की  दुहाई  देते  है  और  जब  जनता  बहुमत  से  सरकार  को  कोई  काम  करने  के  लिए

 हती  हैं  तो  सरकार  उसे  दबाने  की  कोशिश  करती  सरकार  जनता  की  समस्याओं  को

 हल  करने  के
 लिए  कोई  प्रयास  नहीं  कर  है  ।

 भारतीय  लोकतंत्र  दल  की  ओर  से  F

 मांग  करता  हूं  कि  गुजरात  की  असाधारण  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  अधिक  धन

 की  की  वहां  चुनाव  शीघ्र  कराए  जाएं  ताकि  जनता
 को

 पसन्द  की

 सरकार  बनाने  का  अवसर  मिल े।

 गर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS’  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 49  at  प्रतिवेदन

 Mr.  Speaker;  As  the  hon.  Member  has  to  o  somewhere,  Ihave  been  requested  to

 ‘hdev  Prasad  Verma. allow  him  to  move  an  important  item.  Shri  8

 Shri  Sukhdev  Prasad  Verma  (Nawada) :
 I  move,

 This  House  do  agree  with  the  Forty-ninth  Report  of  the  Committee  on  Private

 Members’  Bills  and  Resolutions  presented  to  the  House  on  the  18th  Dec.,  1974.

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह
 है

 ——

 न  सभा  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  49

 वे  प्रतिवेदन  से  जो  18  दिसम्बर  1974  सभा  में  प्रस्तुतਂ  गया  सहमत  है  ैं

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  t

 The  motion  was  adopted.

 अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगे  1974-75

 SUPPLEMENTARY  DEMANDS
 FOR  GRANTS  (GUJARAT)  1974-75

 जामनगर  में  जल  की  स्थिति  उतन्न  हो श्री  डॉ०  पी०  ~ WAHT
 (strat)

 :

 गई  सरकार  नगर  में  टैकरों  द्वारा  पानी  लाने  में  50  लाख  रुपया  बचें  करने  का
 विचार

 कर  a  है  ।  जामनगर  में
 पेयजल

 की  करने  लिए  योजना  थी  जो  टैकरों

 से  पेय  जल  लाने  की  omar  से  तीन  गनी  अधिक  थी  ।  पर  यह  एक  स्थायी  समाधान

 था  ।  अब  आगामी  पंचवर्षीय  में  भी  इस  योजना  पर  विचार  नहीं  क्रिया  जा  रहा
 मेरा  सरकार  से

 अनुरोध  है  कि  ag  इस  योज़ना  पर  पुर्निवचार  कर े।  गुजरात
 के

 सूखाग्रस्त
 wal  के

 लिए  मध्यम  तथा  लघु  सिंचाई  योजनाओं  को  उच्च  प्राथमिकता  जानीं  चाहिए ।
 सरकार  को  समुद्री  संपत्ति  की  ओर  भी  ध्यान

 देना  चाहिए
 ।  एक  के  अनुसार  सौराष्ट्र

 के  तट  से  दूर

 _

 मछलियां  बहुतायत  से  पाई  जाती  सौराष्ट्र  और  दक्षिण  गुजरात  के  समुद्री
 तट  पर  कम  से  कम  मछली  पकड़ने  के  छह  बन्दरगाह  बनाए  जाने  चाहिए  मछलियां

 बड़ी  संख्या  में  पाई  जाती  वहां  अनेक  देशों  की  मछली  पकड़ने  की  नौकाएं  देखी  गई  है  ।
 सरकार  को  इस  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  तथा  वहां  की  सुरक्षा  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए
 ताकि  हमारी  समुद्री  सीमाओं  की  रक्षा  हो  सके  ।
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 श्री  पी०  एम०  महता  :  गुजरात  में  एक  मजबूत  cat  प्रगतिशील  सरकार
 थी

 जिस  सत्तारूढ़  द  ने  पदच्युत  कर  दिया  था  सकें  बाद  1972  में  चुनावों  में  कांग्रेस  को

 बहुमत  fret  और  उसने  सरकार  बनायी  परन्तु  श्री  घनश्याम  भाई  stat  को  उसी  के  दल

 वालों  ने  निकाल  बाहर  किया  फिर  दूसरी  सरकार  बनी  जिसे  :  अकुशल  और  ae  होने  के
 कारण  जनता  के  कोप  का  भाजन  होना

 गुजरात  में  शिक्षित

 am
 अशिक्षित  व्यक्तियों  में  बेरोजगारी  बढ़े  रही  है  ।  उनकें  लिए

 रोजगार  के  कोई  अवसर  हीं  आज  विशेषकर  भूमिहीन  श्रमिकों  और  कर्मचारियों  को  भारी
 ~

 कठिनाई  का  सामना  क  रहा  लगातार  सखा  पड़न  तथा  बाढ़  a  राज्य  प्रभावित

 हुआ  लोगों  को  प्रर्याप्त  खाद्यान्न  नहीं  मिल  रहा  है
 ।

 खुले  बाजार  में  इनके  मूल्य  बहुत

 ही  अधिक  चोरों  के  दाम  घटने  के  बजाए  बढ़ते
 जा  रहे  राज्य  में  आवश्यक  वस्तुओं

 की  भारी  कमी  वहां  शीघ्र
 ही  खाद्यान्न  भेजा  जाना  चाहिए  ताकि  war  कीं

 जनता
 की  प्रति  महीने  कम  a  कम  5  किलोग्राम  खाद्यान्न  मिले  ।  सरकार  ने  राहत  कार्य  में  लग

 मजदूरों  तथा  की  8  किलोग्राम  खाद्यान्न  देन  का  आश्वासन  दिया  था  परन्तु  उसे

 यूरा  नहीं  किया  जा  रहा  इसी  प्रकार  राज्य  के  अनेक '  में  पेय  जल  की  भारी  कमी

 सरकार  वहीं  टैकरों  द्वारा  जल  उपलब्ध  करने  असफल  रही  चारा  न  होने  से

 मशी  मर  हू  जिसके  कारण  आगे  दूध  की  भारी  कमी  होने  की  संभावना  है  ।

 राज्य  में  12  लाख  लोगों  को  राहत  काय  के  रूप  में  काम  दिए  जोने  आवश्यकता

 है  परन्तु  केवल  3  लाख  व्यक्तियों  को  ही  रोजगार  उपलब्ध  हो  सका  लोग  भूख  से  मर

 रहे  हैं
 है  ।  वहां  खाद्यान्न  नहीं  उनके  पीस  क्रय  शक्ति  महीं  रही  है  और  न  रोजगर

 ह
 ही

 उनके  पास  है  ।
 सरकार  गुजरात  की  जनता  के  प्रति  उदासीन  तथा  लापरवाह  है  ।  गुजरात

 को
 200  करोड़  रुपय  को  आवश्यकता  है  और  सरकार  ने  उसे  13  करोड़  रुपये  ही  उपलब्ध

 किये  चूकि  गुजरात  में  विधान  सभा  नहीं  है  इसलिए  हम  संसद  सदस्यों  का  यह  कते  व्य
 जाता  है  कि  सरकार  से  मांग  करें  क्रि  बहो  शीघ्र  पेय  जल  हेतु  टैंकर

 तवा  धन  को  पर्याप्त
 व्यवस्था

 की  जाये

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  )  :  मेंਂ  सभा  का  ध्यान  अपने  राज्य  की  -  असाधारण

 तथा  sata  समस्याओं  की  ओर
 चाहता  राष्ट्रपति  शासन  1975

 को  समाप्त  हो  रहा  है  और  हम  चाहते  है  कि  उससे  qa  चढ़ाव  चाहिए  ।  परन्तु  चुनावी
 के  fizz  उचित  व्याकरण  होता  afer  ।  यदि  चुनाव  निष्पक्ष  रुप  से  नहीं  कराए  गए  तो  यह

 हमारी  संसदीय
 लोकतंत्र  और  निर्वाचित  जन  प्रतिनिधि  व्यवस्था  के  लिए  मजाक  हो

 जाएगा
 चाहता  हुं  कि  चुनाव  aaa  हमने  के  साथ-साथ  उचित  वातावरण  में  भी

 मुझे
 आशा  कि  सरकार  इस  बीच  कोई  भी  जारी  नहीं  करेगी  अन्यय  संसदीय

 atria  का  कोई  मतलब  नहीं  रह  जायेगा  ।

 |  | आज  गुजरात  असाधारण  स्थिति  से  गुजर  रहा  है  ।  वहां  सूखे  की  स्थिति
 व्याप्त  है

 इस  बात  का  भय  है  जनवरी
 अथवा  फरवरी  1975  तक  काफी  बड़ा  भांग  सूख  की  लपेट

 में  आ  जायेगे  |  इसका  मतलब

 है

 कि  राज्य
 के

 19  में  से  14  या  15

 में  tat  पड़  सकता  मंत्रो  महोदय  कहते  हूँ  कि  गुजरात  के  प्रति  उसकी  सहानुभूति
 परन्तु

 उनके  -
 पास  धन  नहीं  बिना  धन  के  तद्ानुमृति  का  कया  अर्थ  गुजरात  में  हमेशा  ठोस

 facia  नीति  रही  है  sar:
 वहां  एक-एक  बैसे  का  उपयोग  किया  गया  वहां  अत्याचार

 के  कोई  मामले  नहीं  हुए  हैँ
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 [stto,  ०.पी'०  जी०

 श्री
 सुब्रह्मण्यम  ने  है  कि  प्राकृतिक

 आपदाओं  और  सूखे  के
 लिए  दिए  गए

 धन  नहीं  जाता  हैः  इसलिए  योजना उद्देश्यों  के  लिए  धन  देंगे  इसका

 मतलब  होगा  कि  काय  dal:  अभाव  ग्रस्त  व्यक्तियों  के  धन  व्यय  नहीं  कियां

 जा  सरकार  छठ  faa
 आयोग

 की  सिफारिशों  की  आड़  में  गुजरात  को  जान बुश  कर

 कुछ  नहीं
 देना  चाहतों  यह  एक  एसा  अपराध  होगा  जिसके

 लिए  क्षमा  नहीं  _  किय  जा  सकता

 मुझे  आशा  इस  ओर  सहानुभूतिपूर्ण  रवैया  अपनायेंग े|

 an  में  हरिजनों  की  दयनीय  स्थिति  की  ओर  आपका  ध्यान  दिलाना

 चाहुंगा  a  केवल  गुजरात  में  अपितु  देश  के  अन्य  भागों  में  भी  हरिजनों  के  साथ  दुष् यवहार
 feat  रहां  इस  ओर  ध्यान  दिया

 जाना  चाहिए  ।  विधान  सभा  सचिवालय

 के  संबंध  में
 प्रधान

 मंत्री  ने  कहा  है  कि  उनके  मन  में  पीठासीन  अधिकारी  के  प्रति  आदर

 है  परन्तु  कांग्रेस  ने  गुजरात  विधान  सभा  अध्यक्ष  को त  aq  प्रदेश  कांग्रेस  समिति  का  अध्यक्ष

 नियुक्त  किया  TT |
 संसदीय

 लोकतंत्र  प्रति  उनका  यह  आदर  गुजरात  विधान  .  सभा

 अध्यक्ष  तथा
 प्रदेश

 समिति  का  अध्यक्ष  भी  है  ।  यह  सरासर
 अन्याय  .  है  ।

 sata  मांगे  ए  वंलकना  जिले  के  दांतीवाल _  में
 द सरद[र्‌  पटल  कृषि  .  कें

 लिए
 40.

 लाख
 रूपये  का  प्रावधान  मुझे  आशा  है  कि  इसे  कैम्पस  यथांशी,/घ्  विकास  waar 1.

 में  सरकार  क  करता  आ  रहा  हूं  वी०  वी ०  जोन  समिति  का  प्रतिदिन

 सभा  पटल  पर  रखा  जाये  परन्तु  सरकार
 कुछ

 नहीं  कर  रही  हम  गुजरात
 में  विभिन्न

 ब्रिश्वविद्यालयों  में
 व्याप्त  विभिन्न  समस्याओं

 के  बारे  में  जानना  चाहते  हैਂ  ।  विद्यार्थियों  को

 8.  लाख  रूपये  की  छात्र  इस
 तक

 नहीं  गई
 हैਂ

 कि  उन्होंने  परीक्षाएं  नहीं  दी

 थी 4.
 वर्ष  परीक्षाए ं|  नहीं  थी  - -

 इसलिए
 वे  परीक्षा  नहीं  «

 दे  सके  ।  यह  उन्हें
 इंस  शत  पर  दो  चाहिए  fea

 परोक्ष
 “  में  aor  काम  दिखाएंगे  ।  गुजरात

 के  लिए  संसदीय  समिति  की  पांचवीं  बैठक  अहमदाबाद
 होनी

 चाहिए  ।

 नि

 गुजरात  कठिन  स्थिति "fa  मंत्रालय  में
 राज्य  wait  (of  प्रणब  on

 _ ar roim

 :

 के  बारे  में  माननीय  सदस्यों  को  चिन्ता  को  म  समझता  हु  सरकार  इसे  ra  को  समझती

 है  और
 वह  गुजरात  के

 विपत्ति
 ग्रस्त  लोगों  की

 मदद  करना  चाहती  है  ।  7.48  करोड

 रुपये  में  से  4.99  करोड़  रुपय  केन्द्रीय
 सहायता

 के
 रूप

 में  et  एक  परियोजना  बनाई

 गई  है  जिसके  अन्तगंत  प्रति  महिने  850  रुपय  से  कम  वेतन  पाने  वाले  सरकारी  कर्मचारियों

 को  खाद्यान्न  खरीदने
 के  लिए  सहायता  दी

 जायेंगी
 ।.  यह  सुनिश्चित  किया  जायगा  कि

 कार  समिति  की
 ao

 यदा-कदा  होती  यहं  कहां  गया  है  कि  गुजरात  में  रोजगार

 के  पर्याप्त  अवसर  पैदा  नहीं  किए  गए  है  परन्तु  एसी  बात  नहीं  राष्ट्रपति  शासन  की

 अवधि  में  लोगों  के  दुखों  और  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  काफी  काम  किए  गए  है
 हमारा  यह  प्रयत्न  रहेगा  कि

 अपने  उपलब्ध  सीमित  साधनों  से  गुजरात  की  जनता को
 कितना  राहत  पहुचा  सकते  ह्  मेरा  अनुरोध  है  कि  बिना  किसी  संशोधन  के  इस  अनुदान  को

 पारित  किया  जाये  |

 att  एच०  एम०  पटल
 :

 मंत्री  महोदय  कुछ  गंभीर  प्रश्नों  के  उत्तर  नहीं  दिये

 यया  छठे  faa
 आयोग

 की  सिफारिशों  का  पालन  किया  जाना  क्यों  आवश्यक
 आप

 यह
 क्यों  नहीं  समझते  तो  माननीय  विपत्तियां  आयोग  सिफारिशों  से

 अधिक  महत्वपूर्ण

 ei  क्या  आप  समझते  है  कि
 पिछड़े

 क्षेत्रों  में  स्थापित है  और -  उनका

 लाभ  पहुंचाएंगी
 ?  जब  i? SCC Om  अपने  अधिकारी  हैँ  कि  -  अभाव  का  मना  करने  के

 लिए  और  अधिक  धन  की  आवश्यकता  है  तो  क्यों  नहीं  इसकी  की  जाती  है  ।  -
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 29  अग्रहायण  1896  FATT  अनुदानों  की

 1974-75

 श्री  पी०  एम०  महता
 :  मैँने  सुझाव  दिया  था  कि  ब्राड  गेज  रेलवे

 लाइन  पर  काय  आरम्भ  किया उ  चाहिए  तो  इसको  आरम्भ  न  करने  के  क्या  कारण

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  :  इन  सब  पर  पहले  हो  चर्चा  हो  चुकी  समय  कम  होने

 के  कारण  मैंने  इस  पर  चर्चा  नहीं  की

 सभापति  महोदय  द्वारा  ग  राज्य  कसाब  म  निम्नलिखित  अनुदानों  मांगें  मतदान

 क  लिए  रखीं  गई  तथा  स्वीकृत  ge

 The  following  Supplementary  demands  for  Grants  in  respect  of  Gujarat  were

 put  and  adopted

 एसएमएस

 माग  सख्या  बेक  राशि

 sO

 * राजस्व  पंजी

 रुपय  रुपये

 14?  धिक  सलाह  और  सांख्यकि  38,000

 15.  सामान्य  विभाग  के  सरकारी  waar  कौ

 कज  तथा  असीम  3,33,000

 31  fea  विभाग  में  सरकारी  कर्मचारियों  को  कर्जे  और

 अग्रिम  22,925,000

 38  कानून  विभाग  में  सरकारी  तमंचा  रियों  को  कर्ज  और

 afr  13,87,000

 44
 र

 are
 और

 सिविल
 पति

 विभाग  में  रार तमंचा  को  कज  और  अग्रिम  50,000

 46  गुजरात  विधान  मंडल  सचिवालय
 में  सरकारी

 तमंचा  रियों
 को

 कज
 और  अग्रिम  50,000

 50  सहायता  कार्य  4  3,  8,000

 53  सहकारिता  e  1,000

 कि  प
 55  क  कै  क  3,  55,000  40,  00,000

 56  aq  सिचाई  कमी  संरक्षण  और  क्षेत्र  विकास  4,  38,000

 59  मत्स्य  उद्योग  »  1,000

 60  वन  ca  52,000  50,00,000
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 Supplementary  demands  for  Agrahayania  29,  1896  (Saka)

 rants  (Gujarat)  1974-75

 प्रणव  क  मार  खर्जी |

 शासक  राशि

 सख्या

 राजस्व  रुपय  पंजी  रुपय

 62  वन  और  सहकारिता  विभाग  में  सरकारी

 कर्मचारियों  को  कर्ज  और  अग्रिम  48,70,000

 69  10,00,000 आवास

 71  सामाजिक  सुरक्षा  और  कल्याण  74,  50,000

 73  शिक्षा  और
 श्रम  विभाग  में  सरकारी  तमंचा  रियों

 को  कर्ज  और  अग्रिम  42,  00,000

 77  पुलिस  20,82,000

 85  गह  विभाग  में  सरकारी  कर्मचारियों  को  कजे

 और  अग्रिम  cd  1,09,29,000

 91  निर्यात  प्रोत्साहन  3,00,000

 94  उद्योग  83,000

 95  ग्राम  और  लघ  8,  70,000

 102  खान  और
 बिजली

 विभाग  में  सरकारी

 कर्मचारियों  को  कर्जो  और  afar  20,  00,000

 109  7,  00,000 लोक  सफाई  और  जलपूर्ति

 116  पंचायत  और  स्वास्थ्य  विभाग  में  सरकारी

 चोरियों  को  ast  और  अग्रिम  77,31,000

 118  गर-रिहायशी  इमारतें  6,  00,000

 124  faa  =  20,84,000  1,30,000

 131  लोक
 निर्माण

 विभाग  में  सरकारी  Ay  रियों
 को  कर्जों  और  अग्रिम  68.00.000

 146  राजस्व  विभाग  में  सरकारी
 कर्मचारियों

 को

 कज  और  अग्रिम  30,00,000
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 20  1972  गुजरा हूँ
 विनियोग विधेय  1974

 a

 गुजरात
 विनियोग  5)  1974

 GUJARAT  APPROPRIATION  (NO.  5)  BILL,  1974

 faa  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  :
 मै  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 क्रिया  वर्ष  1974-75  की  सेवाओं  के  लिए  गुजरात  राज्य  को  संचित  निधि  में  से  कतिपय

 और  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 करने  '

 दी  जाये  ।

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह
 >
 R

 वित्तीय  वर्ष  1974-75  की  सेवाओं  के  लिये  गुजरात  राज्य की  संचित  निधि  में

 से  कतिपय  और  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करनेਂ  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  उ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  1

 The  motion  was  adopted.

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  :  मैँ  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं

 में  प्रस्ताव  करता
 हु

 :

 वित्तीय  वर्ष  1974-75  की  सेवा
 we

 राज्य  की  संचित  निधि
 Fanf

 गुजरात
 में  से  कतिपय  और  राशियों  के  और  {  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  ह

 सभापति  महोदय :  प्रश्न  यह  ्  :

 जी  of वित्तीय  वर्ष  1974-75  की  सेवाओं  के  लिये  म  मरत  राज्य  की  संचित  निधि

 में  से  कतिपय  और  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राँघधकूत  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये
 की

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ॥

 The  motion  was  adopted.

 सभापति  म  ह
 rly: | क क  a Cie] eas  खंडवार  ट  द  रंभ  करते है  ।  खंड .2

 3  तथा

 अनुसूची मं
 कोई  संशोधन  नहीं हैं

 ।

 प्रशन  कहे

 खंड  2  और  3  तथा  अनुसूची  विधेयक  का  अंग  बने
 |

 प्रस्ताव
 '

 स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted.

 खंड
 2  5  तथा  अनुसूची  विधेयक म  जोड़  दिये  गये  ।

 Clauses  2  and  3  and  the  Schedule  were  added  to  the  Bill.
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 ,
 Supplementary

 demands  for  grants  December  20,  1974
 -

 (Pondicherry)
 1974-75

 @  1

 संशोधन  किया  गया

 *
 (१0  5)”]  शब्द  के  स्थान

 पर

 4)  4)”]  शब्द  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।  1)

 कुमार  मुखर्जी )

 सभापति  महोदय  :.  प्रश्न  यह  है

 खड़  1,.  संशोधित  रूप  विधेयक  at  अंग  बनते

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted.

 खंड  1,  संबोधित  विधेयक  a  जोड  दिया  गया

 Clause  1.  as  amended,  was  added  to  the  Bill

 अधिनियमन  सुत्र  और  विधेयक  का  पुरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिय  गए  ।

 The  enacting  formula  and  long  Title  were  added  to  the  Bill

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  :
 में  प्रस्ताव  करता  हूं

 संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाय  ॥

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह है

 -  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाय

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted.

 अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगे  )  1974-75

 SUPPLEMENTARY  DEMANDS  FOR  GRANTS  (PONDICHER  Y);  1974-75

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  फ  विचार  करते हे

 a
 श्री  नरूला  g  |

 श्री  रसूल  हुडा  :  इस  aq  के  मार्चे  में  पांडिचेरी  विधान  सभा  निलम्बित  की

 गई
 और  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया  गया  ।  तब  से

 लेकर
 अब  तक  at  महिने  व्यतीत

 व्यतीत
 हो

 sara  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर

 नै  Summarised  transldted  versign  bas  1.0  Englis  ranslation  of  the  ech  delivered  in
 Bengali
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 29,  1896  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगे

 1974-75

 —_—___-—

 में
 ===  of

 गय  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार ने  इस  बारे  न  eg  है  नहीं  कहा  है  fe  वहू  पांडिचेरी

 faq  बनाने  के  लिय  अमुक  कार्यवाही  कर  रही  है  महीनों  सभा  दस

 सरकार  अभी  तक  कोई मामले  पर  बार  चर्च  ge  पांडिचेरी  में  चुनाव  कराने  में

 निश्चित  सस्य  नहीं  बता  सकी  और  अभी  तक  यह  भी  निश्चित  नहीं  है  कि  अगले  मैच

 के  भी  चुनावਂ  कराये  जायेंगे  नही ं।

 हमने  है  कि  जब  कभी  सत्तारूढ़  बहुमत  नहीं  जसा  कि  मणिपुर  और

 पांडिचेरी  तो  वहू  विरोधी  पक्षों  को  सरका र  बनाने  नहीं  देता  है  ।  विरोधी  पक्षों  ने  सरका र  बना

 भी  ली  हो  तो  सत्तारूढ़  दल  ने  उस  सरकार  को  गिराने  की  कोशिश  की  है  ।  पांडिचेरी  में  कपडा  श्रमिकों

 और  अन्य  उद्योगों  में  काम  कर  रहे  श्रमिकों  को  अपनी  बकाया  राशि  नहीं  मिल  '  रही  है  जबकि  वहां

 राष्ट्रपति
 शासन  लागू  सड़कों  के  निर्माण  तथा

 अन्य
 कल्याणकारी  गतिविधियों

 जेसे  मामलों  ओर  उचित  ध्यान  नहीं  fear  जा  यश
 प्  r

 है
 और  में  समझता  कि  केन्द्रीय

 सरकार  के  लिये  दिल्लो  &  पॉंडिचेरी  ar
 शासन  चलाया  संभव  नहीं  अतः  में  अपने  दल

 की  आर  से  अनुरोध  करता  हूं  में  चुनाव  कराये
 जायें  और

 पांडिचेरी
 में

 लोकप्रिय  सरकार  बनाई  जाये  i  वित्त  मंत्री  और  राज्य  मंत्र  यहां  उपस्थित  हैं
 ।  मे

 उनसे  मांग
 करता  हुं  किवे  स्पष्ट  रूप  से  बतायें  अमुक  पर  पॉंडिचेरी  में  चुनाव

 केरल  जायेंगे

 श्रीमती  प्रा वंती  कृष्णन  ४  जहा ंतक  पांडिचेरी  की  अनुदानों  की
 अनुकरण

 मागो

 का  सम्बन्ध  मैंने  कसा  ae  प्रश्न  उठाया  था  fe
 हम

 qifsaa  की  feat  के  बारे  में

 चर्चा  करखा  wea  हें  जहां  राष्ट्रपति  शासन  लागू  है  में  ae  मामला  इसलिये  नहीं  उठाना

 ह  कि  चुनाव  वहुत  महत्वपूर्ण  है  परन्तु  इसलिये  उठाना  चाहती  हु  किं  दल  ने

 मिले-जुले  विरोधी  पक्षों  के  साथ  मिलकर  सिद्धांतहीन  ढंग  से  पांडिचेरी  में  प्रगतिशील

 जला  सरकार  .  को  किराया  ।  इसीलिये  यह  स्थिति  उत्पन्न  हुई  है  ।

 उसका  विरोध जेबी  कमा  सरकार  ने  देश  की  Haar  के  विरूद्ध  काय  किया  है  तो

 ert a  कभी  .  नहीं  चकते  हे ं।

 में  राष्ट्र पांत  के  आज  क्यो  स्थिति  हमें  तूतिया  वेतन

 आयोग  की  सिफारिशों  की  के  लिये  अनुदानों  पर  मतदान  करने  को  ग्या

 a!
 में  कहना  चाहती  हू  fe  यह  धन  पर्याप्त  a  क्योंकि  पांड़िचेरी  राज्य  में  ada वे
 योग  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  नहीं  किया  ar

 tal
 उ
 उदाहरण

 के  लिये

 सिफारिशों  को  क्रियान्विति  के  निर्णय  के  बाद  सरकारी  प्रेस  के  कर्मचारियों  को  ate  तक

 बकाया  राशि
 नहीं

 मिलों  है  ।  डसो  प्रकर
 पॉंडिचेरी के  अध्यापकों  को  भी  बकाया  राशी  नहीं  मिल

 रही है

 पांडिचेरी  में  इस  समय  चूंकि  कोई  लोकतांत्रिक
 सरकार  नहीं  .  है  इसलिये  वहां  के  लेफ्टिनेंट

 गवर्नर  अपनी
 मर्जी

 के  मुताबिक  कायें
 रहे

 पांडिचेरी  .  में  अब  तक  म्युनिसिपल

 एक्ट  आफ  1880"  लागू  al  इस  वर्ष  जनवरी  में  नया  म्युनिसिपल  एक्ट  पास  क़्या  गया  ।

 जबਂ  इसे  लागू  किया
 गया  तो

 महापौर
 का  पद  समाप्त  कर  दिया

 गया
 पैलिटी  के  चेयरमेन  का  कराना  आवश्यक  गया  लेफ्टिनेन्ट  गर्व तर  को  अभ्यावेदन

 देनें
 के

 बाद  भी  चैयरमैन  का  चुनाव  भो  नहीं  गया  है  ।  म्यूनिसिपैलिटी  का

 नर
 के  धन  और  कार्यों  का  दुरूपयोग  कर  रहा

 राष्ट्रपति  शासन  की
 यह  देन  है

 मंत्री  महोदय  ag  आश्वासन  दे  कि  पांडिचेरी  नगर

 चुनावਂ  तुरत  जायेंगे  ।
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 पावती

 में  एक  और  बात  मंत्रो  महोदय  के  ध्यान  में  लाना  चाहती  हूं  कि  पांडिचेरी  में

 दुग्ध  डरी  are  में  बहुतायत  दुध  होता  था  परन्तु  लेफ्टिनेंट  गर्वनर  कार्यवाही  से  वहां

 aa  की  .  वितरण  व्यवस्था  बदल
 गई  हैं

 और  अब
 वहां  कदाचार  होने  लगे  gi  डेरी  में  दूध

 end का  उत्पाद aq  भी  15000  लिटर  से
 कम  होकर

 8000  लिटर
 रह

 गया  राष्ट्रपति  शासन

 ay  अवधि  के  दौरान  सहकारी  डेरी  wa  को  लाख  रूपये  की  हानि  भी  हुई  क्या
 मंत्री  महोदय  वहां  कदाचार  की  रोकथाम  के  लिये  staal  कर  रहे  परन्तु  उन्होंने
 इस  बारे  में  कुछ  कहने  के  बजाय  अनुदानों  पर  मतदान  करने  को

 कहा

 स्वर्गीय  श्री  मोहन  कुमार  संगठन  ने  पांडिचेरी  औद्योगिक  विकास  हेतु  एक  आश्वासन

 fear  था  i

 सरकार  को  चाहियेਂ  कि  किसी  भी  मंत्री  द्वारा  दिय  गए  आश्वासन  ag  पूरा  करे  ।  बे

 आश्वासन  पांडिचेरी  में  मध्यम  आकार  के  इस्पात  रोलिंग  मिल  और  ताप  बिजली  घेर  के

 विस्तार  के  बारे  में  थ  ।  में  पूछती  चूंकि  उत  आश्वासनों  का  क्या  हुआ

 अन्त  में  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  पांडिचेरी  की  बिगड़ी  हुई  ara  स्थिति  की  ओर

 आकर्षित  करना  चाहती  हुं  ।  वर्तमान  व्यवस्था  इस  प्रकार  की  है  fH  चावल
 केवल के  पास  जा

 रहा  वहा  उचित  लेवी  प्रणाली  लागू  कीं  जानी  चाहिये  .  और
 प्रति

 300  परिवारों  के  लिये  चावल  और  खाद्यान्न  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  वितरित

 feat  जाना  चाहिये  ।  चूंकि  पांडिचेरी
 में

 राष्ट्रपति  शासन  हैं  यह  माँग  तुरंत  पूरी
 जानी  चाहिये  ।

 डा०  हरी  आस्टिन  पांडिचेरी  एक  सुन्दर  राज्य  है  और  यह

 पूर्ण  है  कि  इस  सुन्दर  राज्य  को  इस  समय  लोकतांत्रिक  से  कर  दिया  गया

 हमारे  देश  में  ag  विचार  प्रचलित
 al  ti  है  कि  जितना  छोटा  राज्य  हो  उतना  हो

 अच्छा  है  ।  हरियाणा  और  केरल  जसे  राज्यों  में  हुए  सामाजिक-आर्थिक
 परिवर्तन  ने

 सिद्ध  कर  दिया  है  fe  उचित  नेतृत्व  और  उचित  ध्यान  दिय  जाने  राज्यों  भी

 आदेश  राज्य  बनाया  जा  दुर्भाग्युवश,..पांडिचेरी  राज्य  इस  मामले
 में

 उपेक्षित  है  ।

 वहां  की
 सास्कृतिक  दैन

 के  वावजूद  गरीब  बस्तियों  रहे

 म  वित्त  मंत्री  अपील  करता  हूं  कि
 राज्य

 में  गंदी  बस्तियां  हटाने
 के

 कार्यवाही  करें  और  मध्यम  तथा  निम्न  आय  वग  के  लोगों  के  लिये  asta  बनाने  लिये

 धन  देने  का  प्रयास  करें  ।

 मेंने  एक  wea  कारण  से  भी  डस  वाद-विवाद  के  बीच  में  .  बोलनी  aTet  है
 का  एक  भाग  केरल  राज्य  में  पड़ता  यह  एक  विषमता  माहे  में  केवल  एक

 जो  माही  स्पिनिंग  मिल  है  trig  कपड़ा  निगम  अपने  नियंत्रण  में  ले  लिया
 ह

 हैः
 केन्द्रीय  सरकार  को  ata  विस्तार  करना  चाहिये  ताक़ि  अधिक  लोगों  को  कार्य

 मिल  oh  ।
 माहे  की  aTz,  वहां  मत्स्य

 उ
 उद्योग  के  विकास  बहुत हो  कम

 > ध्यान  जाता  2  |

 मेरा  ay  निवेदन  है  कि  wa  पांडिचेरी  बजट
 पर

 fray
 करे  तो  वह

 लेफ्टिनेंट  गवर्नर को  उचित  fara  दे  कि  वह  इस  क्षत्र  को डॉ शपथ  malts:  वरा atfrarr  लक

 लाने  के  faq  आवश्यक  धन  आवंटित व  ea  करें  ]
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 श्री  इराज्मूद  सेंकेगा  में  आपकी  अनुमति  से  -
 अपन  पा डच री

 की  मांगों  के  सनद  में
 सभो  संघ-राज्य  क्षेत्रों  का

 प्रवक्ता  नियुक्त  करता  पांडिचेरी  में  सरकार

 गिराने  का  जो
 खेल  हुआ  है  उसे  किया  जाना  चाहिये .  में  जो  कु  छ

 हो  रहा  है  वह  अन्य  संघ  राज्य  क्षत्रों  में  भो  हो  रहा  उदाहरण  के  गोआ  जहां
 विरोधी  पक्ष  नगरपालिकाओं  का  शासन  चला  रहे  है  वहां  स्थानीय  सरकार  नगरपालिकाओं  को

 अपर्याप्त  अनुदान  देकर  वित्तीय  रुप  में  समाप्त  कर  रही  सरकार  इन  समस्याओं

 की  और  कतई  ध्यान  नहीं  दे
 रही  गुह

 मंत्री  महोदय  को
 इस  बारे  कुछ  चाहिये  ॥

 अभी  ada  आयोग  a  सिफारिशों
 का

 उल्लेख  गया  '
 जहां  तक  गोआ

 का
 सम्बन्ध  ea  धैर्यवान  व्यक्ति  हूँ  परन्तु  सरकार  को  ag  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि

 , पांड्चिरी  sre  अन्य  स्थानों  में  सरकारी  की  देय  राशि  उन्हें  अंदा  की  जाये

 स  घ  राज्य  क्षेत्रों  के  विचित्र  ढांचे  के  रहते  उनका  विकास  तेजी  स  नहीं  हो  पा  रहो
 अतः  सरकार  इसे  बारे  में  कुछ  कराना  -  चाहिये

 पांडिचेरों  और  गोआ  इन  दोनों  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  अत्यधिक  न्कुष्रशासन

 गोज  में  भ्रष्टाचार  इस  स्थिति  में  पहुंच  संया  है  कि  बम्बई-गोआ  लाइन  पर  जहां  बस

 परमिट  दिया  जाता  है  ag  स्पष्ट  जो  लिखित  नहीं  होतो  पर  दिया  जाता  है  कि

 सभी  टिकट उस  ट्रेवल  एजेंसी  के  माध्यम  से  जायेंगी  जिसका  स्थानीय  सरकार  की  साथ

 घनिष्ठ
 सम्बन्ध  होता  है

 ।
 इन  समस्याओं

 को
 ओर

 ध्यान
 जाना  चाहिये

 श्र  कब  माया ति वार  अन्ना  द्रमुक  कों  ओर  से  कुछ  चाहुंगा  |
 ह

 गुजरात  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  feat  गया  उसका  स्वागत  है  परन्तु  पांडिचेरी  में

 राष्ट्रपति  शासन  स्वागत  योग्य  नहीं  है  क्योंकि  वहां  श्री  एम०ਂ  जो०  रामचन्द्रन  नेतृत्व
 वालो  ईमानदार  सरकार  को  गिरायी  गया  जो  देश  से  तथा  पांडिचेरी  से  भ्रष्टाचार  समाप्त

 करना  चाहती  थी  ।'  तमिलनाडू  aes  भ्रष्ट  सरकार  गिराने  के  बजाय  पांडिचेरी  में

 अन्ना
 द्रमुक

 को  सरकार  गई  ।

 मैं  केन्द्रीय  और  सत्तारूढ़  दल  से  कहता  हूं  afe  आपको  लोकतंत्र  में

 विश्वास  है  तो  राष्ट्रपति  शाम  समाप्त  करते  हुए  पांडिचेरी  में
 .

 तत्काल  चुलाव  कराये ं।

 जहां  तक  पांडिचेरी  की  समस्याएं  वहां  एक  भी  आटो  नहीं  च्युति
 है

 ।

 मैंन  तथा  पांडिचेरी  के  अन्य  dae  सदस्यों  ने  यति  रेलगाड़ी  सुविधा  उपलब्ध  करकने  के

 लिये  रेल  केन्द्रीय  संसद सदस्यों  परामशंदा  दक्षिण

 जोन  के  जनरल  मैनेजर  से  अनुरोध  है  ।  परन्तु  भारत  सरकार  उस
 पर

 पूर्ण  ढंग  से  विचार  नहीं  किया है
 जबकि  वहां  बस  सुविधाएं  भी  नहीं  है

 ।

 चावल  का  मूल्य  इतना  SIDED  है  कि  पांडिचेरी  में  चावल  का  इतना  मूल्य  इससे  पहले

 कभी  नहीं  था  ।  किसान  बाज़ार  से  चावल
 नहीं  खरीद

 सकते  ।  वहां  लोग  भूखे

 मर  रहे  कुछ  लोग
 अपने  घर  बार  छोड़कर  बाहर  जा  रहे  रह  तमिलनाडु

 में  चावल
 की

 अत्यधिक  कमी  हैं  ।

 पांडिचेरी  में  बिजली  की  सप्लाई  में  भी  बहुत  कटौती  कर  दी  गई  हैਂ  ।  सरकार  कहती

 है  कि  वे  तमिलनाडु  से  बिजली  लेंगे  ।  परन्तु  तमिलनाडु  में  भी  बिजली  40  प्रतिशत  की

 पहले  से  ही  कटौती चल  रही  है  वहां से  बिजली  किस  प्रकार  उपलब्ध  हो  सकेगी  ?
 ~

 Wrstavyr ६1  आरम्भ  कर  देना  चाहिये  ।  संभी सरकार  को  पांडिचेरी  में  बिजली  उत्पादन  की
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 x  श्री  के ०
 नककटी

 को  पता  है  कि  पांडिचेरी  में  भ्रष्टाचार फैल फैल  रहा  अत  सर्व  प्रथम
 पांडिचेरी

 _  सरकार  को  समाप्त  किया  -  जाना  चाहिये  भ्रष्टाचार  तमिलनाडु  से  चेरी

 आ  रहा है  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  afraare:  सरकार  को  भी  भंग  कर
 देना  चाहिये  ।  बर

 ह दे  आग  निर्वाचन  हुआ
 तो  हम  तमिलनाडु

 और  पांडिचेरी  में  सरकार  बनायेंगे |  अन्नाद्रमुक  मत
 गीत  करेगी  fe  यहीं  जनता  का  दल  (smears  )

 पांडिचेरी  में  निर्वाचन  स्थगित  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  दोषी  तमिलनाडु
 में

 गर  पंचायत  न्  निगम  के  में  क्यों  हो  रहा  केन्द्रीय  सरकार

 अनावश्यक  संकेत  है  पांडिचेरी  में  कठिनाइयां  पैदा  हो  जायेंगी ।  उन्हं उच्च  जय  पराज

 की  इतनी  चिन्ता  नहीं  करनी  चाहिये  केन्द्रीय  सरकार  को  वहां  राष्ट्रपति  शासन  सद

 करके  निर्वाचन  कराने  चाहिये  ।

 वित्त  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )  :  अद्रमुक  के  सदस्यों  तमिल

 कार  को  हटाने  की  मांग  की  एक  मानवीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि
 सरकार

 को  ग

 गतिविधियों  पर  निगरानी  रखने  चाहिये  ge  अन्य  बातें  भी  उठायी  गयी  x  गत

 a
 भी  ये  मांगे  समा  के  समक्ष  रखी  गयी  परन्तु  कुठ  तकनीकी  कारणों  से  इन  पर

 f

 किया  जा
 सका  |

 ह

 ं

 of  यह  कहा  है  कि  भारत  सरकार  पांडिचेरी  के  आधिक  विकास  की  ओर  ध्यान  2

 रही  यह
 ठीक  नहीं  विकास  कार्य  और  योजना क्रम  केन्द्र  के

 सहायता  से
 है ॥ 1  गेर  योजना क्रम में  भी  बहुत  बर्ड  राशि  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  दी  जात

 क  aq के  योजना  नियतन  ध्यान  दिया  जाये  तो  पत्ता  चलता  ह्

 ण  re की .  राशि  मंजूर  की  गई  इसके  अतिरिक्त
 जो  अतिरिक्त  राजस्व  वसूल

 रुपये  क पांडिचेरी  के  विकास
 के  faq  35  लाख  रुपये  की  राशि  an Ora  |

 पूछा  गवां  है  कि  पांडिचेरी  में
 नगर

 निगम  के
 चुनाव  क्यों  नहीं  कराये  जा  रहे

 र
 1973

 में  नये
 कानून

 पारित  हुये  हैं
 और  उनस  सम्बन्धित  कुछ  प्रारम्भिक  कार्य  किः

 a

 हैं जब  तक  ये  काय  पूरे  नहीं  हो  जाते
 तब  तक  प्रतिनिधि  अपना  क

 ia ife  नहीं  कूर  सकेंगे  ।  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  प्राधिकारियों  ने  प्रारम्भिक  कार्यों  a

 x  पूरा  करने  के  लिये  कहा  है  ताकि  अविलम्ब  नये  कानून  को  कार्यरूप  दिया  ar  स
 ं

 ै
 जहां  तक  अध्यक्ष  और

 आयुक्तों
 के  निर्वाचन  प्रश्न

 यह  सुझाव  दिया  गया

 चव्य  का  केवल  तक
 के

 लिये  बढ़ा  दिया  जाये  कि

 >  =
 वेतनमानों  के

 पुनरीक्षण
 के  बारे  में  यह  बताना  अ चाहता, [स हू

 कि  free  बेग  रत  ड

 क्त  अन्य  श्रेणियों  के  वेतनमान  संशोधित
 किये  गये  वर्तमान  अनुपूरक  मांगों  में  ह

 या  14  के  अन्तर्गत  इसके  लिये  187  लाख  रुपये  की  रही  (1  1973  से

 थ

 काया

 ह  भुगतान  नियत की  गई  है

 जहां  तक  fama  परियोजनाओं  का  सम्बन्ध  है  जिसकी  माननीय  agar
 ने

 क

 ह  न  ofataatarnt-  *.पर  केन्द्रीय  सरकार  रूप  से  विचार  कर  यदि
 x  rs को  मजूर  feat  गया  और  आधिक  रूप  से  लाभप्रद

 पाया
 गया  तो  य

 चालित  योजनाएं  होंगी  और  इन  पर  पूरी  धन  राशि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 लगायी

 मा

 ॉ
 तक  राष्ट्रपति  लागू  रखने  की  बात  सभी  3  वहां  राष्ट्रपति

 शासन  साधारण  परिस्थितियों  में  लागू  किया  गया
 और

 =  यों  में  परिवर्तन

 नहीं  ञ
 भाता तर

 तब  एसी  कार्यवाही  आदर
 क

 =
 क  लना
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 fox\  oe

 अनुपूरक  अनुदानों
 नर

 BS

 (  1974

 संघ  राज्य  क्षत्र  वॉडिचेरी  की  निम्नलिखित  अनप्रक  मांगे

 eer  er

 rc  सेव

 रखी  wat  तथा  स्वीकृत  gat

 न y  of  Pon- supplementary  demands  in  respect  of  the  Union

 ह
 dicherry  were  put  and  adopted

 चा ईला! ०चसांणड

 शीष क
 सख्या  वि  ि  क

 राजस्व  रुपय  प  जी  रुपय

 न्याय  प्रशासन  12,000

 चुनाव  60,000

 राजस्व  9.7  5,000

 बिक्री कर  1,  95,000

 गाड़ियों  पर  कर  क  50,000

 सचिवालय  4,  3  1,000

 जिलें  प्रशासन 10  99,000

 11  रा  लेखा  प्रशासन  5,  11,000

 12  पू  स  24,583,  000

 13  1,458,  000
 -

 1:62,  000 14  लेखन र |  सामना  ी  और  mm

 2,  55,000
 विविध  प्रशासनिक

 सामान्य
 सेवाएँ

 16  सेवानिवृत्ति  लाभ  eo  36,000  शक

 17  लोग  35,  99,000  138,  66,000

 18  _  70,55,000
 es  Oo  ्

 19  Fafarcat  38,05.000

 20  1,  43,000
 सुचना  a

 और  प्रचार

 25  श्रैम  और  नियोजन  2,  1  3,000  क

 22  समाज  कल्याण  10,89,000  के  की

 23  सबका रित
 2,  18,000  11,49,000

 24  विविध  समान्य  आर्थिक सेवाए  51,000

 25  8,62,000 ate

 26  पशुपालन  1,  45,000
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 [=f  प्रण

 माग  पोषक  राशि

 क्या

 राजस्व  रुपय  पंजी  रुपय

 27  मछली  विभाग  2.  68,  000

 30  59,000
 खाद्य

 eyes
 31  बिजली  45,33,000  20,31,000

 32  a  91,000  1,72,000

 rT
 34  सरक  ॥  ड  4,  00,000

 क

 ्  _
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 faa  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी )  :
 प्रस्

 रता -  ह

 faa  वर्ष  1974-75  की  सेवाओं  के  लिये  पांडिचेरी  संघ e Ths4g .  क्षेत्र के  संचित

 ae  त  कतिपय  और  राशियों  का  संदाय
 और

 विनियोग  को  प्राधिकृत  कर  वाले  विधेयक निधि

 ा ना स्थापित  करने  ad  अनुमति  दी  जाये  $ (4

 द  महोदय :  प्रश्न  यह  है

 विल

 a

 es
 त्तीय  ब  1974-75  को  सेवाओं  के  fag  क्षेत्र  की  संचित

 राशियों  का  संदाय  और  योग  सी  ग  ग  करने  वाले  विधेयक ा  म  स

 ती

 और

 ba |  को  अनुमति  दो  जाय at  पुरःस्थापित
 ः

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 |

 The  Motion  was  adoptes
 Oo a

 थ्री  प्रणब  कुमा  संखया  करत

 की  1974-  | 1 ह  सवा  आ
 bi

 क्षेत्र  की  संचित

 का  संदायਂ  और  रि  वाले  विधेयक
 निधि में

 कतिपय
 और

 a

 ।'' चर  किय  जाये

 पंदाय और विनियोग को प्राधिकृत थ  भारती  महोदय
 :  प्रश्न  यह  है

 iy  ad  19
 4-15  को  से को

 सेवाओं
 व

 के  लिये  पांडिचेरी  संघ राज्य  क्षेत्र  की  संचित

 निधि  का  सद  ta  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक

 ह
 पर  विचार

 चार

 a
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 20  1974  aifed  er  विनियोग
 3)  1974

 oe  ्

 प्रस्ताव  हुआ
 क

 A  om  as
 adopted.

 सभापति  महोदय  :  अब  ण्डवार  विचार  [

 नल

 यह  है

 खण्ड  2  तथ था द  और  अनुसूची  विधेयक  का  ear

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 hie

 e  Motion  was  adopte
 '

 =
 | खण्ड  2  तथा

 और  अ  विधेयक
 में  जोड़  दिय

 Glause  2  and  3  and  the ही  were  added  to  the  Bill.

 ४.  ee
 |  है

 संशोधन  किया

 पृष्ठ  1,  पंक्ति  4

 3)”  3)”  वे  स्थान  पर  2
 ह  हई

 2)”  रख  दिया

 1)

 प्रणब  कुमार

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह  है

 खण्ड  1,  संशोधित  रूप  में  विवेक  में  जोड़  दिया  जाये
 प

 |

 प्रस्ताव  aphid
 Oo  The  Motion  was  adopte Me

 खण्ड  1,  संबोधित  रूप  में  विधेयक स  जोड  दिया  गया

 use  I,  as  amended,  was  added  to  the

 iste
 यमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम

 सर
 में

 जोड़  दिये  गये

 The  enacting  formula,  and  th2  Title  wi

 added

 to  the  Bill

 थ्रो  प्रण  कुमार  सुर्जो  :;  म  प्रस्ताव
 an

 गे  संशोधित  स्लिप  में  |  |  कल  जायਂ ie
 विधेयक  क

 सभापति  महोदय  :  यह
 द

 विधेयक  प

 प्रस्ताव  प्रीत  हुआ
 |

 The  Motion  was  adopted
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 संसद  सदस्यों  के  वेतन  और  भत्ते  विधेयक  ya

 SALARIES  AND  ALLOWANCES  OF
 71  ि

 OF  PARLIAMENT  (AME

 ि

 निर्माण  और  आवास
 और  संसदीय

 काय  re  (ait Fo क०  :
 में  प्रस्ताव  करता

 कि  संसद  सदस्यों  के  बतन  और  भत्ते  अधिनियम

 पर  बिचार  किया  जाय

 1954  का  और  संशोधन
 करने

 ले

 इस  सम्बन्ध  में  संयुक्त  समिति  सदस्यों  की  सुविधाओं  के  बारे  में  विचार  किया  कार

 उनपर  बिचार  किया  है  और  आज  की  आधिक  रूप  से  कठिन  परिस्थितियों  के
 संदर्भ  में तभी  सुझावों  को  स्वीकार  कर  लेना  संभव  नहीं  परन्तु  सरकार  ने  इनमें  से  तीन  सुविधा

 को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 पहली  सुविधा  टेलिफोन  कालों  को  10,800  से  बढ़ाकर  15,000  करने  की  इस

 नियम  द्वारा  क्रियान्वित  किया  अतः  इसे  के  समक्ष  नहीं  लाया  गया  है

 दूसरी  सिफारिश  सरकार  ने  चिकित्सा  सुविधाओं  के  सम्बन्ध  में  स्वीकार  कर
 ली

 इस  मामले  में  डाक्टरों  की  संख्या  में  वृद्धि  की  जायेंगी  ताकि  संसद  सदस्य  अपने  घरों
 चिकित्सा  सुविधा  का  लाभ  उठा  इसे  कार्यकारी  आदेश  द्वारा  क्रियान्वित  किया

 तीसरी  सिफारिश  मील  भत्ते  को  32  पसे  से  बढ़ाकर  1  रुपया  करने  की

 ्
 संक्षप  में  विधयेक  की  यही  विषय  वस्तु  है  ।

 थी
 इराज्मुद

 सकरा
 ee

 आज  fra  मंत्री  ने  को  है  fe  सरक  ||

 केन्द्रीय  कमंचारियों  की  मंहगाई  भत्ते  की  जो  उनको  देय  देने  की  स्थिति  में  ag

 ; ei  बाद  में  वित्त  मंत्री  ने

 बत या में भं

 कि  सरकार  गुजरात  को  सूखा  राहत  कार्यों  के  लिये  आवश्यक

 धन  राशि  देने  की  स्थिति  में  भी  नहीं  इन्हीं  परिस्थितियों  में  सरकार  ag  विधेयक  ara

 है  जिसमें
 हमारे

 भत्तों  में  वृद्धि  करने  की  व्यवस्था  समिति  के  विचारों  के  अनुसार  इस

 बात  को  मं  स्वीकार  करता  हूं  कि  संसद  सदस्यों  को  और  सुविधाएं  प्रदान  की  जानी  चाहियें

 सरक।र  की  गलत  नीतियों  तथा  सुप्रबन्ध  के  कारण  आज  देश  में  मुद्रास्फीति  का  भयानक  संकट

 है  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  विशेषतया  सरकारी  कर्मचारियों  अय  घट  गई  है  ।  जब
 तक

 उनकी  स्थिति  में  सुधार  नहीं  किया  तब  तक  हमें  सुविधायें  प्राप्त  करने  का  कोई  अधि

 _ नहीं है  ।

 इसी  कारण  में  भारतीय  लोक  दल  की  ओर  से  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  ।  मं

 मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  जिस  प्रकर  अन्य  सिफारिशों  को  स्थगित  कर  दिया
 गया  है  इन  सिफारिशों  को  भी  स्थगित  किया  जाये  ।

 थी  एस०  एम०  बनर्जी  :  आज
 जब  देश  में  भुखमरी  और  बेरोजगारी  व्याप्त

 है  सभी  संसद  सदस्यों की  सुविधाओं में  विधि  करना  उचित  है
 ?

 केन्द्रीय  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ते  की  देय  चार  किश्तों  के  बारे  में  वित्त
 के

 wearer  की  ओर  में  सभा का  ध्यान  दिलाना

 जाला

 री  ali  से
 1

 करने  के  लिये  कहते
 gt

 वह  कर्मचारियों  से  मुद्रास्फीति  का  समाघान  खोज  लि लए 3

 हैँ

 494.0



 थ

 द  थ

 संसद  सदस्यों  के  वतन  तथा  भर 29  1896

 विधायक

 मील  भत्ता  बढ़ाने  सरकार  के  ब्रिटिश  1,50,000  रुपये  का  व्यय  होगा  ।  हमारे
 घरों  पर  चिकित्सा  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  के  लिये  डाक्टर  उपलब्ध  कराने  की  व्यवस्था

 ी
 जा  रही  है  परन्तु  अस्पतालों  के  तरकारी  कमंचारियों  को  रोगी  शैया  प्राप्त  करने  के

 य  कई  दिन  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  .  .  मितव्ययता  के  नाम  में  सरकारी
 |

 कर्मचारियों  की  उन्हें  मंहगाई  भत्ते  की  अदायगी  न  हीं  की  जा  रही

 ea  अपनी  सुविधाओं  के  विस्तार  करने  की  व्यवस्था  कर  रहे  ह ँ।
 में  मंत्री  महोदय  से  अ

 करता  हुं  कि  वह  इस  विधेयक  को  वापस  ले  क्रोध

 थ

 जब  समिति  ने  ये  सिफारिशें  की  थी  तब  उन्होंने  यह  सोचा  था  कि  सरकार  क  {  a

 के  लिये  कुछ  करेगी  ।  परन्तु  कमंचारियों  को  कुछ  देने  के  बजाय  उनसे  लिया  जा  रहा  ह

 5.
 मेरा  यही  अनुरोध  है  कि  मंत्री  महोदय  समाज  के  दलित  वर्ग  तथा  सरकारी  कमंच

 हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  इस  विधेयक  को  वापस  ले  लें

 श्री  डोनेन  भट्टाचार्य  केन्द्रीय  कर्मचारियों  को  देय  मंहगाई  भत्ते  की

 के  बारे  में  मेंने  वित्त  मंत्री  का  भाषण  बड़ी  रूचि  तथा  ध्यान  से  सुना  आयें  की  बात

 है  कि  सरकार  ने  महंगाई  भत्ते  को  अथवा  दो  किश्त  अथवा  कोई  किश्त  a  देने  का

 .  अभी  तक  fata  नहीं  किया  इन  परिस्थितियों  में  इस  विधेयक  को  लाया  गया

 ue  न्यायोचित  >?

 थ

 सरकार  पहल  ही  वेतन  जाम  नीती  बना  चुकी है  ।  50 प्रतिशत  महंगाई  भत्ते  में  भी
 कटौती

 क

 की  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  ।  एक  ओर  वेतन  जाम  किये  जा  रह  है  दूसरी  ओर  मूल्य  स्थिर  करने

 लिये  कोई  पग  नहीं  उठाया  जाता  ।  जनता  कਂ  विचार  बनायेगी  |  संसद  सदस्यों  को  पहले  ही  महत्व पु

 व्यक्तियों  व्यवहार  किया  जाता  है  ।  इस  पर  भी  स 9  विधाओं  मं  और  वुद्धि  करने  के  लिय
 faa

 लाया  गया है  ।  यह  विधेयक पेश  करने  का  यह  उपयुक्त  अवसर  नहीं हैं  ।

 Shrimati  Subhadra  Joshi  (Chandni  Chowk)  :  May  I  know  whtther  the  member

 opposing  this  bill  here  appended  a  note  of  dissent  to  the  recommendations  of  the
 Commit.

 tee  ?  Secondly,  I  would  like  to  point  out  that  there  may  be  substantial  difference  in

 ¢€conomic  conditions  of  the  members.

 I  would  like  to  request  the  hon.  Minister  to  makea  provision  in  this  bill  to  the  effec
 the  additional  amount  or  the  fa  o thet  those  who  are  pained  at  heart  may  not  draw  or  avail

 cilities  or  create  a  fund  where  this  additional  amount  may  be  deposited  which  is  to
 be  incurred  on  those  who  are  more  needy.

 थ्री  बोग  ato  नायक  :  संसद  सदस्य  कई  लाख  लोगों  प्रतिनिधि  होता

 यदि  वह  अपना  कार्य  भली  प्रकार  नहीं  कर  पाता  तों  वह  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  की  सेवा

 नहीं  कर  सकेगा  |  संसद  सदस्य  का  पद  लाभकर  नहीं  में  इस  बात  से  सहमत

 परन्तु  हमें  पूर्वक  करने  के  लिये  ये  सुविधायें  आवश्यक  है ं।

 केन्द्रीय  कर्मचारियों  को  मंहगाई  भत्ते  का  भुगतान  करने  के  माग  में  यह  विधेयक  किसे

 प्रकार  बाघक  दोनों  .  अलग-अलग  चीजें  हमें  कार्यकुशल  होना  हमें  निरोगी  war

 है  तभी  हम  जनसेवा  सार्थक  रूप  से  कर  अत  मैं  सभी  मित्रों  से  अनुरोध

 थ वे
 ऐसे  अनावश्यक  विरोध  वाले लें

 मैं इस
 विधेयक  का  प्रणत या  स्वागत  करता  हूँ  (
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 Salaries  and  Allowances  of  -
 29,1896(Saka)

 Members  of  Parliament
 ee

 (Amendment)  Bill

 Shri  Nawal  Kishore  Sinha  (Muzaffarpur)  :  I  am  fully  in  agreement  with  Shri

 Sequeria,  Shri  Banerjee  and  Shri  Dinen  Bhattacharya  so  far  as  the  issueof  Dearnes:
 Allowance  to  Central  Government  Employees  is  concerned.  I  want  that  the  Go-
 vernment  decision  in  this  regard  be  published  at  the  earliest  and  that  should  be  in  the  fa

 vour  of  Government  Employees  «  But  at  the  same  time  my  submission  is  that  tbe  issue  o
 Dearness  Allowance  of  Central  Government  F.mployees  should  not  be  mixed  with  this  issue
 Their  can  only  be  politically  motivated.

 Shri  Banerjee,  has  also  referred  the  issue  of  heavy  telephone  Bills  of  Members  and  in  this

 context,  I  may  also  submit  that  this  isa  common  problem  ofall  the  Members  of  Parliamer
 and  we  may  do  away  with  our  direct  trunklines  for  cutting  down  the  Bills.

 The  Motions,  which  are  Sskive  the  House,  were  unanimously  passed  by  the  Con
 mittee  and  it  can  be  well  verified  from  the  proceedings.  Government  has  just  acceeded  t
 three  minor  suggestions  thereof.  Therefore,  my  submission  is  that  my  friends  should  no
 indulge  in  cheap  publicity.  On  the  other  hand,  they  should  support  the  motion  which
 ultimately  in  the  interest  of  efficiency.  हर

 Shri  5.  M.  Banerjee  ;  We  are  not  opposing  the  Concessions  but  our  only  submission
 is  thatitis  only  to-day  afternoon  that  weturned  down  the  demand  of  Central  Government
 employees  and  at  the  same  time  we  are  secking  the  same  facilities  for  ourselves  through  this

 थ  Bill.

 Oo
 OS  श्री  tam  fag  सोनी  :  मैं  fara  का  स्वागत  करता  हूं  तथा  इसकें  साथ  ही
 क  संसद-सदस्यों  को  मोटर-यात्रों  a  लिए  faq  जाने में  एक  दो  सुझाव  भी  चाहता  हुं  |

 वाले  भत्ते  की  दर  32  पैसे  प्रति  किलमीटर  से  बढ़ाकर  1  रुपया  प्रति  किलोमीटर  कर  दी

 गई है  ।  मेरा  सुझाव  यही  बढती  हुई  महंगाई  को  द  प्टिगत  रखते  ga,  संसद
 सदस्यों  का  भत्ता

 यदि  अमरीका
 के  संसद-सदस्यों  के  अनुरूप  25,000  से  30,000  रुपये  तक

 नहीं  बढाया  जा  सकता  कम  से  कम  राष्ट्र  मंडलीय  देशों  के  सदस्यों  के  अनुरूप
 अर्थात्  15,000  रुपये  कर  दिया  जाये  ।  ऐसा  करने  से  जहां  देश के  गौरव  में  वृद्धि  होगा

 वहीं  भ्रष्टाचार  भी  खंत्म  हो  जायेगा  जसे  कभी  कभी  सदस्यों  पर  आरोप  लगा  दिया  जाता है
 यदि  संसद-सदस्यों  का  वेतन  बढ़ाकर  2,000  रुपये  मासिक  भी  कर  दिया  जाये  तथा  उन्हें  यात्रा
 आदि  सम्बन्धी  कुछ  au  सुविधायें  उपलब्ध  करवायी  तो  संसद-सदस्यों  के  नैतिक  स्तर  में

 वृद्धि  होगी  तथा  वह  अपने  चुनाव  क्षेत्रों  का  भ्रमण  अच्छी  तरह कर  सकेंगे  ।

 ं

 श्री  चपलन्कू  भट्टाचार्य
 :  में  एक  मजदूर  नेता  के  रूप  में  गत  34  वर्ष से  का  यं

 करता  आ  रहा  है  और  जब  कभी  भी  म  अपने  चुनाव  क्षेत्रों  का  भ्रमण  करता

 आज  वहाँ  90  रूपये  टेक्सी  वाले
 को

 देन  पड़ते  है  जहाँ  कि  पहल  में  saa  30  रूपये  ही  देता  था
 एक  मजदूर  नेता  होने  के  नाते  में  केन्द्रीय  कर्मचारियों  के  महंगाई  भत्ते  की  वृद्धि  की  सभ  यॉ

 ;  को  अच्छी  तरह  समझता  हूं  तथा  उन्हें  इम  महंगाई  से  राहत  उपलब्ध  करवाने  के  नए
 उन्हें  भत्ता  दिया  ही  ज॑  Tat  परन्तु  उनके  भ

 ते  के  प्रश्न  को  इस  प्रशन  के  स

 महीं  जोड़ा  जाना  चाहिये  ।  इस  नहीं प्रश्न  को  किसी
 राजनीतिक  दृष्टिकोण से

 जाना  चाहिये  ।  इन  शब्दों  के  साथ  में  विधेयक  का  सेन  करता हूं  ।

 ्
 सभापति  महोदय

 :
 श्री  गोपाल  रेड्डी

 ।

 थी
 वसन्त  साठ  नियम  362%  अन्तर्गत  में  विधय पार

 ल्
 समाप्त  क  रने  करा  प्रस्ताव ”

 हमन  इस  पर  काफी  चर्चा
 कर  ली  है

 ait  wo
 रघु  fa  जबाब

 भी

 देना
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 थ

 20  दिसंबर  1974  इसी  दत्त

 ee

 शफ़ा लना
 कलास  दक्षिण  जब  श्र  o  खड़  है  तो  में  कोई  प्रखर

 द्वारा  श्री किस

 us

 ।
 जब  समाप़्ति  रामगोपाल  रेड्डी को  बुलाया  जा चुका  औ

 ्

 गय
 है  तो  अपना  प्रस्ताव  प्रस्तुत  नहीं  करना  चाहियें  था

 परि पूर्णा नन्द  पे स्यू ली  गढ़वाल :  श्री  साठ  के  प्रस्ताव के  बारे में  मेरा  एक

 wet है  ।  मैने  इसके बारे  में  संशोधन  का  नोटिस  दिया
 |

 a

 lat
 |  Chairmaa  :  The  amendment  is  not  lost  with  the  movement  movement.

 vill  be  taken  up  with  the  motion.  Although  House is  interested in  clos  nator  the  debate
 do  not  want  to  debars  Members  of  their  right  by  accepting  the  ‘closure  mx

 our  Members  are  there  and  they  will  not  take  more  than  a  minute  or  so.

 शो  बसंत  até  में  प्रस्ताव  वापिस  हूं

 Shri  M:  Ram  Gopal  Reddy  (Nizamabad) 2
 1he  Members  of  the  oppositioi

 se  any.  increase  in  the  salary  or  allowances  of  the  Members  in  the  House,
 tn

 to  ota
 ncrease  in  their  salary  bills.  They  should  not  have  double  standards.  s¢  words

 ran  3071  the  Bill.

 श्री  पीं०  एम ०  सईद  मिनिकाय  तथा  अमीन  :  जब  श्री  साठे ने  ates
 रोका  प्रस्ताव  सदन  में  प्रस्तुत  कर  दिया  है  at  फिर  वह  इसे  सदन  की अन

 लि

 के
 वापिस  किस  प्रकार  ले  सकते  यह  मेरा  व्यवस्था  सम्बन्धी  प्रश्न है

 =

 fait
 और  आवास

 तपा  संसदीय  कार्य  मंत्री  क  ०
 :  इता  पी विच नगद

 आज  aa  का  अन्तिम  दिन  किसी भी  सदस्य  को  अपने  विचार

 sie ors
 hal  soe

 ve  जाना  चाहिये  ।  सभापति
 .  महोदय  ने

 ठीक  ही  कहा  हैकि  बो
 ल  सदस्य

 cee  फितर

 में  अपनी
 बात  कह  समाप्त  कर

 रि
 श्री  साठे  का  प्रस्ताव  अध्यक्ष  या  सभापति  की  अनुमति  के

 प उसे वां प्रस्तुत किः
 अ

 तो  नहीं  माना  जा  सकता  ।  इसलिए  उन्होंने  सभापति  की  पर  ही  उसे व  ।  ले
 था  है  ।

 Shri  Panna  Lal  Barwhad(Ganganagar)
 :  Shri  Banerjee  should  not  all  the  time  go

 arping  on  his  idealism,  the  shallowness  of  which  is  proved  when  he  is  first  to  claim
 additional  facilities,  which  he  opposes  here  for  the  sake  of  opposition  only.  It  is  just  a  pu

 re
 rahi

 ्  ह
 icity

 stunt.  1  am  of  the  opinion  that  Members  of  Parliament  should  be  given  some  more  fa
 cilities  such  as  free  ‘A’  type  residential  flat,  free  local  telephone  calls,  and  instead  of  one  firs  भ
 aad  one  third  class  free  Railway  Ticket,  both  the  passes  should  be  that  of  first  class  so  tha’

 can  go  alongwith  our  wife.  Such  facilities  should  be  given  to  thé  Members in  the  prese,
 circumstances.

 Dr.  Kailas  :  Had  my  friends  Sarvashri  Sequeria,  Baneriee  and  Dinen  Bhattach
 not  opposed,  the  Bill,  it  would  have  been  passed  within  five  minutes.  They  have  cre  sed

 €  limits  of  hypocracy.  My  submission  to  these  Members  is  that  if  they  are  not  inte
 mated ine  xtra  allowances,  they  should  give  the  same  to  class  IV  Employees.

 a  ु
 मी  ate

 में
 करना  हूँ  इतना

 शवों श्री  बारुपाल  द्वारा  दिय  गय
 चक  RN ही  रही

 हसी  श
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 sand  Allowa  of
 December  20,  1974

 {embers  of  Parliame

 Amendment)  Bill

 कि  कनक  oe

 थी  ह ०  गोपाल  (wee:  संसद  सदस्य  को  कि  सुविधायें  उपलब्ध  है  बह  It

 से  कर्तव्यों  का  निर्वाह  करने  के  उपयुक्त  नहीं  है  अगले  सव  में  संसदीय  कार

 मंत्री  को  संसद  सद्स्यों  की  ओर  अधिक  सुविधायें  उपलब्ध  करवाने  वाला  विधेयक  लाना  चाहिये  ।

 भी  पी०  जी०  मावलंकर  :
 जिस  संयुक्त  समिति  ने  एकमत  होकर  यह  थ

 सिफारिशें  की  है  उसमें  भारतीय  साम्यवादी  दल  तथा
 भारतीय

 साम्यवादी  दल  )

 यह  ठीक  है  कि  सरकार  ने  वर्तमान  आर्थिक संकट  के  समय  अन्य दोनों  ही  के  सदस्य  थे  ।

 माँगों  की  अपेक्षा  अभी  वास्तव  में  ad  की  गई  धनराशि  की  प्रतिपूर्ति  करने
 मांग  को  ही  लिया है  वर्तमान  परिवर्तित  परिस्थितियों  में  जब  कि  पेट्रोल  के  दामों  में

 वृद्धि  होंगी  हमें  वास्तव
 में

 खच  किये हुये
 धन

 की  प्रतिभूति  की  मांग
 करने

 में
 प्रकार  का  संकोच  नहीं  होना  चाहिये  ।  यदि

 हमें
 अच्छी

 सुविधायें
 उपलब्ध  करवाई  जाती  है  क  अ

 तो  हम  अपने  दायित्वों  का  निर्वाह  अधिक  कुशल  ढंग  से  कर  पायेंगे  |

 ि  आज के
 थ समाचार  पत्रों  में  संसद  सदस्यों  के  भत्तों  में  की  जा

 रही  वृद्धि  का  समाचार

 बहुत  बढ  कर  छापा  गया  पत्रकारों  कोभी  यह  बात
 समझ

 लेनी  चाहिये  की  हमन  i

 :  जोभी  मांग  की  है  वह  परिचित  परिस्थितियों  की  वास्तविकता  के  gray  में  न्यायोचित  ही
 ह

 ह
 Shri  Yamuna  Prasad  Mandal  (Samastipur) :  am_  one  with  the  views  exp:

 “ by  Shri  Pannala!  Beruhal  and  Shri  P.  G.  Mavalankar,  Members  of  Parliament  have  to  m

 ain  three  establishments  i.c.  one  in  Delhi,  the  other  in  constituency  and  one  at  home  plac
 हस  So  in  view  of  this  some  more  facilities  should  be  provided  to  them.

 Shrimati  Sahodarabai  Rai  (Sagar)  With  a  request  to  my  friends  in  the  a
 ition  not  to  oppose  the  Bill  just  for  the  sake  of  opposition,  I  support  the  Bill,

 के  ह निरमाण  और  आवास  तथा  संसदीय  काय  मंत्री  के०  :  में  सदन

 पर  के  इस  चर्चा  में  भाग  का  धन्यवाद  करता हूं  ।  A  यह  स्प

 कर  दूं  कि  संयुक्त  समिति  का  गठन  दोनों  सदनों  के  सदस्यों
 को  लेकर  गया

 था  तथा

 उनमें  सभी

 a

 को  प्रतिनिधित्व  प्रदान  किया  गया  था  ।  समिति  +  सिफारिश  की  हैकि  ्

 सदस्यों  को '  टाईप
 aaa  निशुल्क  fear  जाना  चाहिये  उनके  पानी  तथा  बिजली

 सम्बन्धी  खे  a  600  रुपये  तंक  का  बिल  सरकार  दारा  दिया  जाना  चाहिय े.

 थी  एस०  TAo  बनर्जी :
 माननीय  मंत्री  महोदय  दस्तावेज के  एसे  खण्डो ंसे  उद्धरण  दे

 र

 है  जिन्हें  सभी  दलों  का  समन  प्राप्त  नहीं  ari  ह

 र
 आशूलि (samara)

 की  मांग  की  थी  जब  fe  कांग्रेस के  सदस्यों  ने  नकद  धनराशि  कौ  मांग  की  थी  .
 सय

 इसे  चुनौती  देता  हूं  ०.  क  के

 श्री  क०  रघरामंया  :  वास्तविकता  यह  है  कि  समिति  ने  यह  सिफारिश  भी  की  किस

 ह  eat  को  50  रुपये  प्रतिमाह  स्विस  स्टैम्प के  रुप  में  दिया  जाना  हग

 al
 चुनाव  att  की

 करने के  माता  सुविधायें  उपलब्ध  करवाई  जानी  चाहिय े.

 aft  पी०  जी०
 मावलंकर  _

 :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  मंत्री  महोदय  एक  एरे  ह  बज

 उद्धरण  प्रस्तुत  कर  रहे  है  जो  उस  समय  बना  जब  श्री
 रामा बता रश स्त्री  तथा

 म

 ि दन के  सदस्य  नहीं थ  उस  समय
 की  संयुक्त  समति

 का
 गठन  एसा  नहीं

 ua

 जे

 नी  महोदय
 7  अ  आ

 को
 ass

 दस
 {

 ee
 च् fe

 फहमी

 लभ  थ  ट  sia

 198



 o's

 क

 द  थि
 थ

 29  ह
 sae

 1896  =)  संसद  सदस्यों  के  वेतन  तथा
 8

 Oo  oe
 द

 ee  ए--नथ  ख  पण

 विधेयक

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patana)  At  that  time  no  C.P.I.  Members  wa  :<zssocia  d
 h  the  Joint  Committee  We  opposed  all  the  proposals  Hon.  Minister  should  not  m  x

 ह
 ह  he  two  things.

 pl

 थी  पी०
 बेकटासुब्बया  :  व्यवस्था का  प्रश्न  संसदीय

 काष  मंत्री  का
 .
 कहें  नाहैकि  यह  संयुक्त

 समिति  की  सिफारिशें  है  जबकि
 श्री  रामावतार  शास्त्री

 कह
 रहे  है  कि

 उन्होंने  इनका  समर्थन  नहीं  किया था  ?  क्या  उसमें  कोई  श्रीमती  टिप्पण  है  ?

 सभापति  महोदय  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं है  ?
 :

 भ
 श्री  के०

 सभी  सदस्यों
 ने  यह  बात  स्वीकार  की  है  कि  पेट्रोल  की  कीमत  में

 *
 उनकी  टैक्सी

 यात्रा  पर  होने  वाले  खर्चें  में  काफी  वृद्धि  हो  गई
 की

 इन  शब्दों  के  साथ  अपनी
 _

 बात  है  कि
 विधेयक

 को
 सभी

 का
 समर्थन  प्राप्त हुआ

 बात
 समाप्त  करता हूं  |  मुझे  है  कि  सदन  इसे  स्वीकार  कर  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यद  है

 1c

 कि  सस
 सदस्यों  के  वतन  ar  wa  अधिनियम  1954

 पर  विचार  किया  जाये  ।
 es

 विधेयक

 ल
 a

 प्रस्ताव  स्वागत  हुआ  |

 ्  The  motion  was  adopted.

 2

 सभापति  महोदय  :
 इ  प  खण्ड  से  सम्बद्ध  कोई  संशोधन  नहीं  a  म  इसे  मतदान  के  लिए

 प्रस्तुत
 करता  हूं

 ।  यहं
 है

 सकी  qis  2  विधेयक  का  अंग  t

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted.  द

 क
 ww  2  विधेयक  में

 जोड़  गया
 Clause  2  was  added  to  the  Bill

 a
 =

 a  aye  1

 a  पाओलो  :  अपना  संशोधन  संख्या  प्रस्तुत  करता हू

 I  have  come  forward  with  this  amendment  because  I  knew  the  intentions  of  my  friex
 on  the  opposite  side.  They  try  to  politicaise  everything.  But  people  are  fully  aware  of  the i
 double  standard  which  they  are  adopting.  This  bill  is  likely  to  cost  our_Exchequor  rupees

 1  lakh  and  50  thousand  only  which  is  very  nominal  as  compared  to  the  D.  A.  to  be  paid  to
 Central  Government  Employees.  So  these issues  should  not  be  inter  mingled.

 My  other  submission  to  hon.  Member  is  that  our  morale  should  be  of  such  a  high  and
 ideal  standard,  that  the  common-man  should  follow  it  as  an  example  We  should  have
 direct  involvement  in  public  life.  Fhis  has  been  preached  in  Gita  also.  Our  deeds  and
 words  should  have  complete  harmony  with  each  other.  This  was  taught  by  Lord  Budha
 also.  So  my  submission is  that  mere  speeches  and  shallow  sermans  will  not  be  of  much  use.
 M  embers  should  have  a  practical  and  realistic  approach  to  problems.  The

 personal  char-

 a
 Cter  of  a  person  can  be  well  verified  from  his  constituency, w which  according  to  meis  ofreal

 हैः  Mportance.  With  these  words,  I  move  my  amendment.

 क  क्
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 Sala  and  Allowance  A.
 peas  Of  Parliam  Nu en t

 Agraha
 ana

 1896  (Saka)

 ndment)  Bill

 वन् ————  2...  ह  ee eS  पप्पन

 eq
 मं  होने थी

 ज्योति  बस ु:  लिम  संशोधन  कहाँ  गया  है  कि  विधेयक  आधिक  संकट दूर  क  बावे

 लागू  में  जानना  चाहता  हू ंकि  यह  आधिक  संकट
 कब  दूर  होगा ?

 श्र  परि पुर्णा नन्द  पे न्य लो
 आधिक  संकट  सय

 होने  पर  सरकार  इसे
 अधिसचित  _ करेगी  | a

 frat  और  आवास  सस दा यप  कार्य  मंत्री
 क०  :

 आर्थिक  पर

 तो  इस  विधेयक  की
 आवश्यकता  ही  नहीं  रहेगी  ।  में  इनसे  अपील  करता हूं  कि  अप

 संशोधन
 र

 वहू  अधिक  बल  न

 हि  os
 att  परि पुर्णा नन्द  act  PATE  सरवन  बाप  पग  भा  की-:अनर्म

 इता  हु
 ।  ee

 >. व  च  ee

 सभापति

 ale

 कया  माननी  प  aqeq  को  अपना  ana  ama  लेने  के  लिये  सभा  ने

 aati
 दी

 ye te  सामना  सदस्य  नहीं  |

 oes Tw  खातों
 महोदय :  में  श्री  ahead

 प्यू

 ae
 संख्या  1  को  सभा  के  मतदान के

 ~«aa a

 लिये  रखता  हूं  |  a

 शोधन  संख्या  1  मदद
 न  रखा  गया  अस्वीकृत हुआ

 The  amendmen  ar  pat  and  negatived.

 प्रशन
 हशतम

 सभापति  महोदय  रहे है
 क

 का  अग  बने
 थ

 खंड  1

 =  क
 प्रस्ताव  स्वीकृत

 |  he  motion  was
 adopted.

 खण्ड
 a  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  was  added  to  the  Bill

 2

 अधिनियम  सत्र  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 e  Enacting  Formula  was  added  to  the ०
 Bil.

 a विधिक  ताम, दिधयक  में  जोड़  teat

 द
 The  Title  was  added  to  the  Bill.

 i

 थी |  रघु राम या  :
 में  प्रस्ताव  करता  चूंकि  विधायक  को  पारित  कि  य  |

 _
 ety

 Bee  hb

 aa स
 Py

 he  म  अनावश्यक
 आलोचना

 चाहता  |
 a किन-किन  कारणों  सें केबल  बरतना  |

 कुछ
 माननीय  सदस्यो ंइरिक

 हैकि ये  tes  लोगों  की  सेवा  करने
 के

 लिये
 जरुरी

 e  |
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 20  1974  नेताजी

 स

 सुभाषचंद बोस  लापता
 होने

 eo
 जांच

 आयोग  के  प्रतिदिन  के

 कड
 ्  अ  ी

 a

 —

 रह |... |  असंत

 T als (5

 rT  =a

 Taran

 a
 a

 लि  fae
 श्री  al  an  gi

 a1  सुन  नये  त  केवल  यट  जाने  की
 का

 कोशिश
 कर

 र
 रहा  कि  निशुल्क  संख्या  बढ़ाने  |

 सेवा  किस  प्रकार  कर  सकते  हैं  >  क्यों  कि  अधिकांश  निर्वाचन  नल  क
 क्षत्रों में ि

 ्
 निशुल्क

 सर्विस  स्टम्प  का  प्रश्न  विचारणीय  इसके  निश्चय  ह  लोगों

 की
 सेवा  कर  सकते  म  मंत्री  महोदय से  अनेक  बार

 कहू  चुका  हं  कि  अपने
 i

 वासस्थान
 से  इधर  -

 उधर  ले
 लाने  के

 faq  हमें  मौनी-बसें
 उपलब्ध  मेंने  eq  गर्भ  था  कि

 बसे पनी  नाथ  से  चलायें  ।  इस  रोके  से  द  ।  इसलिये
 झ  प्रकार  की  सुविधायें  हमें  दी

 हम  पैसे  बचा

 ती

 Shri 5.  M.  Banerjee  I  never  said  that  we  are  not  supporting  the  endaticns
 only  said  that  being  last  day  of  the  session,  it  should  not  have  been  taken  u

 रश Shri  Jagannathrao  Joshi  (Shajapur) :  This  Bill  has  been  brought  .€.  last
 ay  of  the  session  I  think  it  wil  |  not  deliver  any  benefits.

 द  स्त्री  शक्  रघु राम या
 :  इस  विधायक  के  फलस्वरुप

 सरकार
 पर  I  5(

 स  1  ov
 ह  रुपय  का

 र  पड़ेगा  |
 निशुल्क

 स्थानों  टेलीफोनਂ  कालों  की
 बढ़ाकर  15,000

 ह  गयीहै  में  fa  सम्बन्ध  में  अन्य
 मी  नेपाल  ant  करूंगा  |  अधिकांश

 सफ़ा  रिणों  ae  करने  योग्य  नहीं  समझो
 ont)

 में  इस
 सभा

 विधेयक  को  स्वीकार
 कर  की  सिफारिश  करता

 | aarata  मह
 महोदय  :  प्रश्न  यह  है  क

 te  Fraoe  my  ee?

 oes  ee के  अ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  Motion  was  adopted

 नटा

 a

 द
 थ

 नेताजी  सुभाषचन्द्र  के  लाप
 |  |  आयोग  के  प्रतिवेदन

 के  बारे  में  स्त

 MOTION  RE  :  REPORT  OF  THE  COMMISSIO
 ARANCE  OF  NETAJI  SUBHA

 AY

 INTO  THE  DISAFPE-

 Shri  Dar
 bars  Singh  oe

 ee

 The  ay  b  adjourned  after  the  motion
 is  moved  so  tha  ext  session

 Chetan  उ eee
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 Motion  Re:  Report  of  the  Commission  Dec  ember  20,  1974

 Enquiry  into  the  disappearance  o

 Netaji  Subhash  Chandra  Bose

 न

 Shri  5.  M.
 Banerjee

 The  House  may  be  re  latel  the  motion  is

 moved,  otherwise  it  will  give  rise  to  countrywide  standing:  Teg egarding  the
 whereabouts  of  Netaji  Subhash  Chandra  Bose.

 श्री
 समर  गुह  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 :--  ्

 यह  सभा
 नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस

 के  लापता  हो  जाने  के  सम्बन्ध  में
 जांच  आयोग

 के  प्रतिवेदन  (  1974)  जी  1974  को  सभा  पटल  पर  रखा  गया

 विचार  करती  ी

 कुछ  दिन  पहले  प्रधान  मंत्री  ने  मुझ  से  नेताजी  सुभाष  चंद्र
 बोस

 के  बारे
 में

 जानकारी  मांग

 स  बारे में  प्रधान  मंत्री  मुझ  से  अधिक  जानकारी  रखती  ह्य  नेताजी  जांच  आयोग  के  are

 तथा
 ि यह  बात  स्पष्ट कि  1950

 1962  तक  सरकार  ने  नेताजी  की  खोज  करने

 लिये  विभिन्न
 स्थानों  पर  लोग  भेज ।  मुझे  इस  बात  की  खुशी  हैकि  प्रधान  मंत्री  द्वारा  ने

 के  बर  पुछताछ  से  काफी  लाभ  हुआ

 श्री  देवकांत  बरुआ  मझ  कहा  है  कि  इस  वर्ष  कांग्रेस  ने  यश  भर  में
 नेताजी

 का
 जन्मदिवस  मनाने  सम्बन्धी  परिपत्र  जारी  far  प्रधान  मंत्री  को

 पूछताछ
 से

 यह
 लाभ  अवश्य  हुआ  है  कि  इस  वर्ष  नेताजी  का  जन्मदिवस  मनाया  जा  रहा  ्  ॥

 ह  श्री  खोसला  ने  अपनी  जिम्मेवारी  निभाते  हय  qe  तैयार  किया  रिपोर्ट

 े  ateay  में  इस  बात  का  जिक्र  हैं कि  मह्वात्मा  गांधी  नेताजी  की  कथित
 मृत्यु

 पर  विश्वास
 नहीं

 a  करते  थे  ।
 ि

 प  इसके  बाद  पं०  नेहरू  ने  भी  13-12-45 को  दिये
 गये  एक  वक्तव्य  में  Aaraty

 की  कथित संदेह  प्रकट  किया  art

 थ्री  शरत  चन्द्र  बोस  ने  कई  बार  कहा  है  कि  उनके  पास  नेताजी  के  जीवित  हो  ने  के  बारे

 ठोस  सुचना है  ।  ्

 8,000  पृष्ठ  की  दस  रिपोर्ट  को  तयार  करन  के  लिय  4  ae  ati  में  नहीं
 समझता

 कि

 fa  घि  मंत्री  तथा  मंत्री  मंडल  ने  स्वीकार  करने  से  पहले  इस  प्रतिवेदन  का  अध्ययन  किया हो  ।  सारी

 जी चचा रपोट  नहीं ती  कम से
 कम  जापान  के  साक्षियों  के  साध्यों  से  ag  सिद्ध  हो  जाता

 कि  नेत  थ

 s

 मृत्यु  पर  विश्वास  करने  का  कोई  औचित्य  नहीं  ि

 मै  आज  अपने  भाषण  में  यह  सिद्ध  का  प्रयास  करूंगा  कि  यह  रिपोर्ट  कितनी  करे

 तथा  तथ्यों  से  श्री  खोसला  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  उन  बातों  का  भी
 re

 दूर  है
 ।

 था  जो  निदेश-पदों  में  Rie  नहीं
 a

 i =  me  एक  राजनीतिक  मामला
 नहीं  है  |  नेताजी  हमारे  स्वतंत्रता  संग्राम  के  सब  से ब

 हं  ।  उनके  बारे में
 जांच  तथा  पूछताछ  करना  हमारी  सरकार  का  कांस्य

 ज  खोसला  आयोग  प्रतिवेदन  शुरू  से  आखिर  विरोधाभासों  प

 frat  साध्य  और  दस्तावेज  की  गहरायी  नहीं  गये
 से  भरपूर

 i

 F _  18  1945  की
 विमान  दुर्घटना  की  कहानी  के  अनुसार  नेताजी  के  साथ

 ह कन
 wa  fea

 13  aes  14  अन्य  safer  जनरल  faa  भी  Aare a  के
 साथ  छ a  विमान  में

 भालना  कर

 १...  हैक  विन  ी
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 ह
 क

 29 भग  हार  क  कि '  नेताजी  सुभाषचंद्र  बोस  के  लापता ar  होने

 सम्बंधी
 जांच  अयोग  के  प्रति

 tang
 ne  बार  में  प्रस्ताव

 अ
 लि  नन

 ee  उन्होंने  नेताजी  ज्  साथ  मंचूरिया  जाना  था ।  इस  विमान  दुर्घटना  में
 उनकी  भी  मृत्यु

 a ष्  गयी  |  यह  कसे  a  सकता  है  कि
 उस  दुर्घटनाग्रस्त

 विमान  में  नेताजी  तथा  जनरल  fred}  ि

 जसे  प्रमुख  व्यक्ति  हो  मारे
 जायें  तवा  शब  लोगों  को  array  जर्म  आए  और  वे  कच  गये  |

 =

 |
 रिपोर्ट  के  अनुसार  विमान  दुर्घटना  18  1945  को  हुई  ।  23  अगस्त  को  घोषणा  की

 र _  गयी  कि  दुर्घटना  के  बाद  नेताजी  को  इलाज  के  लिय  को  लाया  गया  और वे  बहो

 द
 आधी  रात  को  मर  गय  |  पांच  दिन के  बाद  23  अगस्त  को  यह  घोषण  रेडियो  दारा  श्री
 ने  टोकियो  से  की  प्रसारण  में  गलती  थी  क्योंकि  नेताजी  की  afaa  देह  को  टोकियो  लाय

 गधा  लेकिन  वास्तव  में  कुछ  भी  नहीं  लाया  गया |  फा रमो सा  के  सैनिक

 थ  कार्यालय  ने  तुरंत  गलती  को  ठीक  कर  लिया

 जापान  सरकार  के  पास
 पेश

 किय  जाने  के  लिय  चार  दस्तावेज थ  ।  उन्होंने  wer  कि  विमान

 दुर्घटना  सम्बन्धी  शेष  सभी  दस्तावेज  नष्ट  हो  चुके  हें
 ।  इन  दस्तावेजों

 को
 नष्ट

 निकाय  जा

 के  आखिर  क्या  कारण थे  जबकि  अन्य  सिफ दस्तावेज नष्ट  किये  गये ।  उन्होंने  नेताजी  के

 केवल  4  सिगनल
 सम्बन्धी

 दस्तावेज  क्यों  रहने  दिय  ?  ब्रिटिश  सेना  के  एक  खुफिया  अधिकारी
 न
 ्

 कहाँ  हैं  कि  माउंटबेटन  डायरी  के  अनुसार  नेताजी  eq  विमान  में  नही  थे  ।

 द  ्

 ये
 चार  सिगनल  बीटी

 खुफिया
 विभाग  के  उन

 लोगों
 को  गुमराह  करने  के  लिये  भेज

 गये  जो
 नेताजी

 का  पीछा  कर  रह थे  ।  उस  सिगनल  में
 एक  ऐसा  निदेश था  कि  नेताजी के  प

 रखा
 जाये  |  शाहनवाज  समिति  और  खोसला  समिति  ने  अनेक  faa  पेश  किय है  ।  पल न  मं

 फिस्स

 संदूकची  का  चित्र  भी  जिसमें  नेताजी  की  कथित
 अस्थियां

 भी थी  ।  जापानी az
 के  चित्र

 ले  सकते थे  ।  क्या  आप  इसे  पहचानते  क्या वे
 चित्र  लेना  नहीं  जानते  ?

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  ga

 Mr.  SPEAKER  in  the  Chair

 जापानी  हेर  चीज़ के  फोटो  ले  सकते थे  लेकिन  नेताजी  की  कथित  मृत  देह  का
 क्यो  नहीं

 ल ेस  उन्हों ने  ag  विशेष  फोटो  क्यों
 नहीं

 लिया ?  जापान  की
 सरकार  दुनिया  सिद्ध

 रना
 चाहती

 थी
 कि  नेताजी  सचमुच  मर  गये  इस  लिए  उनके  लिए  cat  करना  ज

 ।  aia  हबीब  रहमान ने  वक्तव्य  दिया  था  कि  नेताजीਂ  का
 दाह संस्कार

 20  19

 | ४ को  हुआ
 था  |  लेकिन  जापानियों  की  घोषणा  के  अनुसार  उनका  दाह संस्कार  22  अगस्त  को  हुआ

 दाह संस्कार  की  तिथियों  के  बीच  हस  प्रकार  का  अंतर  संदेहजनक  है  ।

 ्
 1956

 में
 जापान  सरकार  ने  सम्बन्धी  दाह संस्कार  और  मृत्यु  प्रमाणपत्रों  की

 प्रतियां  शाहनवाज  जांच  समिति  के  सामने  पेशकश  |
 इसके

 बाद  इन्हें  नेताजी  जांच
 आयोग

 के

 सामने
 पेश  किया  गया

 ।
 क

 बात  आश्चर्यजनक  है  कि  ये  चित्र  नेताजी  सम्बन्धी  नहीं  थे

 बल्कि जापान  के  44  वर्षीय
 सैनिक

 के  सम्बन्ध  में  जापान  रहे  सिद्ध  करना
 चाहता

 था 1

 नेताजी  सचमुच  मर  गय
 यदि

 उनकी  सचिव  मृत्यु  हुई  तो  सम्बन्ध  में  वास्तविक
 faa  कयों  नहीं  पेश  किये  गये  ?

 क
 जापान  के  जनरल  फजयाटा  ने  नेताजी  की  तलवार  पेश  करते

 नेताजी
 के

 नि  क
 arf  त  होने

 ara  एक  प्रश्न  के
 उतर  ara

 एक  बार

 qh  ि

 par वे  जीवित  हूं  दस  सम्बन्ध

 में  हम  भारत  के
 लोगों

 को  उ  नेक  संकेत दे  चुके
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 arance
 of

 ग

 थि Subhash  Chandra  B

 समर

 यदि  सरकार  खोसला  आयोग  के  प्रतिदिन  क
 त न्यायालय के  बैंच  के  सामने  hr

 करे
 तो

 मे  निश्चय
 से  कह  सकता

 हंसी  er  वदन  को  एक  कपोल  कल्पना  ही  घोषित

 किया
 जायेगा  |

 हि

 अध्यक्ष  महोदय :
 अब  श्री  श्याम नंदन  मिश्र का  सके  ल्प है  |

 ट  अशास  tro ञ्  प्राम नन्दन  मिश्र  हम  ह  सकते है

 ae  महोदय  अच्छा  इसे  ग  ||  rsa  |  TI

 हि अध्यक्ष  महोदय  कठिन  war  घृणापूर्ण  aa  रहा  जो  माप्त  हो  रहा

 हैं  ।  क

 दश  नमस् पायें  लोगों  की  समस्यायें  और  लोगों  को  समस्याएं  मानन
 मीडिया

 को

 े  इन समस्याएं  बन  जाती  हूँ  ।  जब  माननीय  सदस्य  बाहर  मतदाताओं  से  मिलते  है
 नने

 aa  चिंतित  होत ेहूं  और  इस  सदन  में  आकर  पूरे  उत्साह  a  q
 ते

 कालों  रे

 nas

 तंत्र के  लोग  तथा  प्रतिनिधि  ऐसे  जागरुक  वह  प्रजातंत्र  aa  ही ही

 रड गा  |
 सं  पदीय

 |
 प्रजातंत्र

 से  अच्छो  प्रणाली  और  कोई  नहीं  नये  वर्ष  के  लय

 शुभ  का र्म नायें

 . इसके
 =

 लॉक  सभा  अनिश्चित  काल  के
 लिये  caf  हुई

 ।

 The  jabha  1
 chen

 adjourned
 l  sine  die.
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